हर ।भाहिर७ /0“केकरा/०९ कमर डे /:-+42:84/:205-:% ॥ ९५ /ए८८४ ५ ७+२ फट |२७७8.७83/:0« ६ ४९०:७/+-जा ३०. ;3कटप 42.5 2 (८ा-जं( अर म ४420००५८ ७४९३० ०४३ 4१: 
६28 ४४८ ७८५ 7 णगफिएओ न 2 2705723%-77 67 नन्सररम्ल्सुससकल्ल्तत्त्रत्त की ! है ६/[7220 ; 
बा ही. ] नि |. नि नी ॥ ; हा | | ; 
न ।४ पं ' ह !ध 04! न !,, ५ ०१ ० | ॥ [| 
ही डर ॥ |] ४ ड़ रब के डा जो 
बज के 02 देश रा कल मो कि हक पा ॥ बह पल] न | न श 


ु ॥॥॒ 
ड़ 
६ व । 


8], ॥ 7 
ब्र । ब्र 


ब्रि ग || ह । 
ह छः जी हो कं ढ़ है ह 
|| । / हब ड ॥६ (० श का ह़ 
पर ढ़ छा ५ ] ४ ७ द ह हा 
+' ड् । बे $ | ह | ग हि" १ न ' 
* हर ड़ हे हा न हर हा हम, *, ढ ५5 है | ड़ हे | 
डा नगाब ] ५ ्ल | नह रा 9] हु पु 
द्र्ता नी है ] श्र ० हम डी | नि हु ! 
दब डढ 8! ड़ 5५ हि धर | 
(५ ; रे ४ ०» 
[| | ई |] हरी पा मं डर ध्य ४ न] ५५ 
हि ह. श ढ | बा | #* " श 
। [24 | है न क्र गा 
| + हे ही] 4..॥ ५ । फू गा हि ब्ै ॥ 5 
र 2 न «६५ हे न २, 
4 ५५, हि ही ह्‌ १9. ी हा | / 5 & न ढ़ हे 
न आकिण है ७ )॥४ ब्णणणछ ७ . कह हक न रे भ 
; |] ऐ। हैं। "व. है! बन एक बबान कू ० #ण्ढा महई हि हों का हे | 












हु | ५ -- ब्शष॥क,. करा ॥्रए0005 8५)७४॥7%08 
पज 
मं /0 है है औ | 
(2200० 


ध्रण॥ 
नि 
डील बी 
७ /प 
पैन अं >> 
८ [१० >> #/४ 


प हे 






३८८७ 2 2 न जम 


हे 
रकम कक 


| जाओ -+++. श साकरीययाणा कब >वसनिया जा! क्‍यपतण० आज थक था 


; ६7 ४, //० (१५७५३ ) 
(2४) %६ 7 .2“7*(//5 | 
] है रा न्द 
इक ६८0 20८ ४ 5 /74“/ बी 


हि] 





डा० बबूरास सिश्र 
एग० ए०, पी-एच० डी० (लंदन), डी० एस-सी० (लंदल) 
(प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय एवं सदस्य, बिहार विधान सभा) 


परकाशन शाखा 
सूचना विभाग, उत्त९ प्रदेश 


प्रकाशक 
प्रकाशन शाखा 

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
जनवरी १९५९ 


मूल्य ; रु० ४५० 


पदक 
सम्मेलन मुद्रणालय', प्रयाग 


प्रस्तुत रचना का प्रमुख उहेश्य स्वतस्थता के परचात प्रथम दस वर्षों में भारत 
के राजनैतिक, आथिक और सामाजिक क्षेत्रों में हुई शाम्तिपर्ण ऋष्तियों का संक्षिप्त 
विवश्ण देना है। इन क्षेत्रों के विशद परिवर्तनों का सम्यक विश्छेषण इसतसी' छोट़ी' 
रखना में करता कठिन है। इस विकासों का आधार भी' स्वतच्त्रता के बाद 
वाली' छोटी' अवधि नह्ठीं रही' है। बहुमुखी' प्रगतियां अपना भार्ग बहुत पहले से ही' 
सिश्चित करती रही हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रीय-विकासों का आधार भी वर्षो 
पूर्व रो निर्मित होता रहा है। उनका स्थूछ-छूप केछित होकर स्वतन्त्रता के परेचात 
प्रकट छुआ है। प्रस्तुत रचना में इन्हीं का सुसम्बद्ध रूप देने का प्रयास हुआ है। 
स्वतत्तता के पश्चात प्रथम दस वर्षों में भारतीय जनता भिजी प्रयातों तथा वाह्म 
सहयोगी और सदभावनाओं के सुयोग से अपनी राजनेतिक संस्थाओं, आशथिक 
स्थितियों और सामाजित संगठनों को किस स्तर तक उनच्नतिश्ील बना सकी' है, इसी 
बंग विश्षेषण फिया गया है। रचना को तीन ख्ण्डों में इसी! आधार पर विभवत 
किया गया है। प्रथम खण्ड में स्वतच्त्ता के पश्चात राजनंतिक क्षेत्र में हुए ऋत्तिपूर्ण 
पश्विरनों वा उत्लेख है। इसमें प्रायमिकता भारतीय संविधान को दी भयी है, 
बयोंनि| यह सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रजातस्त्रताक सिद्धान्तों पर सुसंगठित' बनाने का 
आधार प्रस्तत करता है। द्वितीम' स्थान प्रथम और द्विपीय आम चगावों को दिया 
गया हैं जो भारतीय जनता को प्रजातत्तात्मक सिद्धान्तों के अनुरूप स्वशाज्यं 
के प्रत्यक्ष अनभव का अवसर देते हैं। इसके बाद राजनेतिक क्षेत्र के उत परि- 
नर्तनों की व्याख्या है जिनसे भारत का वर्तमान राजनेतिक्र स्वरूप सुगठित हो 
सका है। हर. को 
द्वितीय क्षण्ड में देश के आर्थिक क्षेत्र के ऋंतिपुर्ण परिवर्तनों की व्याख्या की' गयी' 
है। इसमें प्राथभिकता आर्थिक विकास योजनाओं को दी गयी है जिनके पंचवर्षीय 
खण्डों द्वार देश की' प्रक्ृतिक और मानवीय' शक्तियों का उच्चतम' ग्रयोग करके 
देश की समृद्धि बढ़ायी जा रही है।. कृषि प्रधान वेश होने के कारण धूमि-्व्यवस्था 
का समधिल प्रतस्ध मर की आशिक प्रगति में गहत्वगर्ण स्थाग' रखता है। स्वतन्तता 
के बोद इस- दान में किये गये परियर्तनों का मिवरण, योजनाओं के विंशकषणः के 


बल 


बाद ही दिया गया है। केवड अखिल देशीय आधार पर विकार योजनाओं को 
चलाने अथवा भूमि' व्यवस्था में सुधार लाने मात्र से ही ग्रामीणों का रावतोसुखी' 
विकास सीमित अवधि में सम्भव चहीं था। गमीणों की परम्परागत रूढ़ियादिता 
और निष्क्रियता मिटाने के लिए उनके बीच धिकारा के विशेष कार्यक्रमों का प्रारम्भ 
आवश्यक था। उसी की पूति के लिए आधुनिकतम विधियों का प्रयोग करते हुए 
ग्रामीष-क्षेत्रों के सर्वतोमखी विकास के लिए सामदायिक विकास योजनाएँ और 
राष्ट्रीय प्रसार, सेवा खण्ड चलाये जा रहे हैं। इतका विधरण भूमि-सुथार के बाद 
वाले प्रकरण में दिया गया है। 

आचार्य विनोब!) जी के' भदाव आन्दोलन को आर्थिक क्रान्ति की अपेक्षा साथा- 
जिक कान्ति ही माना जा सकता है। इसका प्रासमभ्भ भूमिद्दीन शभिकों और छोटे 
छोटे कृषकों की भूमि विपज्ञता सिटाने के उद्देश्य से अबश्य किया गया, लेकिन 
इसका प्रसार देशवासियों की स्वामित्व सम्बन्धी भनोवृत्तियों को बदऊने के जि 
हो रहा है। इसके बाद वाले कार्यक्रम जेंसे स्रम्पत्तिदान, जीवनदान, आमदान 
आदि इसी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करते हेँ। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए 
भदान आन्दोलन को आ्िक-कास्ति के अन्तर्गत ने रखकर सामाजिक आंतियों 
के अन्तर्गत प्राथमिकता दी गयी है। सामाजिक जीवन में प्रवछित करीतियों 
तथा कुप्रथाओं को मिटाने का प्रथारा संवेधानिवा और प्रयार-विधियों से हो र 
हूँ। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए तथा उम्हें शारीरिक और ततिक 
शोषण से बचाने के लिए विशेष प्रयत्वत हुए है। अपराधी मनोबृतियों वाले लोगों 
की सुधारने तथा दूसरों की कृपा पर जीने वाले अपाहिजों की राष्टू की तरप 
विद्येष संरक्षण दिये जा रहे हैं। इनका विबरण रचना के तृतीय खण्ड के द्वितीय 
प्रकरण में दिंया गया है। तृतीय खण्ड के अन्तिम क्षब्याय में अनुराधित जातियों 
और जन-जातियों को विकम्ित बनाने के प्रयासों का उल्लेझ' है। भारतीय 
संस्कृति और परम्पराओं के अनुकूल उन्हें विकसित बनाकर' शिष्ट गगाज में 
मिलाने के प्रयत्त हो रहे हैं। पारवात्य राष्ट्रों की तरह उन्हें गिरते की प्रवति 
नहीं है। इस क्षेत्र के प्रथत्तों का विश्छेषण खण्ड यो अन्तिम प्रकरण में दिया 
गया है। 

इन तथ्यों के संकलन के लिए बेश' के राजनतिक, आर्थिक और साभाजिक 
इतिहास पर प्रकाशित ग्रन्थों और सरकारी ग्रकाशमों से ्ह्ायता ली गयी है। 
देशी रियासतों के विकयम बांखे प्रकरण के छिए श्री बी० पी० सेवन की रचना 
गे विशेंग उटयोग गिल है। अन्य उन ऊेखकों के प्रति भी प्रस्तुत रचनाकार भाभार 


ब्व्जण प्‌ अल 
प्रकट करता है जिनकी रचनाओं से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में ग्रत्थ के सम्पादन 
में सहायता मिली है। 
मुझे विश्वास है कि यह प्रभास देश के सामान्य नागरिकों को स्वतन्त्र भारत 
की विविध क्षेत्रीय गतिविधियों से अबात कराने में सहायक हो सकेगा । 
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पहला अध्याय 


मारा मार 

जिकाल के पथ पर क्‍ 

स्वतंत्रता ने भारत के इतिहास में सब-युग का समारम्धभ किया है । इसके 
पूर्व पराधीनता दूर करने में ही देश को पभी शवितियां छगी हुई थीं। इसके मिछते 
ही विकारा और निर्माण के नये शसत प्रारम्भ हो गये हैं। राजमेतिक, आथिक और 
सामाजिक तीनों क्षत्रों में नयी व्यवस्थाएं शात्ति पर बान्तिपूर्ण ढंग से छायी ज। ' 
रही है। परिवतंत का कम इतना तीज है कि दस वर्ष की अत्प अवधि में ही' भारत 
बहुत-पुछ बदल गया है। स्वतंत्रता मिलने के ठोक पूर्ष की स्थिति और बाज 
के वातावरण में कोई समता नहीं रही। आधुनिक भारत जनता, जन-तेताओं 
और राज्य-कर्मचारियों के सहयोग से अपने राजनंतिक, आधिक और सामाजिः 
जीवन की अपूर्व ऋात्तियों से गुजर रहा है। यज्यपि परिवर्तन-क्रमों की इस 
प्राथमिक स्थिति में उसकी तीज्ञता देखते हुए संतुलित पर्यवेक्षण करना कुछ 
संदिग्ध छगवा है लेकिन फिर भी उसकी व्यापकता और विशाकृता का अनुमान 
लगाया जा सकता है। प्रस्तुत रचना में बब-भारत की इन्हीं क्रान्तियों की झलक 
देने का प्रयास किया गया है । 

स्वतत्त्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कान्तिपुर्ण विकास-क्रमों को समझने के लिए 
उनकी प्रगति का आधार दृष्टि में रखना आवश्यक है'। भारतीय जीवन के विविध 
पहलओं में होनेवाऊे परिवतनों की' सफलता का रहस्थ' भारतीयों की संगठित प्रगति- 
भावना तथा उनकी प्राकृतिक और मानवीय शवितयों की. सम्पन्नता में निहित है । 
प्रगति भावना को बल देनेवाली भस्तुत परिस्थितियां भौर उन्तकी भपूर्वता है । 
शताब्दियों के पश्चात भारतीयों को अपने विकास का क्रम और उन्नति का मार्ग 
स्वय॑ मिभित करने का शुअवसर असंख्य देशभक्‍तों के कठोर श्रम और महान बलिदान. 
से सुलभ हुआ है। अंग्रेजों की दमेव और शोषण नीति से हुआ देश का छास मोर 
राष्ट्रीय विकास का अवरीध अभी भी स्मृति-पठल पर स्पष्ठ है। पारण्परिक संघर्ष 
और द्वेष के कारण आनेवाली निर्वछता और परिणामस्वरूप विदेशियों द्वारा विजित 
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और शासित होने के अनुभव भी सजीव हैं । इनके प्रकाश में अपनी प्राकृतिक और 
मानवीय शवितयों का ठीक अनुमान करके उनके संगठित प्रयोगों हारा राष्ट्र को 
समृद्ध बनाने तथा पारस्परिक विग्रह व दुर्बछता लाने बाली प्रवृत्तियों और शक्तियों 
को समाप्त करने के प्रयास स्वाभाविक हैँ। इसके अतिरिवत अन्य राष्ट्रों की आथिक 
और वैज्ञानिक उन्नति भी भारतीयों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वर्ते- 
मान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्दिता में किसी राष्ट्र के लिए विकास करना केवल विकास 
के लिए ही नहीं, बल्कि समुश्नत राष्ट्रों के समकक्ष होकर अपनी अमृल्य निधि स्वते- 
श्रता' की सुरक्षा के लिए अनिवाय हो गया है । सभी जानकार भारतीय इन तथ्यों 
से पूर्ण परिचित हैं। इसी के परिणामस्वकृष विकास की आधार-शिला---जन- 
चेतना--सुदृढ़ होती जा रही है । 

भारतीयों की संगठित-प्रगति-भावना अपने विकास और कार्य का उचित क्षेत्र 
वेश की प्राकृतिक और मानबीय शवितयों की सम्पन्नता में पाती है । प्राकृतिक 
सम्पन्नता इसकी उपयुक्त स्थिति, आकार की विशालता, धरातल की विधिधरूपता, 
उपयोगी जलवायु, विविध खाद्यान्नों, कच्चे सालों और खिज पदार्थों की सुलभता 
तथा अपार पशुसम्पत्ति में विद्यमान है। मानवीय शक्षित यहां के नित्यप्रति बढ़ते 
हुए जब समूह से सुलभ है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से विशारू कार्य-क्षमता' 
मिलती है। राष्ट्रीय विकास के इन्हीं महत्त्वपूर्ण उपकरणों का विश्लेषण आगे किया 
गया है । 


प्रथम खण्ड 
प्र.कृतिक सम्पन्नत! 


उययथुकक्‍त स्थिति और विज्ञाल आकार 

भारत को स्थिति पूर्वी गोलादं में ऐसे उपयुक्त स्थल पर है जहां से अधिकांश 
पर्वीय और पश्चिमी देशों से जरू और स्थल भार द्वारा सम्बन्ध रखा जा सकता है। 
उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में वंगाल की खाड़ी और 
पश्चिम में अरब सागर की आकृतिक सीमाओं के बीच सारा देश भूमध्य रेखा के 
उत्तर में स्थित है। उत्तरी अक्षांश रेखा: ८ से ३० तक और पूर्वी देशान्तर रेखा 
६६" से ९७ तक यह फंला है। उत्तर से दक्षिण तके इसकी' छम्बाई लगभग २००० 
मील है और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई छगभग १७०० मील है। इसकी स्थलीय 
सीमा ९३०९ मीछ और समुद्री किनारे ३५०० भीछ हरुम्बे हैं। अम्ग-काइमीर 
_ सहित देश का क्षेत्रफल रूगभग १२,६९,६४० वर्ममील हैं। आकार की दृष्टि से 
देश की भावी प्रमति की महानता की दोतक है, वंयोंकि इसका अधिकांद क्षेत्र उत्पा- 
दक है जिसकी प्राकृतिक अथवा कृषि-कार्य हारा प्राप्त उपजों को विविध लाभ-पूर्ण 
प्रयोजनों में छगा सकते हैँ | 


धरातल की विधिधरूपता 


सम्पूर्ण देश की प्राकृतिक बतावह समान नहीं है। इसको तीन अलग भागों में 
बांदा जा सकता है । 
. उत्तरी हिस्सा हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है जिसमें कई श्रेणियां पामीर से 
आसाम तक छग॒भग १५०० मौर की छूग्बाई में फैली हैं | संसार की कुछ सबसे 
थी चोटियां जैसे एवरेस्ट, गाडविन आस्टिन, का | चन' जंघा इसी: में स्थित हू... 
श्रेणियों के बीच मे कुछ उपजाक घोर्टियाँ और पठार भी हूं जो पाइ:तिक एृद्थों भौ 
तित्तीए्ण कटिवन्बीय एद्ाबारों के छिए गहत्वपूण हैं। इनमें काश्मीर णीर छुलु क। 
धाटियां अपनी झोगा के लिए अद्वितीय हैं। ये पर्वतीय प्रदेश ही भारत जैसे गम देश 
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में शीतकटिबन्धीय उपजों को देने में सहायक होते हैं । इनमें विविध प्रकार की 
उपयोगी छकड़ियां, औषधियां आदि भी सुरूभ होती हैं। यह क्षेत्र भारत में अपार 
जल-विद्युत-शक्ति के उत्पादन का केन्द्र धस्तुत करता है। जैसा कि भूतस्ववेत्ताओं 
“का कहना है, भारत के' सर्वोत्कृष्ट ख्ण्ड--नदियों का मंदान--सी क्षेत्र से 
मिकली नदियों द्वारा निर्मित और पोषित हुआ है । 

देश का दूसरा प्राकृतिक खण्ड नदियों का मेदान है जो लगभग १५०० मील 
लम्बा और १५० से २०० मील तक चौड़ा है। इसमें रावी, व्यास, सतलूज, गंगा, 
यमुना, गोमती, घाघरा, बहापुत्र आदि अनेक नवियां बहती हैँ जिनकी ऊायी हुई 
उपजाऊ मिटटी से इसकी रचना हुई है। इस मैदान में उपजाऊ मिट्टी की गहराई 
कट्ठीं-कहीं १३०० फुट से भी अधिक आंकी जाती है। भारत का यह मैदान अपनी 
उर्बेरता के लिए विश्व में प्रख्यात है। जलवायु के अनुसार इसके विभिन्न खण्डों में 
अनेक कृषि पदार्थों की पेदावार होती है। खाय्ाज्रों में धान, गेहूँ, जो, ज्यार-बाॉजरा, 
मक्का और दा तथा व्यावसायिक उपजों में जूट, गन्ना, कपास, तिलहन और तम्बाकू 
उल्लेखनीय हैँ । इनसे भारतीय जनता की खाद्य-समस्या ही नहीं प्रभावित होती, 
बल्कि अनेक दीर्घाकार एवं अल्पाकार उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक कच्मे' 
माल भी सुलभ होते हैं। सम्पुर्ण देश की बड़ी जनसंख्या इसी खण्ड में निवास करती 
है। सुविख्यात आये-संस्कृति का उद्भव और विकास भी इसी क्षेत्र भें हुआ था । 
नदियों के मैदान के दक्षिण में तीसरा प्राकृतिक खण्ड पठारों का है जिन्हें अरावली, 
सतपुड़ा, विध्याचल, मेकछ, अमरकण्टक आदि पहुाड़ियां मैदान रो अलग करती हैं । 
इन पहाड़ियों की ऊँचाई १५०० फट से ४००० फूट तक है। इस पढठारी प्रदेश के 
पश्चिमी खण्ड में पर्चिमी' घाट की पहाड़ियां हैँ जिनकी ऊंचाई सामान्यत) ३००० 
फूट के छगभग है। लेकिन कुछ हिस्सों में इनकी ऊँचाई ९००० फूड तक है । 
पूर्वी तरफ पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं जी पश्चिमी' घाट की पहाड़ियों की' तुला में 
कम ऊची हैं (छगभग १५०० फूट) । पूर्वी और पश्चिमी घाट युदुर दक्षिण में 
नीलंगिरि की पहाड़ियों हारा एक दूसरे से मिलते हैं। इन घाटों और समुद्र के बीच 
उपजाऊ तटीय मैदान हैँ। पर्चिमी तटीय मैदान बहुत सँकरे होने के कारण अधिक 
उपयोगी नहीं है १२ पूर्वी तटीय मेदान अधिक फैले होगे के कारण कृषि पैदावारों के 
छिए काजदासगा है। पदारी प्रदेश के उत्तरी क्षण्ड में पश्चिम और मर्बदा और ताप्ती' 
 सद्ियां उतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है। पूर्वी तरफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा 
जोर कावेरी यदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैँ। ये नदियां सिंचाई के साधते 
के साथ जल-विशुत-शवित का प्रभावषपूर्ण श्ोत प्रस्तुत करती हैं.। यह खण्ड कृषि 
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पदार्थों और बनीय उपजों के श्ञाथ' खनिज पदार्थों का अपार भण्डार रखता है 
आधुनिक उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति का प्रमुख सोत---कोयला 
और अन्य लौह, अलौह वातुएं इसी क्षेत्र में सुझभ होती हैं। इसमें उष्ण कटिबंधीय 
व्यावसायिक पदार्थ जैसे रबर, शहतीर, गर्ममसाले उत्पन्न किये जाते हैं । तिलहन 
की उपज भी पर्याप्त मात्रा में होती हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र अपने में भावी 
द्योगिक प्रगति की तेज राशि सन्निहित रखता है। 
अलवाम्‌ 
देश की धरातल सम्बन्धी बनावट की उपयोगिता बढ़ाने और अमेक प्रकार की 
बनस्पतियों तथा कृषि-पदार्थों को उत्पन्न करने में यहां की जलवायु का महत्त्वपूर्ण 
योग है। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर इसका उत्तरी हिस्सा सम-शीतोष्ण और 
दक्षिणी हिस्सा उष्ण प्रदेश में आता है। कर्क रेखा इसके बीचोबीच से गुजरती है । 
लेकिन प्राकृतिक स्थिति--उत्तर में विशाल पर्वत और दक्षिण में विस्तीर्ण 
जरराशि--के कारण मानसूनी जलवायु है। वर्ष भर में तीन ऋतुओं का चक्कर 
होता है। नवम्बर से फरवरी के अन्त तक जाड़े का मौसम रहता है। इसमें 
ओसत तापभाव ५५ फां० (पंजाब) से छेकर ७५ फा० (मद्रास) तक होता है। मार्च 
से आधे जून तक गर्मी का मौसम होता है । इसमें उत्तरी-पश्चिमी देश का तापमान 
बहुल अधिक बढ़ जाता है। गर्मी के बाद ही वर्षा प्ररस्म्भ होती है । यह मौसम 
आधे जून से सितम्बर-अक्ट्यबर तक चज़ता है। इसी गौसम में देशा के अधिकांश में 
दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। जाड़े में उत्तरी-पूर्वी मानसून से मद्रास 
भऔौर केरल के कुछ भागों में वर्षा होती है । पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल और 
आसाम में ८०" से अधिक वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी पठार और गंगा की संध्य 
घाटी में ४०” से 2०" तक वर्षा हो जाती है। मद्रास, दक्षिणी और उत्तरी-पर्चिमी 
पठार तथा गंगा की ऊपरी घाटी में २०” से ४०“ तक वर्षा होती है। राजस्थास में 
वर्षा अतिन्‍्यून और हिगालय प्रदेश में अत्यधिक होती है द 
यहां की जलवायू सम्बन्धी विषमता के कारण ही विविध वनस्पतियाँ---उष्ण 
कटिबंधीय और मरुस्थली पेदावा रों से फ़ुकर शीत कठिबंधीय पैदाबारों तक--उत्पन्न 
होती हैं। इसकी क्षेत्रीय विविधता बड़े पैमाने पर अंतर्देशीय व्यवसाय सुलभ करती 
है। जनता की आये बढ़ाने तथा रोेया आयोजन का प्रभावपूर्ण स्रीत प्रस्तुत करने-. 
बाछे अनेक उद्योगों और उद्चमों को संचालित कराने का श्रेय भी इन प्राकृतिक _ 
उपजों और क्लंपि-पैंदोवारों को ही है। समान धरातल की बनावट और समान 
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जलवायु से उपजों में समानता होती है। बसी स्थिति में अच्यास्य उद्योगों को 
स्थापित करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना विकट समस्या होती । देश की अपूर्व 
समृद्धि की सम्भाव्यता यहां की विविध उपजों पर ही आधारित है । 


शक्ति के स्रोत एबं खनिज सम्पत्ति 


भारत की प्राकृतिक सम्पन्नता वानस्पतिक उपजों तक ही नहीं सीमित है । 
आधुनिक विश्ञाल उद्योगीं को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति के श्लोत और विविध 
खनिज' पदार्थ भी यहां सुरूभ हैं। घरेलू कार्यों और कुछ कुटीर उद्योगों में छकड़ी, 
गोबर, कृषि उत्पादनों के भिरर्थक अंश शवित के साधन के रूप में व्यवहृत होते है । 
बड़े उद्योगों में शवित-स्रोत के रूप में प्रायः कोयला, पेट्रोल और जलू-विद्युत व्यवहूत 
होते है । कोयला तिकालवेवाके देशों में भारत का सातवां स्थान है। इसे विशेषतः 
रानीगंज और झरिया से निकालते हे । देश के कुछ कोयला उत्पादन का लगभग 
९० प्रतिद्यत इन्हीं दोनों क्षेत्रों से आता है। आसाम राज्य में भी कोयले का भण्डार 
है यद्यपि वह घटिया किस्म का है। पिछली खोजों से पता लगा है कि भव्रास और 
कछ्छ सें कोयला पाया जाता है। इस. प्रकार कोयले की मात्रा हमारी आवश्यकता के 
अनुक्ल अभी तो है ही भविष्य में भी सुलभ होगी । १९५५ के आंकड़ों के अनुसार 
देश में उस वर्ष लगभग ३८९ लाख टन कोयला, जिसका मूल्य लगभग ५६“ ०३ 
करोड़ रुपये होता है, निकाला गया । खातों में काम करनेवाले कुछ श्रमिकों की 
संख्या के आधे से अधिक कोयला निकालते में लगे है । 
कोयले से भी अधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति का स्रोत जल-विद्युत है। देश में इसे 
उत्पन्न करने के तीन प्रमुख क्षेत्र ह--- (१) हिमालय की श्रेणियां, हिर्मांचल प्रदेश 
से आसाम तक; (२) परिचमी घाट; (३) मद्बास में दक्षिणी पहाड्ियाँ। यद्यपि 
सम्पूर्ण देश में जल-विद्युत-उत्पादन की सम्भावना का सर्वेक्षण नहीं हो सका है---- 
लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस स्रोत से देश भर में छगभ्ग ४०० लाख किलोनाएं 
विज्वत-शक्ति उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रयोग उत्पादन कार्यो एवं सामान्य उप- 
भोगों में हो सकता है। १९५५-५६ के आंकड़ों के अनुसार इससे ३४ लाख किलो- 
वाट बिजली उत्पन्न: होती है। विभिन्न राज्यों में बहुप्रयोजचक और जल-बविद्युत 
उत्पादक अनेक योजनाओं की चलाया जा रहा है। १९६०-६१ तक इससे जछू- 
' विद्युत शक्ति छगभग' ६९५ छाख किलोवाट तक निकाली जा सकेगी । 
: : पैद्गोल का उत्पादन देदा में विशेषतः सीमित है। आश्ाम के डिगबोई नोमक 
. स्थान के आसपास से प्रतिवर्ष लगभग ६५० लाख गैलन पेट्रोल भिकाछा जातो 
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है। यह उत्पादन देश की कुल मांग के दसवें हिस्से से भी कम है। पेट्रोल की कमी 
पुरा करने के लिए प्रौद्योगिक तथाझक्तत सुरासार (इंडस्ट्रियल ऐंड पॉवर अल्कोहल ) 
का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। अभी इसका उत्पादन लगभग १८० 
लाख गेलन प्रतिवर्ष है। द्वितीय योजना के अन्त तक इसकी मात्रा दुगुनी करने का 
प्रयास हैं। इस प्रगति से यह विश्वास है कि इसके द्वारा पेट्रोल की कमी' बहुत कुछ 
पूरी हो सकेगी। पिछली खोजों से यह भी पता लगा है कि समृद्री किनारों पर लूग- 
भग ५ लाख वर्गमील क्षेत्र में पेदीछ मिक्कमे की सम्भावना है। यदि यह सम्भा- 
बना स्थुरू रूप छे सकी तो इस शक्ति में भी भारत सम्पन्न हो जायगा। यदि विशेष 
सफलता नहीं भी मिक्ती तो चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं होगी। बढ़ती हुई 
जलरू-विद्युत शक्ति और पर्थाप्त मात्रा में सुलभ कोयला हमें विकास का समुचित 
क्षेत्र दे सकेंगे। इनके अतिरिक्त परमाणु-शर्वित, सौर-ताप और वायु-शर्क्ति को 
भी बढ़ाने और उद्योगों के व्यवहार में छाने का प्रयास हो रहा है। इनसे भी विविध 
क्षेत्रों में विकास के छिए उचित शक्ति मुरुभ हो सकेगी । 

गवक्ति-स्रीतों की पर्याप्त सुलभता खनिज पदाथों की सम्पन्नता के साथ देश 
में आधुनिक प्रकार के मूछ धात्जिक उद्योगों के विकास का समुन्तित क्षेत्र प्स्तुत 
करती है । विश्व के सर्वोत्कृष्ट कोटि के कच्चे छोह का भण्डार यहां है । व्योझर, 
बोनाई, मयरभंज और सिहभमि से छेकर छत्तीसगढ़, घश्लश और दक्षिणी' मध्य 
प्रदेश तक धरती के नीचे अच्छी कोठि का छोहा भरा पड़ा है। निम्न श्रेणी का लोहा 
रानीगंज, सलेम, मैसूर, रलगिरि और कुमायूं में भी पाया जाता है। देश का समस्त 
लौह भण्डार १००० करोड़ टन से भी अधिक आंका जाता है। १९५५ में कगभग 
४६ ' ५ छा टन' लोहा निकाला गया था। वर्तमान निकासी के आधार पर कुल 
लोहा आगामी २००० वर्षों से भी अधिक के लिए पर्याप्त है। मेंगनीज को उत्पादन 
में भारत चिदव में तीसरा स्थान रखता है । इसे मध्य प्रदेश क्योंह्र, बोनाई, भांध्र 
और उड़ीसा की पहाड़ियों, सिहभूमि, उत्तरी बम्बई, उदयपुर और मैसूर से निकाला 
जाता है। बाधषिक निकासी छगभग १५-८ लांख ठन' है। रसायनिक प्रक्रियाओं 
में व्यवहृत भोभाइट, बयोशर, सिंहभूमि और मैसूर में मिलता है। अन्य छौह तथा 
उष्मसह घातुएं भी यहाँ मिलती हैं जेसे सिहभुमि और मयूरभंज में वेवेडियम; 
सलेम भैसर और राजस्थान में बस्बई की सीमा पर कंज्णा मैमसेसाइट; दामोदर 
के कोयला क्षेत्र और कोलार में अग्निजित मिट्टी; मद्रास, मैसूर, रीवा, सिहभूमि, 
खासी' पहाड़ियों और काश्मीर में कोरंडम आदि। 

अछौह धातुएं इस देश: में अपेक्षाकंत कम हैं। कुछ जैसे निकर्छ॑, कोबाल्ट 
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टंगसाल (हुआ) और टिन अपाप्य हैं। सोना, ताँबा, अल्यूमिनियम, 
थोड़ी मात्रा में मिलते हैँ। सोना कोलार को खान से, ताँबा सुबण रेखा सदी के 
आप्षपास, उत्तरी राजस्थान, परिचिमी गढ़वारू और कुल्लू घाटी में और अल्यु- 
मिनियम बजाने में व्यवहृत बॉक्साइट तथा लेटराइट मध्य प्रदेश और दक्षिणी 
प्रायद्वीप में सिलते है। अकाक मिकालने में भारत का स्थान विश्व में सर्वश्रेष्ठ 
है। संसार की कुल निकासी का ७० से ८० प्रतिद्षत इसी देश से प्राप्त होता 
हैं। राजस्थान, आंध्र के बेंलीर और बिहार को हजारीबाग जिले में इसका 
बाहुल्‍य है। 

अन्य अलौह पदार्थों में अणू विखण्डन के लिए आवश्यक बेरिल और मोना- 
जाइट भी मिलते हे। सीमेंट में व्यवहुत जिप्सम राजस्थान, गद्गास और सचरी 
बम्बई में पाया जाता है। खाद निर्माण के लिए आवश्यक एपाटाइट सिह्भभि, 
हजारीबाग, मसरी और लिश॑च्रिशपलली में मिलता ६ 

कुछ अलौह पदार्थों की अपर्याप्तता इस देश में अवश्य है छेकिन औद्योगिक 
प्रगति का आधार प्रस्तुत करनेवाली छोह धातुओं और शक्ति-स्रोतों को सुलभता 
इसका विकास निश्चित कर देती है। भूल उद्योगों का प्रसार ही चकने पर अन्य 
उद्योगों के लिए आवश्यक पदाथ पारस्परिक विनिभय के आधार पर दूसरे देशों से 
प्राप्त किये जा सकते हैं और सभी क्षेत्रों में अववर्त उन्नति हो सकती है। राभी 
उन्नतिशील राष्ट्र सभी खनिज और वानस्पतिक उपजों में सम्पन्न नहीं होते । अंग 

राष्ट्रीय व्यवसाथ के आधार पर अपनी कमियों को पर्ण करते हुए थे प्रगति करते 

जाते हैं। भारत की विविध प्राकृतिक सम्पत्तियां एसे स्वर्य और अंतरष्ट्रीय विनि- 
मय के आधार पर स्थायी हंग से उन्नति करने का क्षेत्र प्रस्तुत करती है । 


पशु सम्पत्ति 


भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति का विवरण पशुओं का उत्छेख' किये बिता अपूर्ण 

ही हीगा, क्योंकि इसके निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि, जो केवछ वड़े जनसमृह 
की जीविका का साधन और सम्पूर्ण देश को खाद्याश्न ही नहीं देती बल्कि सभी 
भावी भ्रगतियाँं का भूल आधार प्रस्तुत करती है, अभी पशु-शव्ति पर ही निर्भर 
 है। इसके अतिरिक्त कृषकों के सहायक उच्ययण और एक बड़े जनसमूह के मुख्य 
उच्चम के रूप में पशु-पालन बहुत प्राचीन काछ से प्रचलित रहा है। इन घरेछ 
 पक्षुओं की संख्या १९५६ में की गयी पंचवर्षीय पशु-गणना के अनुसार इस प्रकार: 
त->गाय-बैल, १५८९ करोड़, भेंसे ४४८ करोड़, भेड़ें ३:८७ करोड़ और बक रियाँ 
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५'६६ करोड़। यद्यपि इसमें से बहुत से पश्‌ निरर्थक हैँ और बिदेशी मवेशियों की 
तुलना में इनकी उत्पादकता बहुत कम है फिर भी प्रतिवर्ष इनसे लगभग ६६४ 
करोड़ रपये मूल्य की विविध उत्पत्तियां होती हैं। कुछ सुधारों के साथ पशु-पालन 
ग्रामीण और अड्ठेनागरिक क्षेत्रों में बहुत ही लाभपूर्ण उद्योग के रूप में बढ़ाया 
जा सकता है। 


द्वितीय खण्ड 
जन-आकफ्ति 


संख्यय--भारत की अपार और विविध प्राकृतिक सम्पत्तियों का उपयोग 
करने के लिए विशाल जन-शक्ति सुलभ है। १९५१ की जब-गणना के अनुसार 
देश की कुछ जनसंख्या छगभग ३५ करोड़ ६९ लाख थी (जम्पू-काश्मीर तथा 
आसाम के आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर ) । १९५६ के अनुमान से यह संख्या ३८ 
करोड़ ६५ लाख के लगभग (जम्मू और काश्मीर के साथ ) है। इस प्रकार इसके 
लगातार बढ़ने का क्रम स्पष्ट है। अनुमान है कि प्रतिवर्ष १३ प्रतिद्वत से जन- 
संख्या बढ़ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से बढ़ने की दर और भी अधिक हो गयी है 
क्योंकि स्वास्थ्य और सफाई की विशेष व्यवस्था होने से मृत्यु-दर पहले से घढी हे 
पर जन्म-दर लगभग प्र्ववत है। 

विवरण---सम्पूर्ण देश में जन संख्या का बितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों 
में औसत घनत्व प्रतिवर्ग मील अधिक है और कुछ में कम । घने बसे क्षेत्रों में केरल, 
परद्िचमी बंगाल, भद्गास, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं जिनमें औसत घनत्व प्रति 
वर्ग भील क्रम से ९०१, ७७५, ५९८, ५७९ और ५५७ हैँ । राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
आसाम और णम्मू-काइमीर में आबादी का घनत्व कम है। जन-समूह का यह 
वितरण प्राकृतिक सम्पत्तियों के सदुषयोग की दृष्टि से कहाँ लक उचित हैं और 
कितना उसमें परिवर्तन सम्भव है इसका निश्चय सम्पत्तियों की प्रयोग-विधि और 
जनता के सहयोग से करना होगा। अभी तक प्रचलित आशिक प्रयत्तों और अधि- 
कांश प्राकृतिक सम्पत्तियों के उचित उपयोग के अभाव सें यह कहा जा सकता है 
कि प्रस्तुत जनसंख्या के वितरण का कोई संगठित आधार नहीं रहा है और न तो 
यह आदर्श ही है। 


कार्यश्ील जन-संख्या 


. देश की जन-शक्ति के सम्बन्ध में एक बात और विशेष उल्लेखनीय है। उप- 
भोग के लिए एक विशाल जन-समूह अवश्य है छेकिन उसमें उत्पादन कार्यों में सक्रिय: 
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भाग ले सकनेवालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। १९५१ की जनगणना के अनुसार 
कुल जन-संख्या का ३८ ३ प्रतिशत १४ वर्ष तक के बच्चे है और ५५ वर्ष से ऊपर 
बाले लोग ८'३ प्रतिशत हैं। इस प्रकार उत्पादकता बढ़ाने में सक्तिय योग देने- 
वाले लोग कुल जन-संख्या का ५५'४ प्रतिशत हैं। इनमें से स्त्रियाँ, जो प्रति 
हजार पुरुष पर ९४७ की औसत से है, पुरुषों जितनी सक्रिय नहीं कहीं जा सकतीं | 
कुछ वर्गों में परम्परागत प्रथाओं के अनुसार स्त्रियां घरेल कार्यो को छोड़ कर प्राय: 
निष्किय ही रहती हैं। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए कार्यशील जनता की संख्या 
और भी कम समझनी चाहिए। पिछली जनगणना के अनुसार कार्यशील व्यक्तियों 
की संख्या लगभग १४ करोड़ ३९ लाख आती है। शेष २१ करोड़ ३७ छाख आश्रितों 
की संख्या है। इसका तात्पये यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन २३ व्यक्तियों 
में वितरित होता है। इस क्रम में सुधार छाने के लिए कार्यशील आश्रितों को कार्य 
में लगाना और सबकी उत्पादकता भी बढ़ाना आवश्यक है। अप्रयुक्त प्राकृतिक 
' सम्पत्तियों के नंगे उपयोग और उत्पादन के नये क्रम. इसके लिए उचित क्षेत्र प्रस्तुत 
कर सकेंगे । 
इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने में कार्येशील व्यक्तियों का विभिन्न उद्यमों 
में वितरण समझना आवश्यक है। भमिम्नांकित तालिका इसे स्पष्ट करती है :--- 





वशा+(४४०मंतऋ्प मादा ए्ए-य्य 
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कार्यशील व्यक्ितयों की प्रतिशत 
संख्या (करोड़ में ) 


(१) कृषि, पशुपाकून, व्ोद्योग और 


 भत्स्योद्योग में छगे छोग द १०१३६ ७२४ 

(२) खातों, बड़े उद्योगों और कुटीरए क्‍ द द 
. सथोगों में लगे लोग ्ि ५३... ९०६ 
(३) व्यवसाथ, परिवाहुन और समा- श 
चार संबंहन में छगें लोग .. १११ .  ७*७ 

(४) .भध्य सेवाओं में छगे लोग ... ३३... ५<६४*र३े 
थोग 5 9 - . . (४४३३ “७. १०००७ 
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#एर आअश्य बाय ते छा वी पता दिति मर लता है। खाबथा कार उचर गगो # काया फरने- 
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वालों की संख्या केवल १ करोड़ ५३१ राख है। इसी प्रकार व्यवसाय-पर्रिधहन 
आदि में छगे लोगों की प्रतिशत कुछ कार्यशीरू जनता का बेवल ७-७ प्रतिशत 
है। इन दोनों दिशाओं में प्रसार को पर्याप्त सम्भावना प्रकृति-प्रदत सम्पदाओं से 
सुलभ है। स्वतस्त्र भारत के विकास-क्रमों का यही रुख है । 


बेयकिवक उत्यादक्ता और प्रशिक्षण 


जन-द्ववित की उपयोगिता केवल उसकी संख्या से नहीं जंकी जा सकती, 
बल्कि उसकी कुशलता पर ही उत्पादकता निर्भर है। इंसबो लिए सामान्य प्रावे- 
धिक और वंज्ञानिक शिक्षा के साथ-साथ पारस्परिक राहयोग और संगठन लाना 
आवश्यक है। शिक्षा की दृष्टि से भारतीय जनता बहुत पीछे है। कुछ जन-संस्या 
का केवल १६' ६७ प्रतिशत शिक्षित हैं (१९५१ की जनगणना के आधार पर ) । 
स्त्रियों में गशिक्षितों का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा' और भी अधिक हैँ (छगभग 
९२' १३ प्रतिशत )। आधुनिक विज्ञान और प्रावेधिकी की शिक्षा तो बहुत पिछट्ठी 
है। परिणामस्वरूप राभी प्रयत्नों में परम्परागत पद्धतियों का प्रावल्य स्वाभ[विक 
है। इसी कारण सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की औसत उत्पादकता छन्नतिशीक 
पाश्चात्य देशों की तुरूना में बहुत कम है। इरो बढ़ाने के लिए स्वतन्यता के परचात्त 
से ही संगठित प्रयास हो रहे हैं । 


धर्म और भाषा सम्बन्धी विविधता 


प्रशिक्षण का प्रचार होने से भारतीय जनता का शान विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ 
सकता हैं और उनकी कार्य-कुशलता भी अधिक ही सकती है। लेकिन उसका उप- 
योग सम्पूर्ण राष्द्र के उत्थान के लिए किया जाना बिना राष्ट्रीय भावना बढ़ाये 
और परध्परिक सहयोग तथा संगठन लाये सम्भव नहीं है। भारतीय जनता 
की विद्वाऊता के साथ उसकी भाषा तथा धर्म सम्बन्धी विषमता सम्पर्ण देश को 
एक सूच में संगठित करने में काफी बाधाएं उपस्थित करती है। विश्व की विभिन्न 
जातियों का. सम्मिश्रण यहां पाया जाता है। धर्म और भाषा श्षम्बस्धी विधिधता 
भी अत्यधिक है। अनेक धर्मों के मामवेवाऊे छोग बलग-अलग अनुपातों में रहते. 
हैं। सबसे अधिक संख्या हिन्दुओं की है (८५ प्रतिशत) । उसके धाद ऋमणश: मुसल- 
भान (९'९२ प्रतिशत), ईसाई (२०३० प्रतिशत), सिख (१७४ प्रतिशत), 
जैमी (४८ प्रतिशत), चुद्ध धर्मावछम्ती (*०६ अतिशत), पारसी (' ०३ परति- 
शत) और अन्य र्मायछस्थी ( * ५ गतियत) है। भाषा की अनेकता और भी अधिक 
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है। १६५१ की जनगणना के अनुसार देश में छूगभग ८४५ भाषाएं बोली जाती 
हैं। इनमें से ७२० एसी भाषाएं है जिनमें से प्रत्येक के बोलनेवाले एक लाख से भी 
कम हैं। दोष में से ६३ अभारतीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में राज्य भाषाओं 
के लिए मान्य चौवदह भाषाओों--आसामी, बंगाली,गुज राती, हिंदी, कन्नड, काइमी री, 
मलयालूम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तामिल, तेलगू और उर्दू--को बोलने 
वाली जनसंख्या ऊगभग ३२१४ करोड़ अर्थात कुछ जनसंख्या का ९१ प्रतिशत 
है। इनमें भी हिन्दी, उर्द, हिन्दुस्तानी और पंजाबी बोलनेवाले इस वर्ग की कुछ 
संख्या का ४६' ३ प्रतिशत हैँं। उस्तके पश्चात तलग, मराठी, तामिल, बंगाली 
गुजराती, कन्नड, मलयारूम, उड्डिया और असामी भाषाभाषी क्रमशः आते हैं। 
संस्कृत बोलनेवबालों की संख्या सबसे कम है । 
भाषा और धर्म की अनेकता भारतीयों में क्षेत्रीय और वर्गीय भक्ति लाते 
का कारण बचती' रही है। इसी से राष्दीयता का प्रसार करता भी कठिन रहा। 
पारस्परिक सहयोग का अभाव और क्षेत्रीय भवित ही पिछली कई शताब्दियों से 
भारत के पतन और उसे पराधीन बनाने के प्रमुख कारण रहे । 
जअने-संगठुम 
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किये गये आन्दोलनों में सम्पर्ण भारतीय जनता को 

एक सूत्र में बांधने में बड़ी सहायता की। भाषा और धर्म का भेदभाव समाप्त 
कर लोग बड़ी संख्या में अखिल देशीय संगठन, राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्म्मिलित हुए 
और इसके योग्य नेताओं और राष्ट्रपिता' भहात्मा गांधी के पथ-प्रदर्शन में कार्य 
करने छगे। उनके संगठित प्रयास और त्याग से ही. भारत स्वतन्त्र हो सका। 
लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही शिधिलवा आने और पुरानी विग्रहत्मक मनोवृत्तियों 
के व्यापक होने का भय था। इसे मिटाने के लिए प्रत्येक व्यवित में राष्ट्रीय भावषता 
बढ़ाने और उसे वैयवितक स्वातत्थ्य का अनुभव तथा सदुपयोग करने का क्षेत्र 
अ्स्तुत करने का प्रयास प्रारम्भ हुआ है। यह प्रयास ही सभी भावी प्रगतियों का 
आधार है। देश की आशिक प्रगति, जन-शविति और प्राकृतिक सम्पत्तियों के उच्च- 
तम' उपयोग राजनैतिक संगठन और प्रशासनिक सुव्यवस्था प्र निर्भर है। पिछले . 
दस वर्षों में इस ओर आइचयमय उन्नति हुईं हैं।..... 

. राजनैतिक चेतना से युवत, राष्ट्रीय प्रगति के लिए संगणटित और भाधुसिक- 
तभ॑ पद्धतियों के ज्ञान से दक्ष जेन-शवित द्वारा विशाल प्राकृतिक सम्प्तियों का 

सदुपयोग होते से प्राप्त उपभोग्य सामग्री सभी को छंगभग समान रूप में सुदभ 
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हो---इसकी व्यवस्था करता राष्ट्रीय वेभव बढ़ाने के लिए अनिवार्य था। ऐसी 
सामाजिक परम्पराएँ यहां' प्रचलित रहीं जिनसे प्रत्येक व्यधित को आगे 
बढ़ने और मानवोचित जीवन बिताने का अवसर नहीं मिछता था । मानवीय 
प्रतिभा को विकास करने का स्वतन्त्र क्षेत्र भी सुलभ नहीं था। स्वतस्व्ता के 
परचात से इन सामाजिक दुव्यंबस्थाओं को मिठा कर और प्रत्येक व्यक्ति को 
जाति-वर्ग सम्बन्धी बाधाओं से म॒ुक्‍त कर प्रगति का स्वत्तस्त्र क्षेत्र दिया जा 
रहा है। 





तंतीय खण्ड 
स्वलन्त्र भारत के विकाय-कषम 


प्रगतिशीक भारतीय चेतना स्वृतस्त्रता के पश्चात से शीक्रातिशी घर कल्याण 
राज्य को स्थूछ रूप देने में संखग्त है। इसके छिए राजनैतिक, आर्थिक और साभा- 
ज़िक तीनों क्षेत्रों में करान्तिपृर्ण परिवर्तन हो रहे हैं! सभी क्रान्तियों का मुख्य उद्देश्य 
प्रत्येक मागरिक को न्‍्यायोचित स्वतन्त्र और सम्पन्न जीवन बिताने का सुभवसर 
देते हुए राष्ट्र को सुदृढ़ और उन्नतिशील बनाता है। 


राजनतिक ऋत्तियाँ 


इनमें प्राथमिकता राजनेतिक कान्तियों को दी जा प्रकती है वयोंकि उन्हीं के 
बल पर स्वतस्थता सिली और उन्हीं से उसे सुदृढ़ सुरक्षित बनाया जा सका है। 
और भारतीय जनता को पक्षामन्तवादी और नौकरशादी व्यवस्था से निकालकर 
निरपेक्ष छोकतन्त्र के लिए उपयुवत बनाना महत्त्वपूर्ण प्रयास रहा है। नागरिकों 
के मौलिक अधिकारों, राज्य-्यीति के निर्देशक पसिद्धान्तों और लोकतन्त्र को सफलता- - 
पुर्वेक चलाने की पद्धतियों और नियमों को क्रम-बद्ध संविधान के रूप में स्वतन्त्रता 
मिलने के तीन वर्ष बाद ही तैयार कर, सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। प्रत्येक 
नागरिक को छोकतन्त्र का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए संविधान के अनुसार आम 
चुनाव पाँचनें वर्ष पूर्ण शान्ति और मर्यादा के साथ सम्पन्न कराया गया। दसकें 
वर्ष दूसरा आम-चुनाव उतनी ही सफलता के साथ हुआ। भारत में छोकतस्न के. 
सफल संचालन ने उत्ततिशीर पाश्चात्य राष्ट्रों को आश्चयित कर दिया है और 
नये राष्ट्रों को इस मार्ग पर आगे बढ़ने का अधूर्व प्रोत्साहन दिया है। 

लोकतस्त्र के सफल सिर्भाण और संचालन के साथ भारतीय राजनैतिक क्षेत्र 
में कुछ और कात्तिपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। देशी राज्यों का विल्मन और राज्यों का 
पुररगठत, उनमें उल्लेख्य हैं। स्वतच्जता मिलते समय देश का विभाजन पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तान के रूप में तो अथव्यम्भावी था ही, साथ हीं सभी देशी रियासतों 
के स्वतस्त्र होने.का भय था। देशी रियवारातों के स्वतन्त्र होने प८ भारत का संगठन ह 


१५ स्वतंत्र भारत की एक पसलके 


और प्रगति असम्भव ही जाती। पाररपरिक संघर्षों का क्षेत्र उन्गबत हो जाता। 
लेकिन सरदार पटेछ के प्रयास से यह आपत्ति टल गयी। देशी रियासत भारत में 
मिल गयीं। देशी रियासतों के विलयन जैसा ही एक और कऋरान्तिपुर्ण राजनेतिक 
परिवर्तन हाल ही में राज्यों के पुनर्गठन के रूप में हुआ। भाषाओं के आधार पर 
राज्यों के पुर्गठत की माँग उम्रतर हो रही थी। इस रूप में विग्रह्मत्मक शक्तियों 
का विधम विस्फोट होने का भय था। छेकिन प्रधान मन्त्री पं० नेहरू और गृह- 
मंत्री प॑० पन्‍्त की प्रशासनिक दक्षता और विविध क्षेत्रों के नेताओं के सहयोग से _ 


नहा 


यह काय भी कुशल्तापूर्वक सम्पादित हो गया। इससे भारत का राजनैतिक मात-. 


चित्र बहुत कुछ बदल गया। इन कात्तिपृर्ण परिवर्ततों ने देश को सुसंगदित प्रगति 
का राजनैतिक आधार प्रस्तुत किया.है। 
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आथिक आत्तियाँ 


देश की प्राकृतिक सम्पत्तियों और जन-शकबित के उचित उपयोग हारा सम्पक्षता 
बढ़ाने ओर प्रत्येक व्यकित को सुखी बनाने के छिए विस्तृत पैमाने पर आशिक क्रान्ति 
हो रही है। राष्ट्र की सम्पूर्ण दावित की ठोक-ठीक गणना करके कृषि, स्योग, 
परिवहत, शिक्षा तथा समाज-सेवा सभी क्षेत्रों में संगठित योजनाओं द्वारा विकास 
लाने का प्रयास हो रहा है। पंचवर्षीय योजना पूरी होकर प्रगति का अपूर्व आधार 
प्रस्तुत कर गयी है। बड़े उद्योगों को विस्तुत रूप में स्थापित करने, कुटी र-उशोगों 
के प्रसार द्वारा उपभोग्य सामग्रियों की उत्पत्ति बढ़ाने तथा सेवा-योजन का व्यापक 
क्षेत्र सुऊभ करने और आय-वितरण की असमानता भिठाकर समाजवादी ग्रामाजिक 
ढांचा स्थापित करने के छिए द्वितीय पंचवर्षीय थोजनगा चऊ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों 
में आसबासियों को अपनी उन्नति आप करने की व्यायहार्कि शिक्षा देने के लिए 
राष्ट्रीय सेवा खण्ड और सचत्त सामुद/गिक घिकास योजनाएं चछायी जा रही हैं। 
कृषिकार्य में प्रगति छाने के छिए भू-स्वामित्व में अपूर्व सुधार छाया गया है। 
भध्यस्थ भू-पत्तियों को हटाकर काइतकारों और सरकार के बीच भत्यक्ष सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया गया है। सहकारी खेती हारा आधुनिक पद्षतियों वाली ये 
पैमाने की खेती का प्रचार किया जा रहा है। इस प्रथत्नों से देश की प्राकृतिक 
सम्पत्तियों का सदुपयोग ही नहीं सम्भव है, वरत्‌ू जन-शबित की कार्यशीलता और 
उत्पादकता भी बढ़ रही है। इस प्रकाश आर्थिवः व्यवस्था के परम्परागज दोपों को 
मिता कर वैज्ञानिक आधार पर प्रगति करने का. उन्पुक्त क्षेत्र जनता को दिया जा 
रहा है। इनसे भारतीयों के आथिक स्तर की विषमता बहुत कुछ मिद जायगी। 
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ने लोकतंत्र शासन में अपनी चेष्टा और योग्यता के अनुसार आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त 


कर सुखी और गच्तुष्ठ जीवन बिता सकेंगे। 


पामाजशिफक ऋ्राम्तियों 


भारतीय समाज में परम्परागत रूढ़ियों और कुप्रथाओं के कारण विशेष वर्ग 
के भागरिकों को स्वतस्त्र जीवन बिताने का अवसर नहीं मिलता था। महिलाएं 
और बलित जातियाँ विविध नियन्त्रणों और यातनाओं से पीड़ित थीं। इन्हें समाज 
में सम्मानपुर्ण स्थान देने के लिए विशेष कामूनों द्वारा पुरानी प्रथाओं को सिटाया 
जा रहा है। अब खूप-विशेष अथवा बर्ग-विश्येष में जन्म लेने मात्र से ही किसी' को 
इच्छानुसार विकारा के अबसर से बंचित नहीं होना पड़ेया। आशिक विपत्चता के 
कारण शोषित होने अथवा जनैतधिक जीवन अपनाने को बाध्य होने से महिलाओं 
ओर बच्चों की सुरक्षा की जा रही है। पिछड़ी और जब-जातियों के उत्थान के 
लए बिशेप प्रयास हो रहें है। इतके अतिरिषत परावीनता और कअ्षज्ञाच के कारण 
जन-्याधारण में फैली हुई संकीणता और स्वार्थपरता को मिटाया जा रहा है ताकि 
आर्य-संस्कृति की घिशालता जन-णन में प्ृत्र: प्रवाहित ही उठे। वे अपनी सम्पत्ति 
और अपन जीवन समाज के लिए निःसंकोच दे सके। इस प्रकार भारतीयता के 
अनुकूल आदर्श समाजवाद, जो समय के आवलेंन से लप्त हो गया था, पुमर्जीवितत 
किया जा रहा है। प्रातःस्मरणीय आधार विनोबा भावे को परद-यात्रा' इसकी 
जीवनी शक्ति का संचार देश के कोने-कोने में कर रही है। 


चतुथ खण्ड 
स्वतब्श भारत की आाजियों के उपकरण 


स्वतन्त्रता के पश्चात से ही देश में राजनंतिक, आथिक और सामाजिक 
ऋन्तियां पूर्ण शान्ति पर बड़ी तीकता से हो रही हैं। इनका सफल संचारूस 
जनता, जननेता और राज्य-कर्मचारी--तीनों के अपूर्वे सहयोग से सम्भव हो 
सका हैं। 


जनता 


अधिक्षित और विपच्न रहते हुए भी भारतीय जनता ने इन कात्तिकारी' परि- 
बलेनों को काने में जितना योग दिया है, वह एशिया और अफ्रीका के अन्य पिछड़े 
राष्ट्रों के छिए आदश है। पाइचात्य विकसित राष्ट्र इनकी प्रगति और परिस्थितियों 
के अनुसार अपने को बदलने की क्षमता से आरव्यित हैं। देश में नये संविधान 
को सफलतापूर्वक चलाना, शास्तिपूर्ण देशव्यापी चुनावों से छोकतस्त शासन सुसंग- 
ठित कराना, देशी राज्यों को भारत संघ में समाविष्ट करना और अपेक्षाकृत सहि- 
एणुतापूर्ण वातावरण में राष्ट्र के विभिन्न राज्यों को पुर्र्गनठित करना जनता के सक्रिय 
हयोंग से ही सम्भव हो सका है। आथिक कऋान्तियों के अच्तर्गत सामुद्राथिक 
विकास-योजनाओं की प्रगति जनता के बल पर हो रही है। सिंचाई को' बड़ी 
योजनाओं में जनता से सुलभ अम्-दानच महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भूमि-प्रवन्ध- 
सुधार और जमींवारी-उन्मुझन में भी जनता का योग प्राप्त हुआ हैं । 
आचार्य बिनोबा. का भूदान-यज्ञ भारतीयों की उदारता और राष्ट्र-प्वित के 
सम्बल पर बढ़ रहा हैँ। इसके अन्तगंत जीवन-दान, सम्पत्ति-दाग, प्राधबाव' 
के नगे क्रम जनता के उत्साह और समाज-प्रेम के प्रतीक हैं। किसी भी दूरारे 
शब्द में केवल दान के आधार पर समाज की सम्पत्ति सम्बन्धी दु्ध्येबस्था 
. सुधारते का प्रयास करना सम्भव नहीं है। भारतीयों में गौरवपूर्ण प्राचीन आर्य 
: संस्कृति की' प्रच्छन्न पष्ठ-भमि ही इस: प्रयोगों को सफल बनाने में सहायक हो 
. रही है। 
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हमारा भारत १९ 


अबन्यता 

भारतीय जनता को आगे बढ़ने की प्रेरणा और बिकारा करने का स्वतन्त्र 
शत देने में जन-नंताओं का विशेष हाथ रहा है। उनकी सदृभावना और निरन्तर 
चेणष्टा ही देश में धर्म-निरपेक्ष पूर्णांग छोकतन्त्र और कल्याण राज्य स्थापित करने 
में मुख्य रूप से सहायक हुए हैं। स्वतस्त्रता मिलने पर वे शासन-क्रम को अपने 
वैयक्तिक स्वार्थों के अनुकूछ दूसरा रूप दे सकते थे। लेकिन अपनी देश-भव्ति और 
समाज-प्रेम से प्रेरित हो उन्होंने शी झ्रातिशी धर लोकतन्त्र के सफल संचालन की सभी 
आवबभंधकताओं को पूर्ति की। सभी दृष्टि से भारतीय नागरिकों की स्वतन्त्रता 
सुरक्षित बनाने के लिए संविधान की रचना, आम' चुनाव की सामय्रिक, विधिवत 
व्यवस्था द्वारा लोकतत्त्र का प्रयोग, आर्थिक विकास के छिए संगठित योजनाओं क 
निर्माण एवं संचालन तथा सामाजिक कुरीतियों की मिटाने के लिए प्रचार और 
कानून-निर्माण भारतीय नेताओं के सदख््भावपर्ण प्रयास द्वारा ही सम्भव हुआ है। 
इन्हीं के आह्वान करने से जनता अपनी प्रस्तुत स्थिति, क्षेत्र और शक्ति का अनुभव 
करने लगी है। 


राज्य-कर्मतारी 


राष्ट्र के विविध क्षेत्रों में प्रगति छाते में राज्य-कर्मचारियों का सहयोग भी 
सराहुनीय है। उन छोगों ने, जो स्वतन्त्रता के पूर्व तक अंग्रेजी-सत्ता को दुढ़ता- 
पूर्वक चलाने में योग देते रहे, स्वतन्त्रता मिलते ही अपनी कार्य-कुशछहूता और अनु- 
भव को स्वतस्त राष्टर-निर्माण की ओर मोड़ दिया। लोकतन्त्र की सभी विधियों 
का सफल प्रयोग इन्हीं के सहयोग से सम्भव हुआ है। शासन-यंत्र के विभिन्न क्षेत्रों, 
जैसे, कार्यपालिका, न्याय, पुलिस, एकाउंद्स और आडिट आदि विभागों में कार्य 
करनेवाले सभी कोटि के अधिकारियों ने अपनी पूरी शवित ऊरूगाकर प्रजातन्त्रात्मक 
व्यवस्था' का उचित प्राश्म्भ भौर सफल संचालन करने में आज्ञातीत योग दिया है। 
इनके अभाव में प्रशासन सम्बन्धी शिथिलता सभी प्रंगतियों में बड़ी बाधक बन जाती । 
पहले इन्हीं में से अधिकांश णोंग जनता और जन-नेताओं को भस्त रखते का कारण 
बनते थे, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद से ही राष्ट्र की सवेतोमखी उन्नति करने में ये 
जनता और जन-सेता के परभ विश्वस्त सहयोगी बन गये हैं। अनेक विकास योज- 
 नाओं का सफह संचालन राज्य-कर्मसारियों के प्रयासों पा ही परिणाम रहा है। 
ये विशेष परित्यितियों में अपने अनुधत के आधार नेताओं को राष्ट्र-निर्भाण 
के व्यावहारिक भार्गों का संकेत भी उसे हैं। हमारी जछ, स्थल और नेभ सेनाओं, . 
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और उनमें कार्य करनेवाले वीर सैनिकों तथा अधिकारियों ने स्वतस्त्र राष्ट्र की वाह्म 
आक्रमणों और आंतरिक विध्वंसकारी शक्षितयों से सुरक्षित रखने में योग दिया है! 
काश्मीर की वढ़ती ज्वाला को शान्त करने ओर हेदराबाद के कुचक्रों को दवाने में 
इनकी तत्परता सराहनीय है। 


उज्ज्वल भविष्य 


नंब-राष्ट्र-निर्माण के ये तीम सबकू आधार-स्तम्भ--जनता, जन-नेता और 
राज्य-कर्मचारी, देश को अपने पूर्व भौरव पर पहुँचाने में संलग्न हैं। इनके सतत 
प्रयास से राष्ट्र-बेतना बढ़ती जा रही है। पारस्परिक बिग्रहों को सदा के लिए 
मिटाने का क्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में भाषा 
और व्यवहार सम्बन्धी अन्तर रहते हुए भी राष्ट्रीय घनिष्ठता अधिक होती जा रही 
है। अपनी प्राकृतिक सम्पत्तियों और मानवीय शवितियों का सुर्ंगठित उपयोग 
करता हुआ स्वतन्त्र भारत दिव-प्रतिदिम सम्पन्न और सुदृढ़ हो रहा है। एशिया और 
अफ्रीका के अन्य राष्ट्र इसे अपना प्रद्शक और इसकी प्रगति को अपना आदर्श 
मानने छगे हूँ। पाइचात्य विकसित राष्ट्र इसकी मैत्री को अपूर्व महत्व देने छमे 
हैं और इसके लोकतलन्‍्त्रीय प्रयोगों को बड़ी उत्सुकता से देखते हं। आजादी के पिछले 
दस बर्षो में भारत की प्रगतियों की विविधता और विशालता देखते हुए ऐसा प्रसीत 
होता है जैसे वह दिन दूर नहीं हैं जब भारत अपनी प्राकृतिक और मानवीय शवितयों 
के पूर्ण संबर्दन से विश्व में अद्वितीय स्थान ग्रहण करेगा और अन्य सभी राष्ट्रों को 
शान्ति और सहयोग का महिमामय पाठ व्यावहारिक ढंग से पढ़ा सकेगा। 





शजमधिक ऋातन्तियाँ 
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बूसरा अध्याय 
धारतोथ संविधान 


संविधान-लोकतत्न का आधार-स्तम्ण 


भारत के इतिहास में १५ अगस्त, १९४७ का दिन जपूर्व महत्त्व रखता है। 
यह देश कई शताध्दियों के पश्चात इसी दिन विदेशी शासन से गविति पा सका । 
परतन्चता को वेडी तोइने और स्वतन्त्रता के बेभव का स्सास्वादव करने का अवसर 
जितनी शान्त और अहिसात्मक पद्धति से यहाँ सुलभ हुआ वह विश्व के इतिहास में 
अनोखा हे। विदेशी सता का यह आइचरयमय अन्त अनेक देशभकक्‍तों के कठोर श्षम 
ओर चिर-स्मरणीय राष्ट्र-पिता बापू के कुशल, आध्यात्मिकतापूर्ण नेतृत्व से सम्भव 
हैं। सका है। स्वतन्त्रता मिलने के पूर्व. तक सभी' प्रयत्नों का लक्ष्य उसकी प्राप्ति 
वी और था। लेकिन उसके मिलते ही उसकी सुरक्षा' और प्रयोग के लिए अत्यधिक 
सतकता जावश्यक हो गयी। समस्या केवड बाहरी शक्षितयों द्वारा स्वतस्तता अप- 
रण को रोकने की ही न थी बल्कि, भीतरी घातक और नविम्नहपूर्ण प्रवुत्तियों को 
मिटाकर सच्चे अर्थ में जनता का झासन स्थापित करना था। स्वतस्व॒ता की सूचि 
घाओं का उपयोग कुछ सीमित वर्गों हारा किये जाने को सोेकता भी था तथा सभी 
व्यवितयों को प्रभति का समान अवसर देंना था। इसके लिए वैदिक युग के उत्कृष्ट 
गणतन्त्र के आदशों को आधुनिक छोकतन्त्र के सिद्धान्तों से समन्वित कर सप्पूर्ण 
देश की जनता का शासन जनता हारा ही खलाये जाने का क्रम प्रारम्भ करता था । 
तभी बिर-संगोजित आदेश राम-राज्य की कल्पना साकार हो सकती थी। 
लेकिन यह विशद प्रयोग बड़े अनिश्चित आधारों परु करता था। भारतीय 
जलता सदियों से पशधीवता की बेड़ी में जकड़ी थी। अंग्रेजों के आते के पूर्व भी 
से अपनी उबित व्यवस्था' और प्रगति के अनुरूप प्रसाशन निश्चित करने का 
अधिकार ते था। शजशाही और गामच्तवादी क्रम प्रचलित थे। शिक्षा और 
आथिक विकास के अभाव में अपने अधिकार और कर्त्तव्यों का भी उन्हें ज्ञान नहीं 
था। राष्द्रीयता की भावना सुदृढ़ नहीं थी। स्राम्पदाधिकता, जातीयता और 
प्रादेशिकता का प्रभाव था। वेयक्तिक स्वार्थों के सम्मुख सामाजिक हितों की' 
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प्रमुखता व्यापक नहीं थी। जो कुछ भी उसका प्रगार था यह समाज के साम पर 
नहीं बल्कि, जाति और धर्म के माम पर था। ब्रिटिश शायन के अन्तगंत वछि भारत 
पण्ड में उन्नीसवीं शताब्दी के अच्तिम कुछ वर्षों से राजनैतिक चेतना जगने लगी थी। 
कांग्रेस संस्था का प्रसार और उराके कार्य-क्रमों का क्षेत्र भी विशेषतः यहीं तक 
सीमित था। देशी रियासतों और उनमें रहनेवाली ऊगभग ९ करोड़ जनता 
इनसे विशेष रूप से प्रभावित नहीं थी। ब्रिटिश भारत में भी राजनंतिक चेतना 
और संगठन का प्रभाव केवर शिक्षित, विवेकी जनों पर ही था। परम्परागत 
दाराता के संस्कारों से आक्रान्त अधिकांश जनता राजनंतिक प्रगतियों बी ओर न 
तो जागरूक थी और न उन्हें बहुत महत्व ही देती थी। रूढ़िवादिता भौर भाग्य- 
आश्रित्व परिस्थितियों का सम्यक विश्लेषण करने और दुरर्दशिता के आभार पर 
उच्नित निष्कर्ष निकालने में और बाधक थे। 
ऐसे असंगठित तथा कुठित समाज में पृर्णाग छोकतस्ब को सफल बचाना था। 
उसकी परम्पराओं को प्रगतिशील आधार पर स्थापित करना अनिवार्य था। 
जनता को राष्ट्र और नागरिकता के तात्पय, उसके पारस्परिक साब्यस्थों, नागरिक 
के अधिकारों तथा कर्तव्यों से परिचित कराना था।। गणतन्त्र-शासन के आधार- 
भूत सिद्धान्तों का भी प्रचार करना था ताकि जनता में नयी व्यवस्था के प्रति विश्वास 
दृढ़ हो सके। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के छिए भारत का क्रमबद्ध छोकतन्वीग 
संविधान शीघ्र ही बनाना अपरिहार्य था। इसी से जनता नयी स्थिति के प्रात 
जागरूक हो सकती थी। जन-चेतना मे ही छोकतन्‍्न्र को परम्पराएं सुदृढ़ बनायी जा 
सकती हैं। इस सम्बन्ध में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री' बुडरों 
बिऊसन का यह कथन बहुत ही उपयुक्त है कि स्वातन्थ्य और स्वातन्थ्य-संस्थाओं 
को ऐसे राष्ट्र द्वारा सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जिसकी जनता अपने प्रशारात 
की प्रकृति नहीं समझती। संविधान द्वारा जनता प्रशासन की प्रकृति को सरछठता- 
पूर्वक समझ छेती है। ' 
जन-जागृति और प्रजातत्वात्मक संस्कारों के छिए ही महीं, बल्कि छोकतन्भ 
के सफल संचालन के लिए भी लिखित संविधान का होना आवश्यक है। रं।कतस्थ् 
में प्रशासन की स्थिरता संविधान हारा ही होती है। शासन' चलानेबाऊ़े व्यक्ति 
सिशिचिलत अवधि के पश्चात बदला करते हैं। यदि संविधान के रूप में पूर्व-निर्णीति 
आधार व हो ती जनता के प्रतिनिधियों में होनेवाले प्रत्येक बार के परिवर्तन से 
शासन-नीति ही बदल सकती है और शासन-क्षम भी परिवर्तित हो सकता है। 
ऐसी स्थिति में राष्ट्र का संगठित विकास बहुत कुछ रुक सकता है। इस प्रकार 
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स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात ही जनता का शासन अर्थात लोकतन्त्र स्थापित करके 

से सफलतापूर्वक संचालित करने, जनता में उसके प्रति जागृति और निष्या उत्पन्न 
एव तथा शासन के इस घिद्धाच्त को स्थिर करके राप्ठु को संगठित रूप से विफस्ित 
करने के लिए संविधान की उपयुवत रचना अनिवाय समझी गयी। राष्ट्रीय सरकार 
ने इस कार्य की अनिवार्यता के अनुरूप ही इसे प्राथमिकता भी दी। 

भारतीय संविधान की रखना 

भारत में संविधान बनाने के संगठित प्रयास का प्रारम्भ दिसम्बर सन १९४६ 
से माना जा सकता है जबकि कैजिनेटठ सिशन योजना के अनुसार कार्य करनेवाली 
संब्ेधानिक सभा की स्थापना की गयी। लेकिन यह कार्य अधिक नियमित' रूप से 
स्वततस्व्ता मिलने के बाद २९५ अगस्त, १९४७, से संविधान आलेखन समिति की 
मियवित होने पर चछा। इस बीच में संविधात सभा ते भारतीय संविधान के मौलिक 
सिद्दान्तों का निर्धारण कर लिया था। पं० नेहरू 6।रा १३ दिसम्बर, १९४६ को 
प्रस्तावित और २२ जनवरी, १९४७ को संविधान सभा द्वारा पास किये गये 
प्रस्ताव में तब-राष्ट्र की रूप-रेखा ओर उसके संविधान की प्रमुख विशेषताओं को 
स्पष्ट किया गया। 
इस प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटिश भारत, देशी श्यिसतों और भारत में सम्मि 

लित होनेवाले अन्य क्षीत्रों को स्वृतन्त्र-सर्वेसत्ता-सम्पन्न गणतन्च घोषित करने क 
निश्चय हुआ। भारत संघ और उसके अंगों की पारस्परिक स्थिति और उनके 
प्रशासनिक अधिकारों की भी व्याख्या की गयी। प्रस्ताव में यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट 
किया गया कि भारत गणतत्ज की सभी शक्तियाँ और अधिकार जनता से प्राप्त 

गे। जनता के लिए क्ञामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुरक्षित होंगे। 
मर्याक्ष तथा कानून की सीमा के अन्तर्गत उन्हें अपने विचारों की अभिव्यवित की तथा 
विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतन्त्रता भिकेगी। सभी के लिए स्थिति और 
अवसर की समानता रहेगी। अल्य-संस्यकों, दलितों, पिछड़ी! और जन-जातियों . 
के हितों को पूर्णतया घुरक्षित रखा जायगा.और उन्हें विकास की विशेष सुविधा दी 
जायगी। प्रस्ताव में यह भी व्यवत था कि सभी प्रकार से शिएण्ठ राष्ट्रों के कानून 
और न्याय के अनस्तार भारतीय गणतन्ब-राज्य और उसके भूमि, बायू, श्षमुद्र, 
प्म्बन्धी अधिकारों को सुरक्षित रखा जायगा | यह भी प्रयास होगा कि यह प्राचीन 
पुण्य-भूमि विश्व में पुमः अपने गौरबपूर्ण पद को आप्स करे और विंश्वशान्ति तथा . 
मानव-ज़ाति के कल्याण में पूर्ण गोग दे * है ' 


ज 
कह | 
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जैसा कि भारतीय संविधान के प्रमख अंगों के बिश्छेषण से स्पष्ट होगा, 
इस प्रस्ताव की आत्मा ही विस्तुत रूप में उसमें विरूपित हुई है 

संविधान-अआलेखन-समिति के कार्य को सुविधायण बनाने के छिए कई सहारक 
पमितियाँ बनायी गयी थीं। इनमें संब-संविधान समिति, संघ-दावित समिति 
प्रान्तीय संविधान समिति उल्लेखनीय हें। इन्हीं के सुझावों के आधार पर और 
संविधान सभा के भिणयों को सम्मिलित करके फरवरी, १९४८ में संत्रिधान का 
प्रारूप” आलेखन समिति ने प्रकाशित किया। प्रारूप में पहूले के निर्णयों के प्रतिकूछ 
केन्र की अधिक सत्ता-सम्पन्न बना दिया गया। यह परिवर्तेत देश के विभाजन और 
उससे उत्पन्न अनेक विषम समस्याओं के कारण अनिवायें था। 

संविधान सभा में घिचार-विप्र्श के लिए यह प्रारूप ४ नवम्बर १९४डंट क 
आया। इसकी सामान्य झूप-रेखा परु विचार होने के पश्चात १५ मवश्वर से इराक 
क-एक अनुच्छेद का विश्केषण प्रारम्भ हुआ। यह क्रम अगले बर्ष की १७ अक्यू- 
बर तक चलता रहा। विश्छेषण-क्रम में आये सभी संशोधनों को सम्मिलित करके 
प्रार्प की अन्तिम आवृत्ति १४ नवम्बर से २६ नवम्बर तकहुई। अन्तिम' दिन 
संविधान सभा मे इसे अपना लछिया। २६ जनवरी, १९५० से भारतीय गणतस्थ 
की घोषणा के साथ भारत का नया संविधान पूर्ण रूप में छामू किया गया है । 

भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा में आये देश के सुयोग्य विद्वानों 
द्वारा विश्व के प्रतिष्ठित देशों के संविधानों के पर्याप्त अध्ययन के पश्चात की गयी है 
सभी विशिष्ट संविधानों के उत्कृष्ट सिद्धान्तों का इसमें सामंजस्थ करने का प्रयाग 
किया गया है। इसके सौलिक अधिकारों की व्यास्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 
संविधान से, संघीय व्यवस्था' कैनाडा से और अनेक स्थल आस्ट्रेलिया के संविधान 
से मिलते हूं। व्यापक अध्ययन और गग्शीर विचारों से संपुटित यह संविधान अपने 
आकार और कार्य-प्रणाली, दोनों दृष्टियों से विश्व में अपूर्व कहा जा सकता है। 
इसमें ३१९५ अनुच्छेद और ९ अनुसूचियाँ हैं। इसकी गठन संघात्मक पर प्रकृति 
केद्धात्मक है। इसके अन्सगेंत विभिन्न राज्यों को स्वायतता अवश्य मिली है छेकिन 
अधिकांश शक्तियां केन्द्र, में ही निह्ठित हैं। इससे पूरे देश की एकता संगठित रखन 
में सरलता होती है। इसका प्रशासन-क्रम राष्ट्रपतीय है कछेकिन कार्य भ्रशाली 
संसदीय है। राष्ट्रपति प्षंसद के प्रति उत्तरदायी मन्त्रि-प्ण्डल को सलाह से कार्य 
करते हैं। विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा और प्रगति के लिए सम्पूर्ण देश का शासन 
'शष्ट्रपति हारा. चलाये जाने की भी व्यवस्था है। भारतीय संविधान की एक और 
विशेषता है इसकी लोच। राज्यों और केख के पारस्परिक अधिकारों में कभी भी 
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आवश्यकता पड़ने पर संद्द द्वारा परिवतेन किये जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों 
में इसके अनुच्छेदों में संसद हारा संशोधन छाने की भी व्यवस्था है। इसलिये सं- 
पिधानों के सामान्य दोष---जड़ता और संकी्णता--से यह रहित है। छाग होने 
छेकर अब तक इरामें सात रांशोधन हो चुके हैं। अन्तिम संशोधन राज्य-पुनर्गेठत 
के सम्बन्ध में हुआ है। संविधान के प्रमुख तत्त्वों का विश्लेषण आगे किया 
गया है। 


द्वितीय खण्ड 
भारतीय सोविधान के प्रभुख तरव 


संविधान का प्रारम्भ भारतीय जनता के उन हितों की सुरक्षा के आदर्श के 
साथ होता है जिसे प्राप्त करने के लिए स्वातन्ध्य संग्राभ हुए और जिसकी सुछभता 
ही सर्वसत्ता-सम्पन्न भारतनाण-तन्त॒ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य रही है। सं- 
विधान की प्रस्तावना में इन्हीं उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के संकल्प की इस प्रकार 
व्यवत्त किया गया है :-++- 
हम भारतवासी भारत को सर्व-सत्ता-सम्पन्न गणलम्त्र बताने और इसके 
सभी नागरिकों के लिए नीचे लिखी वाततों को सुरक्षित रखने का दुंढ़ संकल्प 
करते हैं :-- 
न्याय --सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक । 
स्वृतन्त्रता--विचारों की, अभिव्यक्षित की, विश्वास, आस्था और उपासना की । 
समानता--शामाजिक स्थिति की और अवसर की । 
आतभाव--नागरिकों में इस भावना का ग्रसार, व्यक्ति की गरिमा और 
देश की एकता की प्रतिष्ठा । 
इन उद्देश्यों की पूर्ति से संकीर्ण राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक सीमाओं 
से पीड़ित भारत को अधिकांश जनता को स्वतन्त्र, मौरबपूर्ण जीवन बिताने का सु- 
अवसर प्राप्त होगा। इससे सागरिकों के वैयक्तिक जीवन की अपूर्णता के कारण 
राष्ट्रीय जीवन के प्रवाह में उत्पन्त होने बाछे अवरोधों को सदैव के लिए दूर करने 
का प्रयास्ष सफछ हो सकेगा । 


नागरिकों के भोलिक अधिकार 


. उपयुक्त उद्दंश्यों के अनुरूप संविधान में भारतीय वागरिकों को सात मौलिक 
. अधिकार प्राप्त-हुँ। इस अधिकारों के बल पर ही वे विधान के अन्तर्गत अपनी शवित 
रु दावे के अनुगार भगति करते हुए सुखमय जीवन ब्यतीत कर सकते हैं। इसका 
. संक्षिप्त बिबरण आगे दिया जा रहा है --- 
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शायता का अधिकार 
भारतीय समाज में परम्परागत प्रथधाओं के कारण सभी' व्यवितयों की स्थिति 
और अवसर की समानता न थी। जाति, धर्म आदि के कारण एक दूसरे में बड़ा 
विभेंद होता था। विकास और प्रगति का उस्मक्‍त क्षेत्र न मिलते से देश की 
मानवीय शवित का सदुपयोग सम्भव ने था। संविधान में सभी नागरिकों को समान 
समझे जाने और समान वेधानिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है 
(अनु ० १४)। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी 
नागरिक के प्रति विभेद नहीं होगा और न तो इसके आधार पर किसी' को दूकानों, 
जलूपान और भोजनगृहों और आमोद-स्थरछों पर जाने अथव। ऐसे कुओं, तालाबों, 
स्तान-घाटों और सड़कों के व्यवहार से रोका ही जा सकता, है जो पूर्णतः या 
अंशतः सरकारी कोप से रखे जाते हों अथवा जिन्हें सर्वेक्षाधारण के व्यवहार के 
लिए उत्समें कर दिया गया हो (अनु० १५)। इसी प्रकार सरकारी पदों पर 
नियुक्त होने के लिए भी सभी सागरिक सम्रान अधिकार रखते हूँ (अनु० १६)। 
पिछड़ी, दलित, जातियों को उठाने के लिए तथा उनके प्रति होनेवाले अमानुषिक 
व्यवहारों को समाप्त करने के लछिए “अस्पश्यता को सी प्रकार मे मिटा दिया 
गया है। इसके आधार पर किसी व्यक्ति को अस्पुश्थ ठहराना कामून द्वारा दण्ड 
नीय अपराध है (अनु ० १७) । इस प्रकार समानता के अधिकार से सभी भारतीयों 
को अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने का क्षेत्र सुठझभ हो सका है। 


स्वतन्तता का अधिकार 


प्रत्येक भ्रारतीय को सामाजिक अनुशासन के अन्तर्गत स्वतन्त्रता का अनुभव 
कराने के लिए स्वतन्बता-अधिकार संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसके 
अनुसार सभी नागरिकों को भाषण और भाव-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है। 
वे निरस्त्र हो शान्ति से एकच ही सकते हैं, अपना संघ या संगठन वना' सकते हें 
सम्पूर्ण भारत में स्वतन्बतापूर्वक घूम सकते हैँ, भारत के किसी भाग में बस सकते 
हैं। उन्हें सम्पत्ति क्रय करने, रखने अथवा बेचने 'की स्वतन्त्रता भी प्राप्त हैं। 
वे कोई भी उद्यम व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन स्वतत्मता के इन 
सभी अधिकारों का प्रयोग सरकार हारा वनाये नियमों के अन्तर्गत ही हो सकता 
है (अनू० १९)। इससे भारतीय नागरिकों को सामाजिक नियमों के अस्तर्गत 
स्वच्छनद जीवन बिताने का सुअबसर सुरूम हो' सका है । 
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शोधण के विशद्ध अधिकार 

दघोषतः पिछड़े समाज में कुछ वर्गों द्वारा विपज्न और निराश्रय लोगों की 
शक्ति और यौवन का शोषण होना बहुत कुछ स्वाभाविक है। इससे साधनहीनों 
को दूसरों की सम्पन्नता और तृप्ति का साधन बनना पड़ता हैं। अपनी' प्रगति और 
विकास का क्षेत्र शोषण के कारण उन्हें नहीं मिलता। इस दुव्यवस्था से बचने 
के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान में शोषण से सुरक्षा' पाने का अधिकार 
प्राप्त है । किसी व्यक्ति से बेगार छेवा अथवा किसी अनेतिक उद्देश्य से किसी 
व्यक्ति का शोषण करना संविधान द्वारा बजित कर दिया गया है (अनु० २३) । 
किसी निर्माण था खान या अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में १४ वर्ष से कम आयु- 
वाले बच्चों की नियुवित वर्जित कर दी गयी है (अनु० २४) । इस प्रकार साधन- 
हीन पृरुषों, युवतियों और बच्चों को शोषित होने से बचने का उपम॒ुक्त क्षेत्र सुझूभ 
हो सका है। 


धर्म-स्वातन्धप का अधिकार 


भारत के सभी नागरिकों को सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य 
सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अन्तःकरण की स्वतन्त्रता है और अपना धर्म मानने 
तथा प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन किसी भी घारमिक अथवा परम्परागत 
प्रथा से सम्बन्धित किसी भी आर्थिक, वित्तीय-राजनैतिक या अन्य कार्य को सरकार 
द्वारा विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। समाज-कल्याण या सुधार 
के लिए प्रथाओं में परिवतन भी किया जा सकता है। सार्वजनिक हिन्द धामिक 
संस्थाओं में सभी वर्ग के हिन्दुओं को सम्मिलित होने का अधिकार है (अनृ० २५) । 
धामिक-संस्थाओं की स्थापना, उनका संचारन, उनके लिए खल-अचल सम्पत्तियों 
की प्राप्ति और प्रयोग की भी स्वतन्बता हैं। छैकिन किसी व्यक्रित को कोई धर्म 
मानने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता। सरकारी सहायता से चलनेबारी 
शिक्षा-संस्थाओं में धामिक शिक्षा न रखने का क्रम भारत-संविधान की घर्म-निर« 
पेक्षता का उदाहरण हैं । (अनु ० २८) 


संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 


भारत के सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को अपनाने का. 
अधिकार है। अपनी रुचि और शवित के अनुसार वे कोई भी: शिक्षा प्राप्त कर सकते 
हैं। इस सम्बन्ध में जाति, धर्म, बंश, भाषा आदि के कारण किसी' प्रकार का विभेद 
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नहीं किया जा सकता (अनु ० २९)। भाषा अथवा धर्म के आधार पर कोई भी 
अल्पसंख्यक अपनी झरुचि के अनुसार शिक्षा-संस्थाएं खोल सकते हैं। रारकार 
हरा एसी संस्थाओं को उचित सहायता भी दो जायगी। धर्म अथवा भाषा के 
कारण किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा (अनु० ३०)। 


सम्पत्ति रखने का अधिकार 


भारत के प्रत्येक नामरिक को अपनी निजी प्रम्पत्ति रखने का अधिकार है। 
केवल विशेष परिस्थितियों में जनहित के लिए विशेष कानून द्वारा! सरकार नागरिकों 
से सम्पत्ति छे सकती हैं। लेकिन इसके लिए सुनिश्दिचत सिद्धात्तों पर क्षतिपूर्ति 
करना अनिवाय है (अनु० ३१)। 


संबंधानिक उपचारों का अधिकार . 


भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त अपने विविध अधिकारों में पड़ले- 
बाली बाधाओं और बिध्नों से छटकार! पाने अथवा अधिकारों को सरक्षित बताने 
के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है ( अन॒० ३२) 

संविधान के इन अधिकारों से भारतीय नागरिकों का जीवन गौरवपूर्ण हो गया 
है। भारत-सरकार इन्हें सभी प्रकार से सरक्षित बनाने का प्रयास करती है। 
लेकिन विशेष परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए अथवा सामाजिक शिष्ट्ता 
और बेतिकता के लिए विशेष कानून द्वारा इत अधिकारों को सीमित बनाया जा 
सकता है। किसी उद्यम विशेष को अपनाये जाने के सम्बन्ध भें भी सरकार द्वारा 
प्रावंधिक योग्यता का प्रतिबन्ध कृगाया जा सकता है। किसी' व्यतसाय, उद्योग या 
सेवा को करने का अधिकार केवल सरकार अथवा! उसके निमन्‍्त्रण और स्वामित्व 
के अन्तर्गत कार्य करनेवाले प्रमण्डल के छिए सुरक्षित किया जा सकता हेँ। इन 
सीमाओं को निश्चित करने में राष्टरू-हित की वृद्धि ही प्रमुख माप-दण्ड है । 


शज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्त 


हमारे संविधान में गणतन्ब-राज्य के उद्देश्यों और उसके नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों की व्याख्या के पश्चात ही' उन सिद्धान्तों का भी स्पष्टीकरण हुआ है 
जिनसे राज्य-वीति निश्चित होती है। इनके व्यवहार से वे व्यवस्थाएं सुलभ 
हो रही हैं ओ प्म्पूर्ण राष्ट्र को संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों की और 
अग्रसर बना रही है। ये निर्वशक सिद्धान्त व्यायालयों हारा लागू नहीं किये जा सकते 
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लेकिन देश की प्रशासन-नीति-निर्धारण में इनका मौलिक स्थान रहता हैँ और 
विविध कानूनों को बनवाने में भारत सरकार इनका प्रयोग करती हूं 
(अनु० ३७) | 

इन सिद्धान्तों का मूल तत्व यह है कि सरकार जन-कल्याण के लिए सर्देव 
प्रयत्वशील रहे और जहां तक हो सके ऐसे समाज के निर्माण और सुरक्षा की चेप्ट 
करे जिसमें सामाजिक, आथिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी 
क्षेत्रों में व्याप्त हो (अनु० ३८)। वह अपनी वीति ऐसी रखे जिससे प्रत्येक 
नागरिक (नर या नारी) को जीविकोपाज॑ंन का यर्थष्ट साथव सुलभ हो। 
देश की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण एसा हो जियमसे 

सबका अधिक से अधिक छ्वित हों। आध्थिक व्यवस्था ऐसी रहे कि धन और उत्पा- 

दत के साधन कछ ही छोगों के हाथ केच्धित ने हों; परुषों और स्त्रियों को समान 
कार्य के छिए समान वेतन मिले; परुषों, स्त्रियों और बच्चों की स्वास्थ्य, शवित 
और आय का अनचित छाभ व उठाया जाय; वें आथिक आवश्यकताओं थे ऐसे 
कार्य करने को वाध्य न हों जो उनकी आयू और शक्ति के प्रतिकूल हों। बच्चों 
तथा यवावस्थावाकों को शोपण और चारित्रिक तथा आथ्थिक पतन से बचाया 
जाय (अनु० ३९) 

इनके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त-शासन की सुविधा देने के छिए 
सरकार उचित शक्तियों और अधिकारों से युक्त ग्राम-पंचायत बनाये। वह अप 
शक्ति भर सबको काम और शिक्षा देने तथा बढ़ापा, रु्णावस्था और केकारी' में 
सहायता देने की व्यवस्था करे (अनु० ४०, ४१) । सभी प्रकार के खेविहर, औद्यो- 
गिक्र या अन्य प्रकार के मजदूरों के लिए ऐसे कानून या आशिक संगठव बनाये 
जाय॑ँ जिससे उन्हें जीवन-यापन के लिए पर्याप्त मजद्री' मिल सके और कार्य करने 
की एसी व्यवस्था हो जिससे वे अपने अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक 
अवसरों का आचन्द उठा सके और सूखी जीवन बिता सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्यो- 
मिक विकास के लिए सहकारिता या अन्य सिद्धान्तों पर कुटीर-उद्योगों के प्रसार 
में योग देना भी सरकार का कर्तव्य है (अनु० ४३) 

अपनी प्रशासन-नीति में भारत-सरकार इस बात पर ध्यान रखती है कि सम्पूर्ण 
देश के नागरिकों के लिए एक ही व्यवहार-संडहिता (सिविल कोड) लागू हो और 
शिक्षा सम्बन्धी ऐसी व्यवंस्था हो कि संविधान लाग होने के दर वर्षों के भीतर 
ही चोदह वर्ष तक की उम्रवाले देश के सभी बच्चे अभिवार्यतः: शिक्षा पाने छरें 
(अनु ० ४४, ४५) । 


भारतीय संविधान है 


समाज के पिछड़े वर्गों विद्येषत: अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की शिक्षा 
ओर उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा को राज्य-नीति में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया 
हैं ताकि इन वर्गों को शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाया जा सकें (अनु० 
४६ )। जनता के पौष्टिक-आहार-स्तर तथा जीवन-सतर को उठाना और जन- 
स्वास्थ्य में सुधार छाना सरकार के प्राथमिक कचतेव्यों में सम्मिलित माना जाता 
हैं। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य के लिए अहितकर मादक द्वब्यों और पेयों का उपभोग 
(औषधि रूप के अतिरिक्त ) निषिद्ध करना राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धात्तों में 
प्रमुख है (अनु ० ४७) । 

आधुनिक वैज्ञानिक साथनों के आधार पर कृषि और पशु-पालन की उन्नति 
भी सरकार को करनी है। पशुओं की नस्छ सुधारने और दूध देनेवाले अथवा 
हेलाई करनेवाले पशुओं की हत्या बन्द करने पर विशेष ध्यान देना हैं 
(अनु० ४८)॥। राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और ऐतिहासिक अथवा कलात्मक 
दृष्टि से प्रसिद्ध स्थानों और वस्तुओं को नष्ट होने, हटाये जाने, खराब 
किये जानें था विदेश भेजें जाने से बचाता भी सरकार का करंव्य हैं 
(अनु० ४९) । 

संविधान के अनुच्छेद ५० में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन के अन्तर्गत 
कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षेत्रों को विछग बनाने की सीति सरकार अपनाये । 
इससे अंग्रेजी शासन में प्रचलित दोष--कार्यपालिका और न्यायपालिका के 
सम्मिश्रिण--को दूर करने का प्रयास हुआ है। 

राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्तों की व्याख्या के अन्तिम खण्ड में भारत-सरकार 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनायी जानेबाली' बीति का आधार दिया गया है। 

सके अनुसार भारत-सरकार के निम्न कत्तेव्य हूँ -- 

अन्तर्शष्दीय शान्ति और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करता; राष्ट्रों के साथ 
न्यायोचित और मर्यादापूर्ण सम्बन्ध रखना; विभिन्न संगठित' राष्ट्रों के बीच होने 
वाले व्यवहारों में अन्तर्राष्द्रीय कानन और सन्पि-शत्तों की मर्यादा बढ़ाने में योग 
देना; ओऔर अन्तर्राष्ट्रीय क्षगड़ों का समझौता पंच-निणयों से क्रिये जानें में 
योग देना । 

जैसा कि आगे दिये गये विवरण से स्पष्ट होगा भारत-सरकार उपर्सकक्‍्त निर्देः 
सिद्ञान्तों का अधिक से अधिक निर्वाह अपनी नीतियों के निर्माण और संचालन 
में कर रही है। उसमें जो कुछ भी जुटियां हैं बे केवल सपंयुकत परिस्थितियों के 
अभाव भ ही हूँ । 
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निर्देशक सिद्धान्तों की व्यावहारिक प्रगति 

उपर्यक्‍त निर्देशक सिद्धान्तों में से अधिकांश को अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने स्वतन्त्रता के पूवे ही अपने उद्देश्यों के रूप में मान लिया था और 
अवसर मिलने पर उन्हें अपने कार्यक्रमों में परिणत करने का प्रयास भी करती 
रही। यही कारण था कि स्वतन्त्रता मिलते के पश्चात ही इन्हें साकार बनाने के 
संगठित प्रयास प्रारम्भ हो गये। संविधान बनने और छामू होने के पूर्व इन्हें कार्या- 
ल्वित किये जाने के क्रम में प्रगति भी हुईं। संविधान ने इनको संगठित बनाने और 
देश के प्रशासन-क्रम को उन पर चलाने का आधार प्रस्तुत किया है। स्वतंत 
भारत के सभी क्षेत्रों में अपवायी जानेवाली नीतियों और कार्य-क्रमों में ये सिद्धान्त 
ही लक्षित होते हैं। 

जन-कल्याण के लिए आथिक और सामाजिक पुत्रनिर्ताण के प्रयत्नों के क्रम 
में ही भारत-सरकार मे १९४८ की अप्रैछ में अपनी औद्योगिक मीति घोषित की । 
राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में संगठित विकास छाने और जनसाधारण के आयस्तर में वद्धि 
लाने के लिए ही पंचवर्षीय आयोजनों का आरम्भ किया गया। प्रथम' आयोजन 
का उद्देश्य देश के विभाजन से उत्पन्न आथिक और सामाजिक समस्याओं का समा- 
धान करके भावी प्रगति का ठोस आधार प्रस्तुत करता था। द्वितीय पंचवर्षीय 
आयोजन के अच्तर्गत संतुलित औद्योगीकरण और सप्राजवादी समाज के निर्माण 
के प्रयास संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप ही रहें हैं।। आथिक और 
नैतिक शोषण से प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए विशेष कानस बनाये गये 
हे 

महिलाओं और बालकों की भलाई के लिए खोली गयी संस्थाओं को सहयोग 
देने के लिए १९५३ में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण परिषद खोली गयी। यह परिषद 
समाज-सेवा-संस्थाओं विशेषतः महिलाश्रमों और शिक्षु-सुधार केन्द्रों को आर्थिक 
सहायता देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी ही संस्थाओं को खोलने का' प्रधन्ध 
किया जा रहा है। नंगरों में सहकारिता सिद्धान्त पर छोटे-छोटे उद्योगों को खोल 
कर उच्चमे विपन्न महिलाओं को जीविका देने की व्यवस्था हो रही है । 

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त को व्यापक ढंग से अपनाने 


७ आ पु 


१ इश्चका विस्तृत विवरण अध्याय ६ सें देखिए । हे 
२.. इस सम्बन्ध के जिस्तृत विधल्ेषण १०वें और १९णें अध्याय सें देखिए । 
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का प्रयास हो रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारे इसके प्रसार में सहमत हैँ। पिछड़े 
राज्यों में इसके छिए केद्ध द्वारा विशेष अनुदान दिये गये हैं। इत प्रयत्नों के परिण।म- 
स्वरूप देश में प्रारम्मिक पाठ्शालाओं की संख्या १९५०-५१ में २,२५,०१८ से 
बढ़कर १९५५-५६ में ३,०३,३१३ हो गयी। पाठशाला जानेवाले वालकों की 
संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई॥ १९५०-५१ में ६ से ११ तक के उम्रवाले बालकों 
कंग ४२ प्रतिशत पढ़ने जाता था। १९५५-५६ में उनका प्रतिशत बढ़कर ५१ हो 
गया। हितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह प्रतिशत बढ़कर ६२ ७ हो जायगा। 
अन्य प्रकार की शिक्षा प्रसारित करने के भी प्रयास हो रहे हैं। स्पष्ठ है कि भारत- 
सरकार शिक्षा-प्रसार सम्बन्धी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। 

स्वतन्त्रता मिलने के परचात से ही जन-स्वास्थ्य-सुधार की ओर भी विशेष 
ध्यान दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में १२५५ करोड़ रुपये चिकित्सा 
और जन-स्वास्थ्य-सुधार के लिए खर्च किये जाने का निश्चय किया गया था। 
उसमें ४१-७ करोड़ रुपये १९५१ से ५४ तक, २७२ करोड़ रपये १९५४-५५ में, 
और शोष १९५५-५६ में खर्चे हुए। इन व्ययों के परिणामस्वरूप मृत्यु दर में 
पर्याप्त कमी हुई (१९४७ में १९-७ से घटकर १९५४ में १२'९ प्रति हजार हो 
गयी ), बालमृत्यू दर और विविध महामारियों से होनेवाली मृत्यु दरों में भी पर्याप्त ' 
कमी आयी है। इससे भारतीयों की औसत आयु २६ से बढ़कर ३२ हो गयी। 
हितीय पंचवर्षीय आयोजन काल में जन-स्वास्थ्य के लिए कुछ २७३'८२ करोड़: 
रुपये व्यय करने को सोचा गया है। इन अंकिड़ों से सरकार द्वारा जन-स्वास्थ्य 
सुरक्षा के लिए किये जानेबाले प्रयत्न स्पष्ट होते हैं । ह 

भारत-सरकार ने “तशाबन्दी” सम्बन्धी निर्देशक तीति का पान राजस्व 
की पर्याप्त हानि उठाते हुए भी किया है। राज्य-पुनर्गठन के पूर्व आंध्र, बम्बई, 
मद्रास, कुर्गी, कच्छ और केरल में पूर्ण नशावन्दी तथा आसाम, दिल्‍ली, मध्य-प्रदेश, 
उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्य भारत, मेसूर, द्रावनकोर-कोचीन और हिमांचक 
प्रदेश में आंशिक नशाबन्दी थी। राज्य-पुनर्गेठन के पश्चात से भी मद्रास और वम्बई 
में छयभग पूर्ण नशावन्दी रही है। अन्य सभी राज्यों में कंग या. अधिक आंशिक 
नशावन्दी है। इस प्रकार अब भारत संघ के सम्पूर्ण क्षेत्र का ३९८ प्रतिशत और 
प्म्पूर्ण जनसंख्या का ४०५ प्रतिशत नशाबन्दी के अन्तर्गत आ चुका है। मशाबन्दी 
करने से सरकार के राजस्व में काफी क्षति पहुंची है। १९४६-४७ में मादक 
द्रव्यों से होतेबाली आय ५०२ करोड़ रुपये थी लेकिन १९५०-५१ में इसकी मात्रा 
घट कर २७ करोड़ रुपये हो गयी। तब से लगातार इसकी मात्रा, में कमी आती 


है स्वतंत्र भारत की एक शलक 


रही है। कुछ राजस्व में इसका प्रतिशत १९५१-५२ में ११६ था और बही घट- 
कर १९५५-५६ में ५'८ हो गया। इतनी क्षति उठाने पर भी सामाजिक हित 
के लिए भारत सरकार ने “तशाबन्दी” नीति कार्यान्वित करता आवश्यक समझा 
है। इस ओर प्रगति भी निर्बाध रही है। 

गांवों में स्वायत्त शासन की सुविधा देने के लिए ग्राम पंचायतों को बनाने 
का जो सिद्धान्त संविधान में व्यक्त है उसे भी सक्तिय रूप देने का यथेष्ट प्रयास 
हुआ है। देश के अधिकांश राज्यों ने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाकर ग्रामीण 
क्षेत्रों में पंचायतें स्थापित करायी हैं। सम्पूण भारत के कुल गांवों के आधे के लग- 
भग पंचायतों के अन्तर्गत आ चका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक 
इन पंचायतों की संख्या बढ़ाकर ढाई ऊछाख के छगभग कर दी जायगी और देश के 
अधिकांश गांव इनके क्षेत्र में आ जायँगे। ये पंचायतें भ्राम विकास के सभी कार्यों 
को चलाती हूँ तथा ग्रामीणों के पारस्परिक झगड़ों का फैसला भी करती हैं। ध्याय 
संवन्धी कार्यों के लिए अदालत पंचायतें और न्याय पंचायतें स्थापित की गगी 
हैं। इनसे ग्रामीणों को अपने झगड़े निपटाने के लिए कचहरियों में जाने और अना- 

बश्यक समय, शवित तथा धन व्यय करने से छूटकारा मिल गया है । 

दलित जातियों और आदिवासियों का सुधार करने के लिए निश्चित सिद्धान्तों 
का प्रयोग सरकार द्वारा यथेष्ट रूप में किया गया है। समाज से उनके प्रति असुप- 
इयता की भावना मिटाने के लिए १९५५ में एक विद्येप अधिनियम बना जिसके 
अनुसार किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन के स्थान अथवा 
भोजनालयों, जरूपानगृहों आदि में छआछत के आधार पर जाने से वर्जित करना 
दण्डतीय घोषित किया गया है। पिछड़े वर्गों को सभी प्रकार से बढ़ाने का प्रयास 
हो रहा है। इनको शिक्षा-दीक्षा तथा नौकरी आदि देने में समाज के अन्य वर्गों 
की अपेक्षा अधिक प्रश्नय दिया जाता है। ह्वितीय पंचवर्षीय आयोजन काल में इनके 
विकास के लिए लगभग ९ करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गयी है। 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संबिधान के निर्देशक सिद्धान्तों की पर्ति ने भारत की 
: प्रतिष्ठा बढ़ाने में अपूर्व योग दिया हैं। विश्व-शान्ति के लिए भारत के प्रयास 
अत्यन्त महत्वपूर्ण समझे गये हूँ। कोरिया में शात्ति छाने और दक्षिणी तथा उत्तरी 
कोरिया के युद्ध कैदियों का. प्रश्न हल कराते में भारत का महत्वपूर्ण योग श्ह्वा ह 
कोरिया की समस्या हल करने के लिए संयुक्त-राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त एन० एस० 
_ आर० सी० का सभापतित्व भारत ने ही किया। १९५४ में जीन और भारत के 
प्रधान सन्जियों ने मिछ कर विश्व-शान्ति के लिए पंचशील के सिद्धान्तों का नारा 
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छगाया। इसके अनुसार यदि विश्व के सभी देश एक दुसरे के राज्य और प्रभुद्य 
को प्रतिप्ठा' रखें, अनाक्रमणता का व्यवहार करें, एक दूसरे के भीतरी मामलों 
में हस्तक्षेप ने करें, आपसी समानता और पारशरिक हितों का ध्यान रखें तथा 
शान्तिपूण सह-अस्तित्व बनाये रखें तो युद्ध की सम्भावना ही समाप्त हो जाय। 
एशिया और अफ्रीका के सभी राष्ट्रों का अधिवेशन बुलाने और उनमें पंचशील के 
आदशों को जमाने का प्रयास भी भारत ने किया है। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के 
निरस्त्रीकरण आयोग के सम्मुख निरस्त्रीकरण की योजना भारत के प्रतिनिधि 
श्री बी० के० कृष्ण मेनन से रखी। मिस्र और अल्जीरिया के सम्बन्ध में भारत 
सरकार की जो नीति रही है वह उसके निर्देशक सिद्धान्तों के ही अनुरूप है। 

उपर्युक्त चिवरण से स्पष्ट है कि भारत सरकार के कार्यों की दिशा और गति 
संविधान में वणित निर्देशक प़िद्धान्तों के अनुसार ही निश्चित होती रही है। सं- 
विधान से केवल सहायक रूप में व्यक्त हुए तथ्यों का इतना नियमित प्रतिपालन 
भारत के स्वतोमखी विकास का आधार रहा है। यही इसकी महती सफलता 
का गढ़ रहस्य है । 





तृतीय खण्ड 
संधियान्‌ श॑ प्रधान की व्यवस्था 


(क) केश्रीय प्रशाक्षण 

शध्ट्वति--संविधान के अनसार भारत का प्रद्यासनत संसदीय पद्धति से होता 

है। भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च प्रमुख राष्ट्रपति हँ। केलद्ठ की समस्त काय- 
पालिका धक्ति उनमें केन्द्रित है। वे सेवाओं के सर्वोच्च सेनापति भी हैँ। उनका 
चुनाव केस की संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान क्षमाओं के रादस्य 
पांच वर्ष के लिए करते हूँ। वे ३५ ब्षे से कम' आयु के न हों और उन्हें छोक सभ। 
के घनाव में खड़े होने की अहँता रखने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। 
संविधान भंग के दोष पर विज्येष रूप से सुकदंमा चला कर ही उन्हें पदच्युत 
किया जा सकता है। शास्तन के सर्वोच्च प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति संविधान 
के अतृसार निश्चित पदों पर नियुक्तियां करते हैं। वे संसद को बुलाते, उसमें 
समय-समय पर भाषण देते और उसे स्थगित करते हूँ; विशेष परिस्थितियों में 
अध्यादंशों को जारी करते तथा विधेयकों पर स्वीकृति देते हैँ; वे कुछ परिस्थितियों 
में दण्डों को कम या एकदम क्षमा भी कर सकते हैं और केरद्र-शासन को प्रत्यक्ष 
रूप से अथवा संविधान में दी गयी पद्धतियों के अनुसार अपने सहायकों हारा 

चलातें हैं। 

उप्राष्ट्प्ति--संविधान के अन्तर्गत केन्द्र की कार्यपाछिका में राष्ट्रपति के 

बाद उपराष्ट्रपति का स्थान है। उपराध्टयपति का चुनाव संसद के दोनों संदनों 
के सदस्य करते है। ये भी ३५ वर्ष से कम आय के मे हों और इसमें राज्य-सभा 

में चुनें जान की अहुंता हो। इसका कार्य-काल ५ बर्ष होता है। ये राज्य-सभा के 

अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का भी कार्य करते है। 
.. भश्निमण्डछ--संविधान के ७४वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों 
में सछाह और सहायता देने के लिए एक सन्त्रिमण्डल होता है जिसके प्रमसत 

प्रधान मन्ची होते हे। प्रधान मन्नी की नियुवित राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मस्जियों 

की. नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करते हैं लेकिन उन नियुक्तियों में प्रधान मज्बी की 


पारतीय संविधान डे ९ 


सलाह छेते है। मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व सामूहिक हैं और राष्ट्रपति की 
इच्छा के अनुसार इसका कार्यकाल होता है पर छोक सभा के प्रति यह उत्तर- 
दायी है। संघ के विविध विषयों के प्रशासन के सम्बन्ध में भन्त्रिमण्डल के निर्णयों 
को राष्ट्रपति तक पहुंचाना प्रधान मन्त्री का कत्तेव्य हैं। सस्त्री के विशेष तिर्णयों 
अथवा विधान सम्बन्धी प्रस्तावों को भी प्रधान मन्त्री द्वारा लाने पर राष्ट्रपति 
मान सकते हैँ लेकिन यदि वे चाहें तो उन पर पूर्ण मन्च्रिमण्डल की राय छेने के 
लिए उन्हें पुनः सम्पर्ण मन्च्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तत करा सकते हूँ। 

महाशशिकर्ता-- संविधान की धारा ७६ के अनुसार राष्ठपति ऐसे व्यक्ति 
की, जो सर्वोच्च न्यायालय में जज बनाये जाने की योग्यता रखता है, महाप्राभिकर्ता 
के रूप में नियकक्‍त करते हैं। इनका कार्यकाकू राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता 
हैं। इन्हें भारत सरकार को कानूनी मामलीं में सलाह देनी होती है। राष्ट्रपति 
हारा सौंपें हुए वधानिक प्रकृति के अन्य कार्य भी इन्हें करने पड़ते हें। इसके अति: 
रिक्त संविधान में अथवा देश के अन्य किसी विधान में इसके छिए सिश्चित किये 
गये कार्यो को भी करना पड़ता है। देश के सभी स्थायारूयों की कार्यवाही देखने 
का अधिकार भी इन्हें होता है। 

संसद 

संघ प्रकार की विधान-पालिका संसद है। इसमें दो सदस हैं :-- 
१--राज्य-स भा, २--लोकंसभा। क्‍ 

शज्य सभा--इसमें २५० सदस्य होते हैं जिनमें से १५ राष्ट्रपति द्वारा नाम- 
जद किये जाते हैँ शेष चुनाव द्वारा आते हैं। नामजद किये हुए लोग साहित्य, 
विज्ञान, कछा और प्तमाज-्सेवा में अपने विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव 
के कारण ही लिये जाते हैँ। चुनाव से आये छोग राज्यों और केन्ध द्वारा प्रशासित 
क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें राज्य-विधान-सभाओं के सदस्य चुनते हैं। राज्य- . 
सभा में प्रत्येक राज्य और केच्धीय क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि रहेंगे, इसका निश्चय 
संविधान के अन्त में चौथी अनुसूची के विवरण के अनुसार करना होता है। 

राज्य-सभा भंग नहीं होती। केवल “ उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे 
वर्ष अछग हो जातेहे और गये घुनावों हारा इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की 
जाती हूँ। . 

लॉक सभ्ा--लोक-सभा' में ५०० सदं॑स्य होते हैं जिनका चुनाव विभिन्न... 

शज्यों के लोक-सभा क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के अनुसार जनता हारा किया 


४० स्वतंत्र जपरत की एक झऊक 


जाता है। इस सभा में २० सदस्य केन्द द्वारा प्रधासित क्षेत्रों से संसद हारा निश्चित 
पद्रलति के अनुसार चने जाते हैं। प्रत्येक राज्य से लोक सभा के लिए चुने जाने 
वाले प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के एक तिश्चित अनुपात में नियत होती है 
प्रतिनिधि का जनसंख्या से यह अनपात सभी राज्यों म॑ प्राय: समान हूं। 

लोक-सभा का कार्य-काल अपनी प्रथम बैठक से पांच वर्ष तक होता है। संकट 
कालीन परिस्थितियों में इसकी अवधि संसदीय कामून द्वारा एक ब्ष तक के लिए 
वढ़ा दी जा सकती हे। 

केक की न्थाधपालिका--हमारे संविधान में केन्द्र की न्‍्यायपरलिका के रूप 
में सर्वोच्च स्यायाक्य की व्यवस्था हुई हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य 
न्यायाधिपति और १० न्यायाधीश्ञ होते हैं। १९५६ के पूर्व न्यायाधीशों की' संख्या 
केवल छ थी। ये न्यायाधीश ६५ वर्ष की आय तक अपने पद पर रह सकते है । 
इसमें वे ही व्यक्षित न्यायाधीश नियवत हो सकते हूँ जो कम से कम पांच बष तक 
किसी एक अधवा कई उच्च न्यायाहुयों में निविराम न्यायाधीश रहे हों, अथवा 
एक साथ १० वर्ष तक किसी एक अथवा कई उच्च न्यायालयों में वक्राॉजत करते 
रहें हों; अथवा जिन्हें राष्ट्रपति प्रतिष्ठित विधिवेत्ता मारनें। आवश्यकता पड़ते 
पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी इस न्‍्यायारूय में एतदर्भ न्‍्थायाथीश 
बना सकते है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा संघीय न्‍्यायारूय के अवकाश-प्राप्त स्याय[- 
धीछों को भी इसमें नियुवत किया जा सकता है। 

सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने की लिए राष्ट्रपति की 
बह आज्ञा आवश्यक है जिसकी सहमति प्रत्येक सदव के कम से कम दो-तिहाई 
सदस्यों से प्राप्त हो चुकी हो । 

अपने पद से अवकाश ग्रहण करने पर इस न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश 
किसी भी अदाऊत में वकारूत नहीं कर सकता। 

लिवनत्रक और भहालेखा परीक्षक---संविधान के १४९ से १५१ अनुष्छेदों 
के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक की निथक्ति की जाती 
हैं। यह अधिकारी संघ और राज्यों के खातों का निरीक्षण करता .है। इसका 
कराव्य यह देखना है कि संसद अथवा विधान सभाओं द्वारा निश्चित अथवा वि- 
नियोग अधिनियम में उल्लिखित शशि से अधिक खर्च किसी भी मद में न किया गया 
. हो। केसे और राज्यों के खातों के सम्बन्ध में इसकी बाधिक रिपोर्ट क्रपश्ञ: राष्ट्र 
. पति और राज्यपालों को दी जाती हैं जो इन्हें संसद और राज्य विधान सभाओं 
के सम्मुख रखते हूँ । 


प्र्वीय पंचिषान ४१ 


(ख) राज्यों का प्रशासन 

राज्य-सरकारों की व्यवस्था संविधान के छठे खण्ड में दी गयी है। यह केन्रीय 
व्यवस्था से बहुत कुछ मिलती-जुछती है। 

१---कार्यपालिका--राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमन्ती 
के साथ मन्चरिमण्डल आते हें। 

राज्यकाल---प्रस्पेक राज्य में राष्ट्रपति द्वारा पांच बर्ष के छिए एक राज्य- 
पाल नियुक्त किया जाता है। इनका कार्य-काछ राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर 
हैं। ३५ वर्ष को अवस्था से अधिक कोई भी नागरिक इस पद पर नियुक्त होने 
की अहता रखता है। राज्यपाल किसी' भी केद्ध अथवा राज्य की विधान-सभा 
का सदस्य नहीं हो सकता और न तो अन्य किसी छाभ वाल पद को ही रख 
सकता है। द 

शान्त्रिश०७छल---राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए सं- 
'विधान में सन्च्रि-मण्डल की व्यवस्था की गयी है। इसका प्रमुखसुख्य-मन्यी होता 
है। ऊेकिन राज्यपाल सभी' कार्य इनकी सलाह से नहीं करता। संविधान के 
अनुसार उसे कुछ कार्य अपने विवेक से ही करने होते हैं। मुख्य-मन्त्री की नियुवितत 
राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। अन्य मन्त्रियों को भी राज्यपाल ही नियुक्त करते 
हैँ लेकिन उनकी नियुक्ति मुख्य-मन्त्री के सुझाव से होती है। सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल 
अपने कार्यों के छिए विवान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 

सहाधिवक्ता--केल्रीय शासन के महा प्राभिकर्ता की भांति राज्य शासन में 
कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए तथा राज्यपाल द्वारा सौंपे गये कानूनी कार्यो 
को करने के लिए महाधिवकक्‍ता की नियुक्ति राज्यपाल हारा की जाती हैं। इस अधि- 
कारी का कार्यकाल राज्यपाल की इच्छानुसार ही होता है। 

विधास-पंडल---संविधान के अनुसार बिहार, वम्बई, मध्यप्रदेश, मेसूर, .. 
पंजाव, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में विधान के दो सदन होते हँ--एक 
को विधान परिषद और दूसरे को विधान-सभा कहते हैं। अन्य राज्यों में केवल 
एक ही सदत---विधान-सभा होता है। संविधान में उल्लिखित पद्धति के अनुसार 
किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर संसद ऐसा कानून 
बना सकती है जिससे किसी राज्य में दूसरी शभा व सके अथवा जहां दोनों में से 
एक को समाप्त कर दिया जाये। ही क्‍ क्‍ 

विधान-परिषब---किसी भी राज्य के विधान-परिषद में उसके विधान, सभा 
के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई या ४०, जो. भी अधिक हो, से कम... 


डेप स्वतंत्र भारत की एक झलक 


सदस्य नहीं हो सकते। परिपद के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई सदस्य 
विधान-सभा के सदस्यों ठ/रा वाहरी लीगों में से चने जाते हैं, एक-सिहाई संगर- 
पालिका, जिला-परिषद और अन्य स्थानीय अधिकारियों के सदध्यों द्वारा चने 
जाते हूँ। सदस्यों की कुछ संख्या के बहू उच्चे शिक्षण-संस्थाओं में कार्य करने 
वाले अध्यापकों द्वारा तथा < 5 ही तीन बंध से अधिक पहले के पंजीकृत स्मातकों 
द्वारा! चुनें जाते हैं। शेष राज्यपालों हारा साहित्य, विज्ञान, कछा सहकारिता 
आन्दोलन और समाजसेवा में विशिष्ट स्थान रखने वाले व्यवितयों में से मतीमीत 
किये जाते हैं। केद्ध की राज्य-्सभा की तरह विधान-परिषद थी स्थायी होती है। 
हर दूसरे बर्ष कुछ संदस्थीं के एक-लिहाई अलग होते हूँ ओर रिक्त स्थान की 
पूति चुनाव द्वारा पुनः कर दी जाती है। 
विवान-संभा--संविधान के अनुच्छेद १७० के असुरार विधान-राभा के सदस्यों 
की संख्या कम से कम ६० और अधिक से अधिक ५०० होती है। सदस्यों का चुगाव 
राज्य के भलग-अछम विधान-मण्डलू क्षेत्रों से वयस्क-पताधिकार के अनंगार 
जनता हारा किया जाता है। राज्य में विधान-मण्डछ चुनाव-क्षेत्र एस ढंग से वनाये 
जाते हैं कि हर क्षेत्र की जन-पंख्या लगभग समान हो जिससे प्रति सदस्य मतदाम 
करने वाली जनसंख्या का अनुपात वराबर हो सके। विधान-सभा का कार्य- 
कार सामान्यतः पांच वर्ष होता है यदि इससे पूर्व ही इसका समाप्त न कर 
. दिया जाय। । 
न्यायपालिका---राज्य के न्याय प्रशासन का शीर्ष उसका उच्च न्याथाहूय 
होता है। इसमें एक न्यायाधिपति और कुछ न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधिपति 
_ की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य को राज्यपार और सर्वोच्च न्यायालऊुय के न्यायाधि 
पति की सछाह से करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हे 
लेकिन उनकी नियुक्ति में उच्च त्याथाछूम के स्यायाधिपति की ही सलाह ली जाती 
है। ये न्यायाधीश ६० वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते है। यदि कर्तष्यों 
की अुदि के कारण किसी उच्च न्यायारुय के न्यायाधीश को समय से पर्व द्ठी 
पदच्युत करना आवश्यक हो ती इसके छिए वही पद्धति अपवायी जाती है जिसे 
सर्वोच्च स्थायारूय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाते हैं। उच्च न्‍्यायारकूय 
में व्यायाधीश बनने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को किसी जगह १० वर्ष 
.. तक न्यायाधीश रहना चाहिए अथवा बहु छगातार १० बर्ष तक एक या कई उच्च 
_ ज्यायालयों में वकाछत कर चुका हो।... ः 


भारतीय संविधान ४३ 


(भ) राज्यों और केक में सम्यन्ध 
केन्द्र और राज्यों के बीच विधान सम्बन्धी और प्रशासनिक दो प्रकार के 
सम्बन्ध हैं। इसकी व्याख्या संविधान के ११वें खण्ड में की गयी है। किसी नये 
राज्य की स्थापता करना अथवा किसी पुराने राज्य के क्षेत्र की सीमा, नाम आदि 
परिवर्तित करना केछीय संसद के अधिकार के अन्तर्गत है लेकिन उसके लिए 
संविधान में उल्लिखित पद्धति अपनानी पड़ती है। 

विथान सब्बन्धी सध्यन्ध--केन्द्र और राज्यों में विधान सम्बन्धी अधिकारों 
का विभाजन संविधान की ७वीं अनुसूची में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार होता 
। उसमे विधान बनाने के विषयों की तीन सूचियां हँ---केस्र-सूची, राज्य-सूची, 
र॒ समवर्ती सची। केरद्व-सची में अखिल भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण ९७ विषय 
हें जैसे रारक्षा, विदेशी संबंध, संवहन, स॒द्रा और चलछत, बेकिंग और बीमा, आयात- 
निर्यात प्रशुश्क आदि जिनमें कानून बचाने का अधिकार केवल संसद को हूँ । राज्य- 
सुची में ६६ ऐसे विषय हैं जिनमें राज्य विधान-सभा को कानून बनाने का पूर्ण अधि- 
कार हूं। इन बिषयों के अन्तर्गत राज्य में शान्ति और सुव्यवस्था' रखने का प्रवन्ध, 
न्याय प्रशासन, स्वायत्त-शासन, जन-स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा, कृषि, बने, जंगली 
जीव-जन्तुओं की रक्षा आदि प्रमुख हैं। तीसरी सूत्री ४७ ऐसे विषयों की है जिनमें 
कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय संसद और राज्य विधान-सभाओं दोनों को है । 
इसमें आर्थिक आयोजना, स्लामाजिक स्रक्षा, विद्यत, समाचारपत्र, पस्तकें, उद्योग 
व व्यवसाय आदि सम्मिलित हैं। संसद द्वारा बताये गये कानून सम्पूर्ण देश में लागू 
तले हैं जबकि विधान-सभा के कानन राज्य भर में ही लाग होते हैं। करे हारा 
प्रशासित क्षेत्रों के लिए राज्य-पृची के विषयों पर भी संसद ही कानून बनाती है । 
इन तीनों सूचियों के बाहुर जितने भी अवशिष्ट विषय आते हैं उत्त पर 
केन्द्रीय संसद का एकमात्र अधिकार होता है। यदि किसी विषय पर केछ और 
राज्य--दोनों के कानन होते हैँ और उनके कुछ अंशों में विरोध होता है तो उत्त अंश 
के लिए केन्द्र का कानूत ही छागू माना जायगा। कभी-कभी राज्य विधान परिषद 
के दी-तिहाई सदस्यों हारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर केच्रीय संसद एक साल के 
लिए उन विषयों पर भी कानूम' बना सकती है जो राज्य-सुची में सम्सिछित किये 
गये हैं। एक साल से अधिक संसदीय कानून राज्य में छागू करते के लिए परिषद 

से उपर्यवत रीति से पनः भस्ताव स्वीकृत करांने की आवश्यकता होती हू । 
प्रशास्मिक सम्बन्ध--केखद और शज्यों की कार्यपालिका अपने-अपने विधान 
शक्तियों की पूर्ति करती है। लेकित सुविधान के अनुप्तार केन्द्र अपने प्रंशासल 


पु आन] 


हैहै ६ लत सारद का एक अंहृदा 


सम्बन्धी कुछ कार्यों को राज्यों और उनके कर्मचारियों को भी सोंप सकता! है 
इस कम में संविधान के अन्तर्गत राज्यों पर यह वधानिक दायित्व रहता है कि वे 
अपने यहां लाग होने वाले केद्रीय और संसदीय कानूनों का निर्वाह करार्य, केन्द्र 
की प्रशासनिक बक्त के प्रयोग में वाधक न बनें। 
गज्य भी अपने प्रशासनिक कार्यों को भारत सरकार या उसके अधिकारियों 

को सौंप सकते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रीय अथवा सनिक महत्व के मार्गों 
अथवा समाचार-संवहन के साधनों का निर्माण करने का अधिकार कैनद्रीय सरकार 
को हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को अपने क्षेत्र में रेल. की सड़कों की सरक्षा 

का भार सौंप सकती है। विभिन्न राज्यों से बहते बाली नदियों के पानी' के वितरण 
अथवा नियन्त्रण के सम्बन्ध में, यदि उन राज्यों के वीच मतभेद है तो उसका 
निवटारा संसद हारा बनाये गये कानून से होता है। इसी प्रकार राज्यों के बीच 
उत्पन्न होने बाले मतभंदों को सुरुक्षाने, सबके हित के विषयों की जांच करने तथा 
उन पर विचार करने और समन्वय की नीति तथा कार्य-विधि पर सुझाव देने के 
लिए राष्ट्रपति अच्तरज्यीय परिषद बना सकते हैं। 


७0 


चतुर्थ खण्ड 
वित्त-प्रबन्ध 


संविधान के बारहवें खण्ड में राष्ट्र के वित्त, उसकी संपत्तियों और संविदाओं 
का समुचित विवरण दिया गया हैं। करों का कानून बनाने के लिए केन्द्र और राज्यों 
की अछूग-अलग सूचियां दी गयी हैं। केन्द्र और राज्यों में राजस्व-बवितरण की पद्धति 
का भी उल्लेख किया गया हैं। केन्द्रीय सरकार अपनी सूची में व्यतत ८२ से ९२ क 
तक के मदों में कर और प्रशुल्क गाने का अधिकार रखती है। उसी प्रकार 
राज्य सरकारों को भी अपनी सूची के ४५ से ६३ तक के मदों में कर लगाने का 
अधिकार है। इनके अतिरिक्त संविधान में करों की कुछ ऐसी कोटियां व्यवत हैं 
जिममें केन्द्र और राज्य-सरकारोें का समान हित रहता हैं और उनका विभाजन 
विविध अनुपातों में किया जाता है। करों की कोटियाँ नीचे दी हुई हैँ :-- 
. #--वे कर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार लगाती है और राज्य सरकारें अपने लिए 
बसूलती हें। इनमें औषधियों तथा सुगन्धित पदार्थी पर छगाये जाने वाले उत्पादन 
कर, न्याय प्रशासन के अतिरिक्‍त अन्य क्षेत्रों में व्यवहुत टिकटों का सल्य 
प्रमख हैं। 

२--वे कर, जिन्हें केछ्लरीय सरकार लगाती और वसलती है लेकिन उनकी 
शुद्ध भाय राज्यों को ही दे दी जाती है। इनमें क्षषिभमि को छोड़ कर अन्य समप- 
त्तियों के कर जैसे मुत्यकर, रे, समद्र अथवा वायु-मार्ग द्वारा छे जाने वाले सामानों 
और यात्रियों पर कर, शेयर बाजारों के व्यक्षह्वारों पर टिकट के अतिरिक्त कर, दो. 
राज्यों के बीच होने वाले क्रम-विक्रय सम्बन्धी कर प्रमस हूँ। 

३--वे कर, जिन्हें केक्टीय सरकार छगाये और वसल करे, लेकिन जिसकी 
शुद्ध आय केसर और राज्यों में विभकत कर दी जाय। इनमें आयकर प्रमुख हें। 

४--वै कर, जिन्हें केक्रीय सरकार रूगाये और वसुछू करें, लेकिन जिनकी 
प्राप्ति का राज्यों में वितरण केद्रीय सरकार की इच्छा पर तिभर हो। इनमें 
प्रथम कोटि में बताये गये उत्पादन कर को छोड़ अंन्य सभी उत्पादन कर 
आते हं। _ 


४६ स्वतंत्र भरत की एक झलक 


संविधान में के और राज्य सरकारों को अपने समेवित बीमों की जमानत 
पर संसद और विधान-सभाओं में निश्चित राशि तक ऋण लेने का अधिकार 
हैं। केखीय सरकार रज्य-सरकारों की भी ऋण दे सकती है और उनके द्वारा 
लिए जाने बाले ऋणीं की गारंटी भी कर सकती है। 

विभिन्न राज्यों और केन्द्र के बीच करों की प्राप्तियों का विभाजन करने के 
लिए तथा केन्द्र द्वारा राज्य-सरकारों को सहयोग के रूप में दिये जाने वाले अन्‌ 
दानों की राशि निश्चित करते के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर वित्त-आयोग 
की नियुक्ति की जाती है। प्रथम वित्त-आयोग वंवम्बर, १९५१ में नियुक्त हुआ 
था। इसकी रिपोर्ट फरवरी ११९५२ में प्रकाशित हुई। द्वितीय आयोग अपर १९५६ में 
नियुक्त किया गया है। इसकी अन्तिम रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है। 

संविधान के इसी खण्ड में केन्द्र और राज्य-सरकारों के खातों की' परीक्षण 
विधि का भी उल्लेख हे जिसे निरीक्षक और महालेखा-परीक्षक के तत्वावधान में कार्य 
करने बाले कर्मचारी करते हूँ। 


व्यापार ओर वाणिए्य 


संघ के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य को स्व॒तन्बरतापूर्वक चलाने 
के लिए संविधाव के पेरहवें खण्ड में सामान्य सिद्धान्तों की व्याख्या की गयी है। 
अनुच्छेद ३०२ के अनुसार केद्धीय संसद हारा व्यापार सम्बन्धी स्वतत्वता में जन- 
हित के लिए कुछ सीमाएं लगायी जा सकती हैं। इसी प्रकार राज्य-सरकारें भी 
जनहित के लिए सीमाएं लगा सकती हैं ऊेकिन सीमाएं ऐसी नहीं हो सकतीं, 
जिनसे राज्यों में एक दूसरे से भेव-भाव हो। व्यापार और वाणिज्य की 
स्वतन्त्रता सम्बन्धी उपयुक्त नियमों पर विचार करने अथवा छाग कराने के 
लिए संसद द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है । 


३ 


पंचम खण्ड 
दिवि ह्घ्ृ >020॥] रे 
जिन व्यवस्थए 
अन-सेचा 
सम्पूर्ण देश की प्रगति प्रशासत की उत्तमता पर निर्भर हैं और उत्तम प्रशासन 
योग्य कर्मचारियों की तियुवित, उत्तकी सेवा-शर्तों और पदोजन्नति अथवा पद-ह्वास 
की उचित व्यवस्थाओं पर आधारित है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान 
के चौदहवें खण्ड में जन-सेवा में संछम्न कर्मचारियों के उचित प्रवन्ध की व्याख्या 


हुई है। इसके अन्तगत केन्द्र-जन-सेबा-आयोग और राज्य-जनसेवा-आयोग की 
नियुवित्र और कार्यविधि का भी विश्लेषण किया गया है। 


राष्ट्र-्माषा 


संविधान के अनुच्छेद ३३४ के अनुसार देवनागरी लिपि में छिखी जानेवाली 
हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। किस्तु संविधान छागू होने के बाद 
से १५ वर्ष तक अंग्रेजी चालू रखने की व्यवस्था की गयी। इसी बीच में पांच वर्ष 
बीतने पर राष्ट्रपति को एक हिन्दी आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। 
इस आयोग को हिन्दी की प्रगति की जांच करनी थी और यह बताना था कि 
हिन्दी का प्रयोग किस प्रकार अधिक से अधिक अंग्रेजी के स्थान पर सरकारी कामों 
में किया जा सकता है। इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए 
३० सदस्यों की एक संसदीय समिति चुनाव द्वारा बनायी जायगी जिनमें २० सदस्य 
लोक सभा से और १० सदस्य राज्य-सभा से चुने जाय॑गे। 
जून १९५५ में २१ सदस्यों का सरकारी भाषा-आयोग श्री बी० जी० खैर 
की अध्यक्षता में नियकत किया गया। इसकी रिपोर्ट पहली अगस्त १९५६ को 
सरकार के सम्मुख प्रस्तुत हुईं। संसदीय सभिति से इस पर विचार भी कर. 
लिया हूं। 
अनुच्छेद ३४३ के अनुसार ही राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया गया कि . 
वे अंग्रेजी भाषा के छिए निश्चित १५ वर्ष की अवधि के भीतर ही केन्द्र के कुछ 


श्द्ध स्वतंत्र भारत की एके झलक 


सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ करा सकते हैं। १९५५ में केन्द्र 
के कुछ कार्यो को हिन्दी में राष्ट्रपति द्वारा प्रारम्भ भी करा दिया गया। 

अनुच्छेद ३५१ के अनुसार केन्द्रीय सरकार पर हिन्दी भाषा का प्रचार करने 
तथा इसे देश के विविध संस्कृति वाले क्षेत्रों में अभिव्यक्ति का माध्यम होने योग्य 
बनाने का दायित्व भी सौंपा गया है। इस दायित्व की पूति के लिए भारत सरकार 
स्वयं प्रयत्नशील रही है और राज्य सरकारों को भी अनुदान आदि देकर इस ओर 
ग्रगति करने के लिए बढ़ावा देती रही है। इसके अतिरिक्त हिन्दी शब्द-कोष, विश्व- 
कोप, व्याकरण आदि प्रकाशित कराने तथा विज्ञान, प्रशासन और प्रावैधिक क्षेत्रों 
में व्यवह्ृत शब्दों और केन्द्रीय अधिनियमों को हिन्दी में अनुवाद कराने की भी 
व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की गयी है। सेनाओं में प्रयुवत आदेशात्मक दब्दों का 
हिन्दी छूपान्तर तेयार करने का भी प्रयत्न हो रहा है। इन सभी दिश्वाओं में पर्याप्त 
प्रगति हुई है। 

संविधान के अनुसार कोई भी राज्य अपनी सरकारी भाषा एक या कई क्षेत्रीय 
' भाषाओं अथवा हिन्दी को वना सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं में केवल १४ भाषाएं 
मान्य हें जिनकी गणना संविधान की आठवीं अनुसूची में की गयी हैं। राज्य और 
केन्द्र के बीच अभी अंग्रेजी भाषा ही पत्र-व्यवह्दार में प्रयुवत है छेकिन हिन्दी अपनाने 
वाले राज्य केन्द्र के साथ दिसम्वर १९५५ से हिन्दी में व्यवहार करने लगे। सर्वोच्च 
न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में संविधान की धारा १४८ के 
अनुसार अंग्रेजी भाषा ही व्यवहूत होती है। 


संकटकालीन व्यवस्था 

संविधान: के अनुच्छेद ३५२ के अनुसार युद्ध अथवा आंतरिक दुव्यंवस्था से 
उत्पन्न संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यों का शासन एक विशिष्ट 
क्रम से चलाने का आदेश दे सकते हें और संविधान के २६४८ से २८० अनुच्छेदों 
में व्यक्त राज्यों के अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति की यह 
घोषणा दो महीनों के भीतर ही. लोक-सभा और रांज्य-प्भा द्वारा स्वीकृत हो 
जानी चाहिए | 

अनुसचित जातियों और आदिवासियों के लिए विशेष व्यवस्था 


हगारे गंविधान में देश के सशी सागरिकों के छिए समान राजनीतिक और सामा- 
जिक अविधगर शुरक्षित्त बताने की उपयुक्त व्यवस्था हुई है।' इसके साथ ही' अत्प- 


भारतीय संधिधात ४९ 


संख्यकों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा और प्रगति के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गयी 
हैँ। इनके लिए संसद में और विधान-सभाओं में जगह सुरक्षित की गयी हैं; सरकारी 
पदों पर नियुक्ति के लिए अधिमान्यता (तरजीह) दी जाती है और इनमें शिक्षा- 
प्रसार के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। देश के आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़ी 
जातियों में सुधार काने का विशेष भार भारत सरकार को सौंपा गया है । अनुच्छेद 
२४४ और पांचवीं अनुसूची के अनुसार आसाम को छोड़ कर देश के अन्य सभी 
पिछड़े वर्मो के प्रदेशों के विशेष प्रशासन और नियन्त्रण का प्रबन्ध संविधान में 
किया गया है। आसाम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था संविधान के 
अनुच्छेद २४५ (२) में की गयी है । इसके अनुसार पहले आम्ाम के गवर्नर को ही 
इन क्षेत्रों का प्रशासन सौंपा गया था। अब उसे केद्ध शासन के अन्तर्गत ला दिया 
गया हूँ। उन जिलों के प्रतिनिधियों की परिषद बनायी जा सकती है। इस परिषद 
को प्रशासन के सभी अधिकार दिये जाते हैं। 

इन प्रावधानों के अनुसार यह प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता 
का पिछड़ा वर्ग उन्नति करे और समाज में प्रतिष्ठित बन सके। भारत सरकार 
का यह प्रयास आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्रों के सम्मुख एक अनोखा उदाहरण है। 
हमें पिछड़ी जातियों को मिठाना नहीं है अपितु उन्हें उठाकर, शिक्षित और शिष्य 
बनाकर अपने में मिला लेता है। यह पद्धति हमारी प्राचीन संस्कृति के आदरों 
“स्व सुखिनः सनन्‍्तु” से अनुप्राणित है । 


निष्कर्ष 


संविधान के प्रमुख तत्वों के संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हु कि जिन' आद्शों . 
की सामसे रखकर इसे बनाने का प्रयास किया गया था लूगभंग उन सभी का सफल 
निरूपण इसमें हुआ है। भाषा और व्यवहार सम्बन्धी विविधता देखते हुए सम्पूर्ण 
राष्ट को एक सत्र में संबद्ध रखने के लिए केनल्र की शवितयां बढ़ाना आवश्यक 
समझा गया। हमारे संविधान का अधिक केद्धीकृत होना इसी दृष्टिकोण पर 
आधारित है। इसके अभाव में विग्रहात्मक शक्तियों के उम्र होते ही राष्ट्रीय . 
एकता का छिन्न-भिन्न होना सरल था। देश के सभी' क्षेत्रों में विकास की गति में 
साम्य रखने के लिए भी केयर को सत्ता-युक्‍त और साधन-सम्पन्न बनाया गया है । 


१. इसके विस्तृत विवरण को लिए ११वाँ अध्याय देखिए। 


5० स्वतंत्र भारत को एक पलक 


हमारा संविधान प्रजातस्त्रात्मक सिद्धान्तों पर आधारित है। चुनाव के 
माध्यम से जन-मत की अभिव्यक्ति केन्र और राज्य दोनों के प्रशासन संचालकों 
के प्रति होती है। जनता के प्रतिनिधि ही लोक-सभा और विधान-सभाओं में जाकेर 
प्रशासन-वीति और व्यवस्था निर्धारित करते हैं। निर्वाचित सदस्यों को तुलना 
में मनोनीत संदस्थों की संख्या नगण्य रहती है। पांच वर्ष की सीमित अवधि के 
पर्चात नये चुनावों का क्रम सदस्यों को जनता की इच्छाओं और आशाओं के प्रति 
जागरूक रखते है। इससे जनता द्वारा जनता के प्रशासन का महिमासय स्वरूप 
साकार होता हैं । 

देश में प्रजातन्त्रात्मक पद्धतियों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में विशेष 
क्रम सम्मिलित किये गये हैं। सम्पूर्ण शासन-यन्त्र के प्रमुख राष्ट्रपति के कार्यों को 
भी उचित सीमाओं में संगत रखने के लिए संसद को महाभियोग लूगाने का अधि- 
कार दिया गया है। जन-मत-अभिव्यक्ति को उचित समय और क्षेत्र प्रस्तुत करने 
के लिए स्वतन्त्र चुनाव-आयोग की व्यवस्था है। इसी के निर्देशों के अनुसार चुनाव 
कराये जाते हैं। विविध सरकारी क्षेत्रों में होने वाले व्ययों की उपयुक्‍तता का 
विश्लेषण करने के लिए महालेखा-परीक्षक अपने पूर्ण विभाग के साथ कार्य करता 
है। उसका प्रतिवेदन राज्य-विधान-सभा और लोकसभा के सम्मुख रखा जाता 
हैं ताकि जन-प्रतिनिधि सरकारी आय और ध्ययों से अवगत हो सकें। इससे यह 
भी ज्ञात होता है कि सरकार राज्य-तीति के निर्देशक सिद्धान्तों की पूर्ति किस 
स्तर तक कर रही है। यद्यपि इनकी शत-प्रतिशत पूर्ति अभी तक सम्भव नहीं 
हो सकी है लेकिन उस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। ये अभाव सरकारी उपेक्षा 
से नहीं बल्कि उन सीमाओं के कारण हैं जिन्हें धीरे-धीरे समाप्त करके देश की. 
समृद्धि बढ़ाने में भारत सरकार संलग्न है। 

संविधान छागू होने के बाद सात वर्षों में ही सात संशोधन किये गये हैं। संझो- 
वर्षों के इस वाहुल्य से कुछ लोग यह अर्थ निकालते हूँ कि भारतीय संविधान बहुत 
विस्तृत होते हुए भी अपूर्ण और कुछ क्षेत्रों में अनुपयुकत है। लेकिन ये परिवरतृन 
अपूर्णता अथवा भअनुपयुक्तता के द्योतक नहीं है। प्रधाव मंत्री पण्डित नेहरू के ही' 
शब्दों में ये हमारे देश की सजीव, स्फूरत्तिमय जनता की प्रगति के चित्र है। संविधान 
को सदेव के लिए स्थिर और जड़वत बनाना राष्ट्र की प्रगति को रोकना हैं क्योंकि 
एक बार स्थिर किये गये नियम बढ़ते हुए राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप 
 सदेव नहीं हो सकते। उपयुक्त परिवतनों को लिए सक्षम भारतीय संविधान 
प्रजातस्त्रात्मक व्यवस्थाओं को अधिक उपयोगिता के साथ संचालित रखने में 


भारतीय संविधान ५१ 


योग देता हैं और विकासोन्मुख नव-राष्ट्र को सतत प्रगति का सुदृढ़ आधार 
प्रस्तुत कश्ता है। इसी पर बढ़ता हुआ भारतीय लोकतन्त्र अपने जीवन के प्रथम 
दस वर्षों में ही अपनी सर्वसाधारण व्यावह्रिकता, आम चुनाव, का दो बार 
सफल प्रयोग कर चुका है। वयस्क मताधिकार के इस सक्रिय रूप से भारतीय 
जनता स्वतन्त्र वातावरण में अपने अपूर्व अधिकारों और राष्ट्र में गौरवपूर्ण 
अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकी है। इन चुनावीं की पद्धति और संचालन 
विधि का विश्लेषण अगले अध्याय में किया गया है। 


तीस अध्याय 


भारत | चुनाव 
घुनाव---लोकतन्त्र का व्यावहारिक रूप 
पिछले अध्याय में यह बंतलाया गया हैँ कि लोकतस्चर का व्यावहारिक रूप 


से वह अपने प्रतिनिधियों को चनती है, जो शासन-नीति बनाते और उसे संचालित 
रखते है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदतनों के 
सदस्यों तथा राज्य-सभाओं के सदस्यों के चुनाव की विधि का उल्लेख हुआ हूँ। 
उसी में संसद-सदस्यों और राज्य-सभा के सदस्यों की योग्यता, अनुसूचित जातियों 
और आदिवासियों के प्रतिनिधियों की. व्यवस्था भी स्पष्ट की गयी हैं। शासन-भार 
संभालने वाला दल चुनाव में किसी प्रकार अनुचित प्रभाव न रख सके, इसके छिए 
चनाव-आयोग की नियुक्ति का प्रबन्ध है। यह आयोग पूर्णतः स्वतच्त्र और निष्पक्ष 
ढंग से चुनाव कराता है। प्रति पांचवें बर्षे उपयुक्त सभी पदों के छिए आम- 
चुनाव होता है जिसमें देश के सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। केवल वे ही 
लोग जो किसी अपराध या अन्य कारण से दोषी हो जाने के कारण भत-दान के अधि- 
कार से वंचित कर दिये गये हों, मत नहीं दे सकते। स्वतस्त्रता प्राप्त होने से अब 
तक दो बार आम-चुनाव देश में हो चुके हैं। उनमें जितनी सुगमता और शाश्ति 
भारतीय जनता ने दिखायी वह संसार के प्रजातन्त्र देशों के सम्मल आदशो 
हैं। उसे देखने के छिए इंडोनेशिया, सडान, नेपाल आदि देशों के प्रतिनिधि 
भारत में आये थे। 


भारत में चनात की प्राचीन परभषरश 


.. लीकतस्त्र शासन और चुनाव भारत के छिए एकदम नया प्रयोग नहीं है। 
प्राचीत भारत में यह व्यवस्था बहुत समय तक प्रचलित थी.। जैसा कि बौद्ध साहित्य 
पे प्रकट होता हैँ, ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी तक में वहां 'क्षुद्रक महल संघ” नामक 
एक विशाल छोकतन्त्र राज्य था। ग्रीक साहित्य में भी भारत के गणराज्यों की चर्चा... 
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भारत मे चुनाव ष् 


मिलती है। इनमें सभी पुर्ष वयस्कों को आस सभा में भाग लेने और भत देने 
का अधिकार था। जनसंख्या बढ़ने और संघ-राज्यों का क्षेत्र व्यापक होने पर सभी 
पुरुषों का शासन-नीति-निर्धा रण में माग लेना सम्भव नहीं रहा, इसलिए चुनाव द्वारा 
प्रतिनिधियों को चुनने और भेजने की व्यवस्था आरम्भ की गयी। हिन्दू-राजनीति 
के ऐतिहासिक विश्लेषण में चुनाव, मतदान आदि का विवरण मिलता है। कुछ 
लोकतन्नों में केवछ उच्च परिवारों को मतदान का अधिकार था। छेकित कुछ 
में सभी वयस्क पुरुष मत दे सकते थे। बिद्नोहियों को भी कृत्रिम नागरिक बनाकर 
मतदान का अधिकार मिलता था। मतदान-पत्र के छिए रंग-बिरंगी “शलाकार्यें' 
प्रयकतत होती थीं। इनका संग्रह विशेष अधिकारी जिन्हें शकाका भाहफ' कहते 
थे, गुप्त अथवा स्पष्ट रीति से करते थे। 

चुनाव के आधार पर लोकतन्त्र की व्यवस्था हमारे देश में बहुत दिन तक 
प्रचलित रही। बड़े साम्राज्यों के स्थापित होने पर भी ग्रा्मों और मगरों में स्वा- 
यत्त-शासन ही रहता था। जनता द्वारा बवायी गयी सभाएं और पंचायतें ही उन' 
नत्रों की देखरेख करती थीं। मुगल काछ में भी इन सभाओं और पंचायतों का 
प्रचलन गांवों और नगरों में था। अंग्रेजों के केच्धित शासत प्रारम्भ करने पर ही 
गांवों से जनता के जासन का लोप हुआ क्योंकि उनके नये शासन-कम में माछ, 
न्याय और अन्य कानूनी मामले केन्द्रित कर लिये गये । 


ब्रिदिश-दासम में चुनाव की व्यवस्था 


लेकिन अंग्रेजी-शासन कार में ही कुछ समय बाद सतदास के आधार पर 
जनता के प्रतिनिधियों को स्वायत्त-शासन बढाने का अधिकार नगरों और आमीण 
क्षेत्रों में दिया जाने छगा । सन्‌ १९३५ के भारत सरकार अधिनिम्मम के मुताधिक 
केन्द्र और प्रान्त सरकारों के विधान-मण्डलों में जमता के प्रतिनिधि चुनाव 
हारा भेजे जानें लगें, पर चुनाव में मत देते का अधिकार सभी वयस्कों को नहीं 
था। केवछ कर, सम्पत्ति, शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यक छा्तों को पूरा करने वाले 
छोगों को ही मतदान करते का अधिकार था। इस प्रकार विविध प्रान्तों की कुछ 
जनता के १४ प्रतिशत को ही मतदान की सुविधा थी । देशी रियासतों में संतदान 


१. भय चुनाव पर प्रकाशित चुनाव-आयीग को रिपोर्ट देखिए--भ्षध्याथ 
२, पष्छठ ७। 


५४ स्वतंत्र भारत की एक शक 


| 
का अधिकार और जन-प्रतिनिध्ियों के विधाव-मण्डलों की. व्यवस्था! नागसात्र 
ही थी । 

कूछ लोगों का यह मत था कि भारत ऐसे बड़े देश में जहां करोड़ों की संख्या 
में जनता रहती है और जिसमें शिक्षितों की संख्या बहुत कम है, पूर्ण बालिंग मंता- 
धिकारश देता सम्भव नहीं है लेकिन हमारी संविधान सभा ने स्वतन्त्रता मिलने के 
पूर्व से ही पूर्ण वालिंग मताधिकार के प्रयोग से केन्द्र की संसद और पध्रान्तों की राज्य- 
सभाओं में जनता के प्रतिनिधियों को भेजने का निश्चय कर लिया था और 
नवम्वर, १९४७ में ही सभी राज्य सरकारों को यह सूचना भेजी गयी थी कि 
वे अपने यहां चुनाव सम्बन्धी सभी प्रशासनिक समस्याओं पर विचार करें और 
संविधान लागू होने के बाद शीक्षातिशीक्ष चुनाव कराने की उचित तेयारी, 
मतदाताओं की सूची बताता आदि पूर्ण करें। 


१, देखिए भ्रथम गोलमेज परिषद की भारतीय मताबिकार ससिति की 
रिपोर्ट । 9 


द्वितीय खण्ड 
संक्षिधान के अन्तर्गत चुनाव सम्बन्धी प्रावधान 


संविधान बनाते समय मौलिक अधिकारों बाली उपसमिति ने यह सुझाव 
दिया था कि बालिग मताधिकार संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकार के रूप 
में रखा जाय। लेकित अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में नियुक्त 
सलाहकारिणी समिति ने उपर्गवत सुझाव से सहमत होते हुए भी यह विचार प्रकट 
किया कि संविधान में इसके लिए अछग खण्ड रखना ही अधिक उपयुक्त होगा। 
तदनुसार संविधान के अनुच्छेद ३२६ में यह प्रावधान हुआ कि लोक सभा और 
विधान सभाओं के सदस्यों का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर किया 
जायगा | इस प्रावधान से भारत में संसदीय प्रजातन्त्र शासन की' प्राचीन परम्परा 
को नवजीवन प्राप्त हुआ; विदेशी शासन से कुचली गई पूर्ण प्रजातन्त्रीय जल-भावना 
को प्रस्फूटित होने का नया क्षेत्र मिला। 


राष्ट्रपति का चुनाव 


देश का शासन-यन्त्र चलाने के सर्वोच्चि अधिकारी राष्ट्रपति से छेकर राज्य 
के विधान-भण्डल के सदस्यों तक के चुनाव-की पद्धति का उल्लेख संविधान में किया 
गया है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती । संसद और राज्य 
विधान-सभाओं में भेजे गये उसके प्रतिनिधि सब्स्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक 
होते है। इन सदस्यों के भतदाव की संख्या इस प्रकार निश्चित की जाती है कि 
विभिन्न राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त ही सके। 
विधान-सभाओं के सदस्य की मतदान संख्या निश्चित करने के लिए राज्य की कुछ 
जन-संख्या में उसकी विधान-सभा के सदस्यों की कुछ संख्या का भाग देते हैं.। छूब्धि 
जितने हजार आती है प्रत्येक सदस्य को उतने मत राष्ट्रपति के चुनाव में देने का 
अधिकार होता है। छब्धि यदि पूर्ण हजार में तहीं आयी तो शेष यदि ५०० या 
उससे अधिक है तो उसे भी एक हजार भान लेते है, छेकिन यदि वहु ५०० से 
कम है तो उसे छोड़ देते हैं। न ््ि 


प्‌ स्वतंत्र भारत की एक झलक 


पंसद के दोनों सदरनों--लोकसभा और राज्य-सभा--के सदस्यों के मतों की 
संख्या इस प्रकार निकाली जाती है। राभी राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों 
को कुछ जितने मत देने के अधिकार हैँ उनमे दोनों सदयों के चुनाव द्वारा आये 
हुए सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं, जो छब्धि आती है उतने ही मत उममे से प्रति 
सदस्य को देने का अधिकार है। यदि छब्धि पूर्णांक नहीं आती तो शेष आधे से 
अधिक होने पर पूर्णाक माच लिया जाता है। आधे से कम्म होने पर छोड़ दिया 
जाता है । 

उपर्युक्त समागुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त 
शछाका-पद्धति (सीकेद बेकेठ सिस्टम ) के अनुगार होता है। (अनुच्छेद ५५) 

शप्ट्रपति केवल पांच वर्ष तक अपने पद पर रह सबते हैं। पदावधि समाप्त 
होने के पूर्व ही दूसरा चुनाव हो जाना चाहिए। यदि अवधि से पूर्व ही राष्ट्रपति 
का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा निष्कासन से रिवत होता है तो उसकी पूर्ति भी 
उपर्थुवत्त विधि से चुनाव हारा की जाती है। बये राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष 
ही होता है। (अनुच्छेद ६२) 


उपराष्दुपाति फा चुनाव 


संविधान के अवुच्छेद ६६ के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव सांयद के 
दोनों सदनों के सदस्यों की सम्मिलित बैठक में किया जाता है। प्रत्येक सदस्य 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त इलाका-पद्वति के अनुसार मत देता 
है। राज्य-विधान-सभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं छेते। 

राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति भी पांच वर्ष तक के लिए चुने जाते हैं और 
कार्थावधि समाप्त होने के पूर्व ही' दूसरा चुनाव हो जाता है, (अनुष्छेद ६१,६८) 
जिससे पांच वर्ष पूरा होने के बाद ही दूसरे उपराष्ट्रपति स्थान प्रहण कर सकी । 
भुत्यु, त्याग-पत्र अथवा निष्कासन से यदि अवधि के पूर्व ही उपरष्ट्रपति का स्थान 
रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति शी घ्रातिशी प्र दूसरे चुनाव से होती है। नये उप'राष्तर- 
पत्ति पांच वर्ष तक स्थायापन्न रहते हैं। (अनुच्छेद ६८) 

पुराने राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति का चुनाव दुबारा हो सकता है। उनके 
सुताव में यदि किसी प्रकार का विवाद अथवा शंका हो तो उसका निबदाश सर्वोक््त 
स्यायोल्य करता है। यदि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति का चुनाव इस' स्थायातय 
दारा अवेध घोषित कर दिया जाता है तो भी घोषणा की तिथि से पहले तक के 
उमके कार्य अनेध नहीं होते । । 


भारत में चुनाव ५छ 


राष्ट्रपति और उपराष्ट्पति के चुनाव से सम्बन्धित अथवा तज्जनित किसी भी 
विषय को संसद कानून बनाकर नियचब्बित कर सकती है । लेकिन बहू नियन्वण 
संविधान के अंतर्गत ही हो। (अनुच्छेद ७१) 


संग्नद के दोनों सदमों के सदध्यों का चुनाव 


(१) राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव---अनुच्छेद ८० के अनुसार राज्य- 
सभा के बारह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से वामजद किये जाते हैं जो 
साहित्य, विज्ञान, कझा और समाज-सेवा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक 
अनुभव रखते हों । 

दोष सदस्य, जिनकी संख्या अधिक से अधिक २३८ हो सकती है, राज्यों और 
१९५६ के संविधान के पश्चात केछऋ द्वारा प्रशार्सित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 

(२) राज्यसभा में राज्यों और केन् प्रशासित क्षेत्रों के मतिनिधियों की 
संख्या संविधान की चौथी अनुसूत्री के अनुसार वितरित होती है। राज्यों के 
पुनर्गठन और संविधान के सातवें संशोधन के पूर्व प्रथम अनुच्छेद ए और “बी” 
बर्ग के राज्यों में राज्यसभा के निश्चित प्रतिनिधि विधान सभा के चुने हुए सदस्यों 
द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तान्तरणीय मत से जुने 
जाते थे। प्रथम अनुसूची “सी” बर्ग के राज्यों के प्रतिनिधि रांशद द्वारा पास किये 
गये कानून के अनुसार राज्यसभा के लिए चुने जाते थे। संशोधन के पश्चात सभी 
राज्यों में “(ए” और “बी” बर्ग के राज्यों की प्रणाठी अपनायी जाती है। सी" 
वर्ग के राज्यों की प्रणाली केख हार प्रशासित क्षेत्रों में लागू होती है। 


लोकसभा के सदस्पों के चुनाव 


सप्तम संशोधन के पूर्व छोक सभा के कुछ सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 

५०० हो सकती थी जिनका चुनाव विविध राज्यों के मतदाताओं द्वारा होता था। 

कछेकिन इस संशोधन के पश्चात से केवल राज्यों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप में 

चुने जाने बाकछे सदस्यों की संझ्या अधिक से अधिक ५०० हो गयी'। केच्ध द्वारा 

प्रशासित क्षेत्रों से अधिक से अधिक २० और सदस्य संसद द्वारा निश्चित प्रणाली 
के अनुसार चुने जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या ५२० 

हो सकती है। (अनुच्छेद 2१ ) इसमें से अधिक से अधिक दो सदस्य “आंग्ल 
भारतीय” वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते 

. है। (अनुच्छेद ३३१) । आल आय ् 


पद ध्ववंत् भारश्व की एड झलक 


झोक सभा के सदस्य को छिए चूनाव क्षेत्र निश्चित किया जाता है। क्षेत्र 
की सीमा जन-संहया पर आधारित होती है। प्रत्येक क्षेत्र भें छगसग समाल जन- 
संख्या रहती है। इससे देश भर में लोकसभा के प्रति सदस्य पर पड़नेवाली जन 
संख्या का अनपात प्रायः समान होता है। प्रत्येक पांच छाख जनता पर अधिक 

अधिक १ सदस्य हो सकता है। इसी आधार पर विभिन्न राज्यों में लोकसभा 

के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। राज्यों में छोकसभा के सदस्यों का चुनाव- 
प्षेत्र भी इसी ढंग से निश्चित होता है। (अनुच्छेद ८१)॥। प्रत्येक जनगणना के 
पूर्ण होने पर राज्यों के लोकसभा के सदस्यों की संख्या तथा राज्यों में उनके चुनाव- 
क्षेत्र समायोजित किये जाते हैं। (अनुच्छेद ८२)। 

लोकसभा के ये सदस्य अपने खुनाव-क्षेत्र की जनता ढ्वारा बालिग' मताधिकार 
के स्वतन्त्र प्रयोग से चुने जाते हैं। एक बार चुने सदस्य लोकसभा के कार्यकाल तक 
अपने पद पर रहते हैं। यह अवधि प्रायः पांच वर्ष की होती है। लेकिन विशेष 
परिस्थितियों में संकट-काल की' घोषणा कर उस अवधि की एक वर्ष और बढ़ाया 
जा सकता है। 

राज्यसभा का विघटन नहीं होता। पर हर दूसरे वर्ष के बाद शी घ्रातिशी क्र 

कुल सदस्यों के एक-तिह्ााई अलग होते है। अलग होने का क्रम संसद ही' निश्चित 
करती है। (अनुच्छेद ८३) । 

संसद की सदस्यता के चुनाव में कोई भी भारतीय नागरिक जो ३० वर्ष से 

कम आयु का ने हो (राज्यसभा के लिए ३५ वर्ष से कम आय का ने हो) उम्मीद- 
बार हो सकता है यदि बहू संसद द्वारा लागू की गयी उम्मीदवारों की अन्य योग्य- 
ताओभों को रखता हो । 

संसद की दोनों सभाओं का कोई भी सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियों में 

सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है 

(१) यदि वह संसद की दोनों सभाओं में सदस्य है तो उसे किसी एक सभा 
की' सदस्यता त्यागनी होगी । 

(२) यदि वह लोक सभा के साथ ही' राज्य की विधान सभा में भी सदस्य 
हो तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय बीतते ही लोक सभा की 
सदस्यता से वह वंचित हो जायगा यदि इसी बीच में उसने राज्य 
विधान सभा की सदस्यता से त्याग्रन्पश्र न दिया हो । 

(३) यदि उस सदस्य ने अपने ही हाथों त्याग-पत्र छिलकर अध्यक्ष को 
दे दिया हो। 


भारत में चुनाव प्‌ 


(४) थदि वह सभा की अनुमति बिना सत्रकाल में लगातार ६० दिनों तः* 
सभी बेठकों में अनुपस्थित रहा हो। 

(५) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के बेतनिव 
पद को अ्रहण करता है। लछेकिय वे पद, जिन्हें सदस्यता के साथ ग्रहण 
करना संसद हारा मान्य हो उसे सदस्यता से वंचित नहीं करा सकते 

(६) यदि उसकी मानसिक स्थिति किसी न्‍्यायारूय' द्वारा अस्वस्थ घोषित् 
कर दी गयी हो। 

(७) यदि वह अनुस्मृकत दिवालिया घोषित हो। 

(८) यदि वह भारत का लागरिक न रह गया हो अथवा उसने किसी विदेश 
की सागरिकता स्वतः प्राप्त कर लछी हो । 

(९) यदि वह संसद द्वारा बनाये गये किसी अन्य कावून' के अंतर्गत सदस्यता 
के अयोग्य हो गया हो । (१०१ और १०२) 

संसद के क्दस्य की अयोग्यता का अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति करते हैं । इस 

निर्णय में राष्ट्रपति चुनाव-आयोग की राय छेते हूँ । 


राज्य विधान-मण्डल के सदस्यों का चुनाव 


कुछ राज्यों में विधान-मण्डल में दो सदन होते हैँ और कुछ में एक ही होता 
है। विहार, बण्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी' बंगाल 
और जम्मू-काइमीर में विधान-मण्डल के दो सदन हैं। एक को विधान परिषद 
और दूसरे को विधान-सभा कहते हूँ। अन्य राज्यों में केवल विधान-सभा 
होती है । 
घिधान-सभा के सदस्यों का चुनाव 

संविधान के अनुच्छेद १७० के अनुसार किसी भी राज्य विधान सभा में अधिक 
से अधिक ५०० सदस्य और कम से कम ६० सदस्य हो सकते हैं। इनका चुनाव 
राज्य में निश्चित चुनाव-क्षेत्रों की जनता द्वारा बालिण मताधिकार के प्रयोग से 
किया जाता है। चनाव-क्षेत्र बनाते समय यह ध्यान. रखा जाता है कि राज्य के 
प्रत्येक क्षेत्र की जन-संख्या समान रहे और इस प्रकार राज्य भर में प्रति सदस्य 
पड़ने बाली जन-संख्या का अनुपात रूगभग. एक हो। 

प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्य सभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा: 
उनके चुनावनक्षेत्र में संसद द्वारा मिश्चित विधि के अनुसार परिवततेन लाने की 


६० 


स्ववंत्र भारत की एके झलक 


व्यवस्था भी संविधान में की गयी है। यह परिवर्तत आगामी चुनाव से ढलागू 


होता है। 


बिधाश परिषत थे सदस्यों का सुनाव॑ 


सत्‌ १९५६ के संशोधन के पहचात से विधान परिषदों में विधान सभा के 
कुछ सदस्यों की संख्या के एक-विहाई सदस्य रखे जाते हैँ। इसके पूर्वे इसके सदस्यों 
की संख्या विधान सभा के सदष्यों की चौथाई होती थी। लेकिन किसी भी स्थिति 
में यह संख्या ४० से कम नहीं रहती। 

विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्तक्रम से प्रायः किया जाता है :--- 


(१) 


॥ 


कुल सदस्यों के लगभग तिहाई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्थुनिसिपलत बोर्ड 
और इस प्रकार को अन्य स्थानीय संस्थाओं (जिनकी व्याख्या संसद 
हारा होती है) के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैँ । 

कुल संख्या के लगभग ब्लू राज्य के उन निवासियों द्वारा चुने जाते 
हैं जो भारत के किसी विश्वविद्यालय के पिछले तीन वर्षों से स्नातक 
हों भथवा संसद हारा निर्धारित स्तातक के समकक्ष कोई अन्य योग्यता 
कम से कम उतने ही समय से रखते हों। 

चोद के लेगभग उन व्यक्षितयों द्वारा चुने जाते हैँ जो संसद या संसद 
के किसी कानून द्ारा चिहित राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में कम से क्रम 
तीन वर्षों से अध्यापव कार्य कर रहे हों। शिक्षा-संस्था साध्यमिक 
पाठशाला से निम्नस्तर की न हो। 

ऊंगभग एक-तिहाई विधान सभा के सदस्यों दारा चने जाते हैं। इसमें से 
वे ही व्यकित चुने जा सकते हैं जो विधान सभा के सदस्य थे हों। 
शेष सदस्य साहित्य, विज्ञान, का, सहकारी आन्‍्दीलत और समाज 


: सेवा में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनभव रखने बालों में से 


राज्यपाक्त हारा मनोनीत होते हैं। 


प्रथम तीन क्रमों से चुनें जाने वाले छोगों के चुनाव के लिए संसद द्वारा विहित 
चुनाव-क्षेत्र बनाये जाते हैं उनमें मतदान का अधिकार रखने वाले लोग चुनाव 
के लिए मत देते हैं। चौथे प्रकार के चुनाव में अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के 
अनुसार एकल संक्रमणीय मत से चुनाव होता है। 

... विधान सक्ना में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व कराने के लिए संविधान: के 

अनुच्छेद ३३३ के अनुसार राज्यपाल उनमें से कुछ को मनोनीत कर सकते हैं। 


भारत में चुनाव ६९ 


विधान सभा की सदस्यता के छिए कोई भी व्यक्तित जो भारतीय मागरिक 
हो, २५ वर्ष से कम आयू का न हो तथा संसव द्वारा निश्चित अन्य योग्यताओं को 
पूर्ण करता हो, घुनाव में उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। विधान परिषद की' 
सदस्यता का उम्मीदवार होने के लिए अन्य शर्तों के साथ आयू ३० बे से कम ने 
हीनी चाहिए । 
विधान सभा का प्रत्येक सदस्य सभा के विधटन तक अपने पद प९ रहुता है । 
यह अवधि प्रायः ५. वर्ष होती है यदि विशेष परिस्थितियों के कारण उसमें कुछ 
वृद्धि न छा दी गयी हो। यह वृद्धि भी अधिक से अधिक एक बर्ष की हो सकती है। 
विधान परिषद विघटित नहीं होती। केवल उसके कुल सदस्यों की संख्या के 
तिहाई लोग हर दूसरे वर्ष के बाद संसद द्वारा बनाये इस संबंध के कानून के अनुसार 
अलछूग होते हैं। रिवत स्थानों की पूति के लिए पुनः चुनाव होते हें। 
संसद के सदस्यों की तरह विधान सभा और परिषद के सदस्यों को भी सिभ्य 
परिस्थितियों में अपना पद रिक्त करने के लिए बाध्य होता पड़ता है। 
(१) यदि वे राज्य के दोनों सदनों में सदस्य चुन लिये गये हों तो किसी 
एक सदन से उन्हें हटना पड़ता है। 
(२) यदि कोई व्यक्ति एक ही साथ कई राज्यों की सभाओं में सदस्य चुन 
लिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर एक 
छोड़कर शेष सभी से त्याग-पत्र नहीं देला तो अवधि बीतने पर 
उसकी सभी' राज्यक्षमाओं की सदस्यता समाप्त मानी जाती है। 
(३) यदि बह अपना त्याग-पत्र स्वयं लिख कर सभा के अध्यक्ष को देता है । 
(४) यदि वह भारत सरकार अथवा किशी राज्य सरकार के अन्तर्गत 
किसी वैत॒विक पद को ग्रहण कर लेता है; लेकिन वे वेतनिक पद जिन्हें 
ग्रहण करने की अनुमति विधान सभा द्वारा पहले से दी जा चुकी' हो 
किसी भी सदस्य को अपनी सदस्यता के वंचित नहीं कर सकते। 
(५) यदि कोई सदस्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ- मस्तिष्क 
का घोषित कर दिया गया हो ! 
) यदि वह अनुन्गुवत दिवालिया हो। 
. (७) यदि वह भारत का नागरिक न हो अथवा उसने स्वेच्छा से विदेश की' 
नागरिकता प्राप्त कर ली हो | 
(८) यदि वह संसद के किसी कानून के अनुसार सदस्य होते के अयोग्य 


_ हो गया हो। 


६२ स्वंत्र भारत की एक झलक 


किसी भी सदस्य को उसकी सदस्यता से वेचित करने का प्रश्त राज्यपाल द्वारा 
ही सुलझाया जा सकता है। राज्यपाल का निर्णय ही अन्तिम होगा छेकिन इस 
निर्णय पर पहुंचने के लिए चुनाव-आयोग को राय माननी होती है । 

लोकसभा अथवा राज्य सभा में किसी भी सदस्य के हटने से जो स्थान रिक्त 
होता है उसकी पूर्ति के लिए संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र में उपनिर्वाचल (बाई-इलेक्शन ) 
कराया जाता है। उपनिवचिन से आये सदस्य आगामी आम चुनाव (साधारण 
निर्वाचन) तक ही पद पर रहते हं। 

लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जन-जातियों के लिए जगहें सुरक्षित हूँ। किसी राज्य के लिए छोकसभा 
के जितने सदस्य मिश्चित होते हैं उनका बह अनुपात अनुसूचित जातियों और 
जन-जातियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है जो उनकी संख्या सम्पुर्ण राज्य 
की कुछ संख्या से रखती है। (अनुच्छेद ३३०)।॥ इसी प्रकार १९५६ थबाले 
संशोधन के पश्चात केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में भी छोकसभा के सदस्यों में भी 
इन जातियों और जन-जातियों के प्रतिनिधियों के लिए जगह सुरक्षित की गयी है 

राज्य-विधान सभाओं में भी कुछ सदस्यों का कुछ अंश अनुसूचित जातियों 
और जन-जातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित हैं। केवल आसाम' के जन-जाति- 
क्षेत्रों की जन-जातियों में यह छाग नहीं होता। आसाम के स्वायत्त जिलों के लिए 
विधान सभा में जगहें सुरक्षित हैं। आसाम को छोड़कर अन्य राज्यों में कुछ जन- 
संख्या का जो अनुपात अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की संख्या से आता 
है उसी अनुपात में कुल सदस्यों का अंद अनुसूचित जन-जातियों और जन-जातियों 
के लिए सरक्षितत रहता है। आसाम राज्य में स्वायत्त शाप्तन बाले जिलों के छिए 
विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम वही अनुपात रहता है, जो 
शज्य की कुल जन-संख्या से उस जिले की जन-संख्या का होता है । किसी राज्य में 
अनुसू चित जातियों और अनुसूचित जम-जातियों में कोन-कौन' जातियां आगेंगी, 
इसका मिरुचय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्य के राज्यपाछों से इस' विषय 
प्र सलाह छी जाती है। जन-जातियों की अनुसूची के सम्बन्ध में संसद द्वारा भी 
नये तियम निकाले जा सकते हैं (अनुसूची! ३४१, ३४२) । 


चचात्र का अशासनत्र यस्त्र 


... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों तथा राज्य विधान 
मण्डलों के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक सूच्ियों को तैयार 


भारत में चुनाव . ६३ 


कराने तथा चुनाव का संचालत, निरीक्षण और नियन्त्रण करने के लिए चुनाव- 
आयोग की स्थापना हुईं है। इस आयोग में एक प्रमुख चुनाव कमिध्वर तथा कुछ 
दूसरे चुनाव कमिद्तर होते हैं जिनकी संख्या राष्ट्रपति ह्वारा निश्चित की जाती हैं । 
प्रमुख कमिश्नर और अन्य कमिश्नरों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। कमि- 
इतरों की नियुक्ति के बाद प्रमुख कमिश्नर आयोग का अध्यक्षपद ग्रहण करते हैं। 
प्रत्येक साधारण चुनाव अथवा राज्य के विधान परिषद के दो-वर्षीय चुनाव के पूर्व 
चुनाव-आयोग की राय से राष्ट्रपति प्रादेशिक चुनाव कमिश्नर नियुक्त कर सकते 
हैँ जो अपने प्रदेश में चुनाव-आयोग के कार्यों के विधिवत सम्पादन में 
योग देते हैं । 
चुनाव-आयोग के कमिश्मरों और प्रादेशिक कमिश्नरों की कार्यावधि तथा 
पद की छा्तों को संसद द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार राष्ट्रपति निद्चिचत करते 
हैं। छेकिन नियुक्ति के पश्चात मुख्य-चुनाव-कमिश्नर की सेवा-शर्तें इस प्रकार नहीं 
बदली जा सकतीं जिससे उसका अट्िित हो। उसको पद से हटाने के लिए वही क्रम 
लागू होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने के लिए लागू किया जाता है। 
किसी दूसरे कमिश्नर को प्रमुख कमिश्नर की सिफारिश पर ही हदाया जा 
सकता है। 
चनाव कराने के लिए आयोग द्वारा जितने कर्मचारियों की भांग राष्ट्रपति 
(थवा राज्यपाल से की जाती है उसकी पूर्ति अनिवार्यतः करनी होती है (अनुच्छेद 
३२४) । 
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचक सूची होती है जिसमें सभी 
मतदाताओं का नाम होता है। धर्म, जाति, किंग आदि के आधार पर न तो किसी 
व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है और न तो किसी के लिए विज्येष सूची ही तैयार की 
जाती है (अनुच्छेद ३२५)। 
लोकसभा अथवा राज्य विधान सभाओं का चुनाव स्वतन्व बालछिंग भताधिकार 
के आधार पर होता है जिसमें किसी नियत दिन को २१ वर्ष या अधिक आयु . 
रखने बाले नागरिकों को मत देने का अधिकार है।. केवल वे द्वी व्यक्ति जो भारत 
के निवासी न होने से! अथवा मानसिक अस्वस्थता अथवा अपराध से संविधान के 
अंतर्गत अथवा विधान सभा दाथ बनाये किसी कानून के अंतर्गत मताधिकार से वंचित 
हैं, मत नहीं दे सकते (अनुच्छेद ३२६) । 
 छोकसभा के चुनाव के संबंध में आवश्यक बिषयों जैसे सिर्वाचक सूची की. .. 
तैयारी निर्वाचन क्षेत्र का निश्चय आदि पर संसद कानून बता सकती है। इस प्रकार, . 


छ्ड ध्वंत्र भारत को एक झलक 


संविधान और संसदीय कानून के अंतर्गत राज्य विधान श्वभाभों के चुनाव के 
संबंध में आवश्यक विषयों पर विधानसभा कानून घना प्कती' है. (अनुच्छेद ३२३ 
और ३२८) | 

निर्वाचन क्षेत्र अथवा लोकसभा या विधान सभा के किसी निर्वाचन के सम्बन्ध 
में यदि किसी प्रकार का वाद-विवाद या संशय हो ती उसका निपष्टारश किसी 
न्यायालय में नहीं होता बल्कि निर्वाचन-कानून द्वारा नियत अधिकारी के यहां 
ही इसका आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है (अनुच्छेद ३२९)। 

संविधान के उपयुक्त तथ्यों से निर्वाचन पद्धति का विस्तुत विवरण मिलता 
है। इन्हीं नियमों के अनुसार संविधान लागू होने के बाद से अब तक देश में दो 
साधारण चुनाव वड़ी सफलतापूर्वक कराये गये। पहला चुनाव सन १९५१-५२ 
में और दूसरा १९५६-५७ में विधिवत सम्पन्न हुआ। 


तृतीय खण्ड 
लोकतम्न-भारत का प्रथम साधारण चुनाव 
(१९५१-५२) 


धारभ्मभिक प्रथ्ध 


जैसा कि पहले बतलाया' गया है स्वतन्त्रता के पश्चात शीक्रातिशी'घ्र चुनाव 
कराने का प्रयास संविधान सभा करने लगी थी। निर्वाचकों की नामावली' तेयार 
करने का आवेश' भी राज्य-सरकारों को दे दिया गया था। ८ जनवरी, १९४९ 
को ही यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि सभी राज्य-चुनाव-सम्बन्धी पूरी तैयारी शीघ्र 
करें ताकि १९५० में नये संविधान के लाग होने पर चुनाव कराया जा सके। 
पूर्ण संविधान अपनाने के पूर्व २६ नवम्बर, १९४९ को ही नागरिकता तथा चुनाव- 
आयोग सम्बन्धी अनुच्छेद छायू कर दिये गये। २५ जनवरी को चुनाव-आयोग 
की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की गयी। श्री सुकुमार सेन आयोग के प्रमुख कमिश्नर 
नियक्त किये गये। इन्होंने २१ भाचे से कार्य करना प्रारम्भ किया। 

निर्वाचन कानूस न बनने तथा अनसूचित जातियों और जब-जातियों का निश्चय 
ने होने से मिर्बाचक नामावली ठीक तैयार न हो सकी थी। विभिन्न राज्यों में 
जन-संख्या का निदर्चय ने होगे से निर्वाचन-क्षेत्र भी निर्मित नहीं हो सका था इसलिए 
आयोग ने चुनाव की तिथि टालसे का सुझाव दिया। तदनुरार १९५१ के वसन्त 
मे चुनाव करने का निश्चय हुआ छैेकिन तब तक भी चुनाव की तैयारी ने हो सकी । 
निर्बाचकों की नाभावली और तिर्वाचन-क्षेत्र इत दोनों की रचता में बड़ी कठिनाई 
हुई। राज्यों द्वारा पहली वागावरी संविधान सभा के प्रस्ताव के अनुसार तैमार 
करायी गयी थी। उसमें पहली जनवरी, १९४९ को २१ वर्ष की आयुवाले वे लोग 
जो १ अप्रैल, १९४७ से ३१ मार्च १९४८ तक १८० दिनों तक भारत में रहे हों, 
सिर्बाचकों की धामावली में सम्मिलित किये गये। छेकिन' जनता प्रतिनिधित्व 
अधिनियम १९५० के अनुज्नार उपर्युक्त आधार में परिवर्तत कर दिया भया और 
वे व्यवित जो १ मार्च, १९५० को २१ वर्ष के थे तथा १ अग्रेल, १९४७ से 
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३? दिसम्बर, १९४९ के भीतर १८० दिनों तक भारत में रहे हों उन्हें भी निर्वाचक 
नामावली में सम्मिलित करता था। इस कारण पहुछे तैयार की हुई नामावकियों 
में संशोधन करना पड़ा। अनुसूचित जातियों और जन-जातियों का मिदनचय 
विलूम्व से किये जाने के कारण तथा विस्थापित जनों के दुहरे लेखे से भी नामा- 
बलियों को शुद्ध करने में समय लगा। एक बार प्रकाशन ही पूर्ण शुद्ध होगा ऐसा 
सम्भव नहीं था। इसलिए प्रथम प्रकाशन के पश्चात भूलों को सुधारने और छूट 
हुए वामों को चढ़ाने की भी व्यवस्था करनी पड़ी थी। सभी राण्यों में एक ही 
गति से काम नहीं हो पाता था। इससे निर्वाचक-नामावली की तेयारी में ही 
काफी समय लगा। निर्वाचक क्षेत्र का निश्चय करने के लिए जन-संख्या का निर्धा- 
रण आवश्यक था। इसकी लिए संविधान के प्रावधान के अनुसार १९५० में आदेश 
तिकारा जा सका। पहली मार्च १९५० के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को 
जन-संख्या आंकी गयी। उसके पश्चात भिवाचिन क्षेत्रों का निरवय सम्भव हू 
सका | 

अधिकांश जनता के अशिक्षित हीते से चुनाव का क्रम भी ऐसा रखना पड़ा 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने सहज-ज्ञान से इच्छानसार उभ्मीदवार को मत दे सके | 
मत-पत्र पर उम्मीदवारों के नाम के सामने निशान बनाने वाली पद्धति यहां उपयोगी 
ने थी। प्रत्येक उम्मीदवार के लछिए अछुग पेटी रखना आवश्यक था। एक पेटी को 
दूसरे से अलूग समझाने के लिए केबल रंग का प्रयोग सम्भव नहीं था, क्योंकि 
चुनाव में भाग लेने वाले दलों और स्वततन्त्र उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक 
थी। इसलिए प्रत्येक के लिए चुनाव-चिन्ह निश्चित किये गये। चुवाव-चिन्हों 
के निश्वय में भी धार्मिक तथा अन्य मनोवुत्तियों से सम्बन्धित विषयों को बचाना 
था। देश के प्रमुख 'राजनेतिक दलों से सछाहू लेकर आयोग मे कुछ २६ चिन्ह 
निश्चित किये। उसमें पहले चौदह अखिल भारतीय दलों को दिये गये और 
शेष १२ राज्य दलों तथा ह्वतन्त्र उम्मीदवारों के लिए रखे गये। अखिलछ भारतीय 
दलों के चताव-चिन्ह छोकसभा और राज्य-विवान-सभा दोनों उम्मीदवारों के 
लिए समान रखे गये थे। 

.._ मतनयत्र लोक-सभा और राज्यसभा के लिए कुछ विभिन्नेता रखते हुए टिकट 
के समान थे। उनमें इत्डिया-इलेक्शन-कमीशन छोटे-छोटे अक्षरों में छपा था। 
एक राज्य में व्यवहृत दिकट को दूसरे से भिन्न बनाने के लछिए उत्त पर शब्य के 
नाम के दो अक्षर छपे होते थे जेसे उत्तर प्रदेश के छिए य० पी'०, बिहार के छिए 
है बी० आर? आदि। इन्हीं मतनपत्नों को पेटियों में गिराना था। 
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मत-पत्रों, चनाव-चिन्हों और पेटियों की ऐसी समचित व्यवस्था करनी थीं 
जिससे भारतीय नागरिक स्वतन्त्र झूप से मत दे सकें और चुनाव में किसी प्रकार 
भी गड़बड़ी व हो। करोड़ों निर्वाचकों को मत-दान का प्रवन्ध कराना भी कठिन 
था। इसके लिए चार प्रादेशिक चुनाव-कमिइनरों की व्यवस्था की गयी। प्रत्येक 
राज्य में चनाव चलाने के लिए प्रमख-निर्वाचन-अधिकारी की नियकिति की गयी। 
हर चनाव-ल्षेत्र में निर्वाची-पदाधिकारी तियकत किये गये। मतदान केत्तनीं में 
अध्यासी पदाधिकारी और उसकी सहायता के लिए मसतार्थी पदाधिकारी नियुक्त 
किये गये। 

चुनाव क्रम में सम्पुर्ण भारत में समानता रहे, इसके लिए एक पुस्तिका चुनाव- 
आयोग द्वारा प्रकाशित करायी गयी। इसमें चुनाव के लिए मतदान-पद्धति का पूर्ण 
विवरण दिया गया था। सभी राज्यों में इसका व्यापक प्रचार हुआ। राज्य के 
निर्वात्ी पदाधिकारियों और अध्यासी पदाधिकारियों को मतदान-पद्धति का 
प्रदर्शत कराया गया। पिछड़े राज्यों, विशेषतः देशी राज्यों में, रिथासतों में सतदान- 
पद्धति का पूर्वाम्यास अधिक सत्ता से कराया गया। 
चुनाव संचालन 

इस प्रकार दिसम्बर, सन १९५१ में प्रथम चुनाव प्रारम्भ हुआं। अंधिकांश 
राज्यों में लोकसभा और राज्य-विधान-सभा के चुनाव जनवरी, १९५२ तक 
हुए। हिमांचर प्रदेश में सर्दी के कारण अक्टूबर, १९५१ में ही लुनाव हो _ 
गया। 

उत्तर प्रदेश में फरवरी तक चुनाव हुआ । राज्य-सभा और विधान परिषद 
के सदस्यों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव उसी वर्ष मार्च से मई भहीने 
तक हुए। छोक-सभा और विधाव-सभाओं के सदस्यों के चुनाव में देश भर में लगभग 
2,३२,५६० भतद्ान केतद्ध और १,९६०,८४ मतदान भण्डप' बनाये गये थे।' 
लोक-सभा और राज्य-विधान-सभाभझों की सदस्यता के छिए ऋमश; १८७४ और 
१५,३६५ उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। विभिन्न दलों की दृष्टि से इनका 
विवरण आगे दिया गया' है:-+- ." 


१. देखिए प्रथम चुनाव पर प्रकाशित इलेक्शन कंसीक्षन की रिपोर्टन्अध्याय | 
१४, पृष्ठ १ए४ी। 


घट स्कत्न्न चारत के एक फकंसभक 


भ्क्‌ हि] 
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उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रथम' चुनाव में खड़े हुए कुल उम्मीदवारों 
में सबसे अधिक प्रतिशत स्वृतन्त्र उम्मीदवारों का था। उसके बाद कांग्रेस उम्मीद- 
बारों का स्थान था छेकिव हार सबसे अधिक स्वृतन्त्र उम्मीदवारों की हुई। इस 
सभी में से लोक-सभा के लिए खड़े ७४८ उम्मीदवारों और राज्य-बविधान-शाभा 
के लिए खड़े ८,३६२ उम्मीदवारों की जमानतें कम मत मिलने के कारण जब्त 
हुई । जमानत-जज्ती सब से कम कांग्रेस उम्मीदवारों की तथा सब से अधिक 
स्वृतत्त्र उम्मीदवारों की हुई। 
.. छोकसभा के लिए कुल ४८९ सदस्य चुने गये। इनमें ३६४ राष्ट्रीय कांग्रेस 
के; १२ सोशलिस्ट के, ९ किसान मजद्र प्रजा पार्टी के, १६ कंम्यनिस्ट पार्टी के 
हे जन-संघ के और ८५ जन्‍्य दलों के तथा स्वतन्त्र थे। बाद में १० मनीनीत 
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सदस्थ सम्मिलित किये गये जिनमें ६ जम्म-काश्मीर से, १ आमाम की जन- 
जातियों से, १ अण्डमन निकोबार से तथा २ आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिश्िि थे । 

बबिध राज्यों की विधान-सभाओं में काँग्रेस उम्मीदवार बहुत अधिक संख्या 
में विजयी हुए। केवेछ द्रावन्कोर-कीचीन में किसान मजदूर-अजा-पार्टी और 
सोशलिस्ट-पार्टी के उम्मीदवारों की अधिक विजय हुई थी। कम्थुनिस्ट उम्मीद- 
बारों को बंगाछ, आंध्र, मद्रास और ट्रायनकोर-कोचीन में कुछ सफलता मिली थी । 
लेकिन कांग्रेस की विजय पहले बताये एक राज्य को छोड़कर शेष प्रभी राज्यों में 
सर्वोपरि थी और उनमें कांग्रेस मन्सत्रिन्मण्डल बनाये गये। 

लोक-सभा और राज्य-विधान-सभाओं के लिए किये गये चताव के पश्चात 
राज्य-सभा और तिन्ान-परिषद के सदस्यों का चुनाव संविधान में उल्लिखित 
पद्धति के अनुसार हुआ। राज्य-सभा में २०४ सदस्य चुने गये और १२ सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा मनोगीत किये गये। विधान-परिषदें केवल प्लात शाज्यों--बिहार, 
वबम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मैसर--में थीं। उन्हीं में 
इनके सदस्यों का चुनाव हुआ। भाच में ये चुनाव प्रारम्भ हुएमई तक इसका 
परिणाम घोषित कर दिया गया। राज्य-सभा और विधान-परिषद के विजेताओं 
में कांग्रेस का ही बाहुतयथ रहा। 

अप्रैल में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संवेधानिक पद्धति 
दे अनुसार हुआ। राष्ट्रपति पद के लिए पांच उम्मीदवार थे :---डा० राजेन्द्र 
प्रसाद, प्री० के० टी० शाह, श्री लक्ष्मण गणेश' थादटे, श्री हरी राय और श्री कृष्ण 
कुमार चटर्जी । इनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद जी बहुत अधिक मत से विजयी' हुए। 
इस प्रकार चुनाव की विधिवत प्रक्रिया से डा० राजेच्ध प्रसाद भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति बनाये गये। उपराष्ट्रपति के पद के लिए: दो उम्मीदवार थै-- 
डरा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जनाब शेख खादिर हुसेन । शेख महोदय का वाम 
निर्देशन-पत्र दोषपूर्ण हो जाते से डा० राधाकृष्णन ही मिविरोध उपराष्ट्रपति 
जुने गये । 

प्रजातन्‍्त्र भारत का यह प्रथम' चुनाव बड़ी शान्ति और सुन्यवस्था के साथ 
सम्पन्न हुआ। राजनेतिक दलों ने इसके नियमों की प्रतिष्ठा तिभाने में पर्याप्त 
योग दिया। भारतीय जनता ने, अपढ़ होते हुए भी अपनी सहिष्णुत्तापूर्ण संस्कृति के 
अनुकलू ही बड़ी शान्ति से अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया। छाखों 
मतदान करद्रों में से केवल ९३ केन्द्रों का ही चताव मौसम मा. अन्य दीषों के कारण 
स्थगित करता पड़ा। है 


५५ 


छ० बे अायुतल दि एक सद्दका 


से चनाव की तैयारी से छेकर सम्पन्नता तक कुछ व्यय लगभग १० करोड़ 
८४५ छाख रुपये ए। इसमें ५ करोड़ रुपये के लगभग भारत सरकार का हिस्सा 
था और शेप विभिन्ञ राज्यों को वहन करना पड़ा था। चुनाव के परचात्त चुसाव- 
पड़ति तथा उम्मीदवार से संबंधित दोषों का उल्लेख करते हुए ३३८ प्राथना-पत्र 
प्राप्त हुए। इनमें ६ वापस ले लिये गये। १८ अश्वीकृत हो गये और झोष चुनाव- 
न्याथाधिकरणों (इलेक्शन टिव्यूनल) के सम्मुख उचित निर्णयों के लिए उपस्थित 
किये गये। सब में केवल २७ प्रतिद्वन्दी ही अवेधानिक और धअ्रष्ट पद्धतियां अपनाने 
के दोषी ठहराये जा सके। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या और 
जोक-सभा तथा विधान-सभाओों की सदस्यता की विशालता देखते हुए वास्तविक 
दोष की मात्रा नगण्य उ्रत्ीत होती है 
ये तथ्य जीर आंकड़े हमारे प्रथम चुनाव की सफलता के द्योतक हूँ। 
शान्ति और सुव्यवस्थापूर्ण संचालन हमारे लिए गौरव का विषय है। इसी से 
प्रभावित हो हमारे प्रमुख चुनाव-आयुक्‍त, श्री सुकुमार सेव, को सूडान सरकार ने 
अपने यहां चुनावों का सफल संचालन करने के छिए आमंत्रित किया था। 


छ्त्र्‌ 


ह्जका 


भारत का छहेतीय आम-लुनाव (१९०७) 

पहले चुनाव के ठीक पांच वर्ष बाद दूसरा चुनाव जनवरी से जून १९५७ तक 
कराया गया। इस चुनाव की तैयारी में पिछले अनुभवों के कारण विशेष कठिताई 
नहीं हुई। लेकिन राज्यों का पुनर्गठन हो जाने से निर्वाचन-क्षेत्रों के निश्चय में 
कुछ समय अवश्य छगा। निर्बाचकों की नामावली १९५६ के आधार पर चुनाव- 
आयोग की देख-रेख में संशोधित करायी गयी। राज्य-पसभा में निर्वाचित होने वाले 
सदस्यों की संख्या २२० और छोक-सभा' में ५०० रखी गयी। राज्य-सभा में १२ 
और लोक-सभा में ५ सद्श्य राष्ट्रपति हारा मनोनीत होने वाले थे। 

. इस बार राज्य-विधान-परिषदों की संख्या भी २ अधिक हो गयी। जम्म्‌ 
कार्सी र और मध्यप्रदेश में जहां इनकी व्यवस्था पहले नहीं थी इनकी रचना राज्य 
पुनगंठन के क्रम' में की गयी थी। 

. सभी पदों पर सदस्यों के चुनाव की पद्धति पूर्ववत रही। लेकिन मत-पन्र 


१. वेशक्षिए इलेकास कमीशन शियोर्ट भारत के प्रथम इलेक्शन पर, १९५५ 
अध्याय रेप, पृष्ठ २०२३ 
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के रूप में पहले की अपेक्षा थोड़ा परिवर्तेन कर दिया गया। चुनात के छिए अखिल 
देशीय राजनैतिक दल की मान्यता केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी, अखिल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और जनसंघ को प्राप्त थी। अन्य दलों 
को एक या कुछ राज्यों में मान्यता प्रदान की गयी भी। राज्यों के लिए मान्य 
राजनंतिक दलों की संख्या पहले चुनाव में ५९ थी लेकिन इंस चुनाव में इसे घटा 
कर १९ कर दिया गया। 

लोक-सभा' की ४८८ जगहों के लिए चुनाव ३१ मार्च १९५७ तक समाप्त 
हो गये। कांगड़ा, मंडी, महेंसू, चम्बा, जम्मू-काश्मीर के प्रतिनिधियों का चुनाव 
जून में हुआ। गमाचे तक के चुनावों में १५०० उम्मीदवार खड़े थे। उनमें कांग्रेस 
के १२ उभ्मीदवार निविरोध चुन लिये गये। ४८८ में से ३६५ रष्ट्रीय कांग्रेस 
के, २७ कम्यूनिस्ट पार्टी के, १९ प्रजा सोदझलिस्ट पार्टी के, ४ भारतीय जनन्संघ के, 
४२ स्वतन्त्र और ३१ अन्य बलों के थे। 

१३ राज्य-विधान-सभाओं के २९०८ निवन्िन क्षेत्रों में से २९०९१ क्षेत्रों के 
चुनाव ३१ मार्च १९५७ तक समाप्त हो गये थे। जम्मू और काइमीर तथा शेष 
क्षेत्रों के चुनाव जून तक सम्पन्न हुए। मारते तक हुए चुनाव के अन्तर्गत ४७ सदस्य, 
जिनमें ४३ कांग्रेस के उम्मीदवार और शेष स्वतन्त्र थे, मिविरोध चुन लिये गये । 
केरल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कांग्रेस सदस्य सबसे अधिक संख्या में विजयी 
हुए। केरल में बाहुल्य कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का रहा । उड़ीसा में गणतस्त्र 
परिषद की विजय कांग्रेस से थोड़ी ही कम थी। लेकिन केरल को छोड़कर 
शेष सभी राज्यों में कांग्रेस मत्नि-मण्डकू बचा। केरल में कम्युतिस्टों ने मस्चि- 
भण्डल बसाया। मणिपुर और भिपुरा की क्षेत्रीय परिषद के लिए भी चुनाव 
कराया गया । 

शज्य-सभा और विधान-परिषदों में सदस्यों के निककूने और पुतरः चुने जाने 
का क्रम संवैधानिक रीति से होता रहा है। इसकी सभी जगहों के लिए तये चुनाव 
की आवश्यकता नहीं थी। 

मर्ई में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का' घुनाव हुआ। राष्ट्रपति. पद का लिए 
इस बार ३ उम्मीदवार थे--डा ० राजेन्रप्रसाद, चौधरी हरीराम और श्री तागेन्द्र- 
नाशयण दास । डा» राजेंन्रप्रसाद पुनः विजयी हुए और राष्ट्रपति बनाये गये। 
डा० सर्वपरली राधाकृष्णन निधिरोध उपराष्ट्रपति चुनें गयें। इस बार उपराष्दू- 
पंति पद की लिए कोई दूसरा उम्मीदवार न था। क्‍ 

भारत का दूसरा चुनाव पहले की अपैक्षा' और अधिक सुब्यवस्था के साथ 


हि राय (४ तक हि है! शाय/ सहज. एव दस्न टून स्टटपअआ 
चर स्वेसन्न भारत का एका शाप 


सम्पन्न हुआ। पूर्ण प्रजातन्त्र के अंतर्गत' कम्यूनिस्ट नेताओं का विजयी होना और 
भारत धंच की एक राज्य में उनके द्वारा मन्त्रि-मण्डल चलाया जाना यहाँ के चुनाव 
की निष्पक्षता का थयोतक है। इस माध्यम से ही भारत-भूमि पर पूर्ण प्रजातस्त्र 
और साम्यवाद के दो विषम सिद्धान्तों के अनुयायियों की सहयोगपूर्ण प्रगति सम्भव 
हो सकी है। विश्व के अन्य प्रजातन्‍्त्वादी और साम्यवादी दोनों प्रकाश के देशों 
के लछिए यह गठबन्धन, एक पहेली-सा लगता है। लेकिन भारतीयों के लिए यहां 
सहअस्तित्व का एक साधारण नमूता है, जिसकी व्यावहारिकता का प्रचार यहां 
के नेता स्वतन्त्रता मिलने के बाद से ही करते रहे हें। 


भारत में चुनावों का अपुन सफल प्रयोग 

इतने बड़े पेमाने पर चुनावों का सफल संचारून भारत के इतिहास में ही 
नहीं बरन्‌ विश्व के इतिहास में अपूबब रहा है। इसकी सफलता देश की आकार 
और जन-संख्या की विशारूता तथा अशिक्षा के प्रावल्य को देखते हुए चमत्कारपूर्ण 
लगती है। देश का विशाल जन-समूह (लगभग ३० करोड़) ऊूगभग ६ छाख 
गाँवों में रहता है जो १२ लाख वर्ग मील में फेले हैं। कुल जन-संख्या २६ करोड़ 
से भी अधिक है। इनमें पढ़ों की संख्या १७ प्रतिशत से भी कम है। इतने बड़े 
अशिक्षित जन-समूह में चुनाव के सफल प्रयोग का आश्चर्यमय रूगना स्वाभाविक 
है। लेकिन यदि भारत की शान्तिपुर्ण, अहिसात्मकः और प्रजातस्वात्मक 
प्राचीन परम्परा को दृष्टि में रखा जाय तो चुनाव की सफलता बहुत सामान्य 
लगती है। भारतीय संस्कृति का प्रसार ही छोकतन्‍्त्र सिद्धान्तों पर हुआ है, फिर 
लोकतन्‍्त्र के व्यावह्म रिक रूप चुनाव की सुव्यवस्था में योग देना शाम्तिप्रिय भार- 
तीयों से आश्ान्वित हैं। देश की शासन-नीति निर्धार्ति और संचालित 
करने वाली लोक-सभा और विधान-सभा' के सदस्यों को चुनने का अवसर अपड़ 
ओर विपन्न ग्रामीणों में भी “अपने देश में अपना राज” की भावना जागृत कर 
देती है। ह 
भारतीय चुनावों की सफरढता भारतवासियों की शान्ति और छोकतस्त्र के 
प्रति अनुराग पर ही नहीं अवलूम्बित है बल्कि चुनाव-प्रशासन-यन्त्र की कृशलूता 
पर भी बहुत कुछ निर्भर है। योग्य और अनुभवी चुनाव-आयक्त के निरीक्षण में 
सुसंगठित और संचालित बुनाव-प्रशासन-यंत्र की सहायता से चुनाव का कार्य 
और सरल हो जाता है। सम्पूर्ण देश में समान पद्धति और कुशलता अपनायी जाती' 
है। हमारे राजनैतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं का- सहयोग भी चुनाव के 


भारत में चुनात जद 


सफल संचालन में सहायक हुआ है। भारत के उम्र साम्यवादी दल भी चुनाव के 
नियमों की भर्यादा रखते हैं और उसे शान्तिपुर्ण रीति से चलने में योग देते हें। 

लेकिन अभी भारतीय जनता अशिक्षा और अज्ञाव के कारण समह-प्रवृत्तियों 
से ही प्रभावित रहती है; इसलिए उचित व्यक्तियों का चुताव स्षमी परिस्थितियों 
में सम्भव नहीं हो पाता। योग्य सदस्यों का विधाम और छोकन-सभाओं में अभाव 
छोकतन्‍्त्र के उचित संचालन में बाधक बन सकता है। अतएव पर्याप्त जन-जागृति 
होने तक राजनीतिक दलों को ही' अपने उम्मीदवार निश्चित करने में पर्याप्त 
सतर्कता बरतनी चाहिए । इससे अयोग्य और अनेतिक व्यवितयों को जनमत प्राप्त 
करने तथा विधान और लोक-सभाओं में चुने जाने का अवसर कम मिलेगा । जबता 
को अपना मत निर्धारित करने में सहायता पहुँचाने के लिए राजनंतिक दलों को 
अपना घोषणा-पत्र विस्तुत रूप में प्रकाशित कराना चाहिए। घोषणा-पन्न में 
बशणित कार्य-क्रमों को देखते हुए जनता उचित दल के सदस्यों का चुनाव करने में 
सफल हो सकती है। इस सावधानियों से भारतीय लछोकतम्त्र का व्यावहारिक 
रूप चुनाव और भी उपादेय ही सकता है। 


चीथा! अध्याय 
देशी श्थासत्तों का विल 


सुर्त॑ंगठित भारत-प्रगाति के लिए अभिवार्ण 

देश में प्रजातन्वात्मक पद्धतियों का प्रसार संविधान और उसके व्यावहारिक 
झूप चुनाव के व्यापक प्रयोग से सम्भव है लेकिन उनकी स्थिरता सम्पूर्ण राष्ट्र की 
सुस्ंगठित रखे बिना कठित है। ३ जन, १९४७ को ब्रिटिश प्रधान भस्नरी हारा 
भारत को स्वतन्त्र बनाने की घोषणा के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत और देशी रियास्ततों 
दोनों को साथ-साथ स्वतंत्र करते की चर्चा थी। ऐसी व्यवस्था कार्याम्वित होने पर 
देदा भर में फंली छोटी-वड़ी ५६५ रियासतें पूर्ण राजतन्त्र के सिद्धान्तों पर शासित 
होने ऊगतीं । केवल ब्रिटिश प्रान्त ही गणतन्त्र का व्यावहारिक प्रयोग कर सकते 
थे। लेकिन राजतन्त्र की स्वेच्छाचारिता कहाँ तक अपनी सीमाओं में सन्तुष्ट 
रह सकती थी--यहू तथ्य सर्वथा संदिग्ध ही था। पारस्परिक संघर्षों में देश की 
एक बड़ी शर्वित का अपव्यय स्वाभाविक होता। सम्पूर्ण राष्ट्र का अवेजश्ञानिक 
आधार पर अनेक छोटे-बड़े खण्डों में विभकत रहना आर्थिक और सामाजिक प्रगति 
को असम्भव बना देता। देश को प्राकृतिक शक्तियों का उच्चतम प्रयोग करके 
शष्ट्‌ की समृद्धि बढ़ाने का क्रम भी कठिन हो जाता। हमारे प्रमुख नेता, विशेषतः: 
महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पण्डित जवाहरलाल नेहरू देशी रियासतों को 
स्वृतन्त्र किये जाने से उत्पन्न होते बाली इल विषम सम्भावनाओं को स्पष्टतः सम- 
झते थे। पाकिस्तान के अतिरिक्‍त देश को और खण्डित होने से बच्चाना अनिवार्य 
था। सभी प्रकार की राजनतिक, आथिक और सामाजिक प्रगति के लिए भारत 
को सुसंगठित बनाना ही था। 
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प्रथम खण्ड 
३ जन, १९४७ की घोषणा तक्ष श्थिसतों की स्थिति 


स्वतत्त्रता भिलने के पूर्व जेसी परिस्थितियाँ थीं उनमें देशी रियासतों 
को मिलाकर सुसंगठित भारत का निर्माण करना कठिन प्रतीत होता था। रिया- 
सतों के शासक बहुत पहले से ही अपना अछग संघ बनाने के विपय में सोच रहे थे । 
इस अवसर के मिलते ही वे अपनी स्वतन्त्र सत्ता पुनः स्थापित करने की ताक में हो 
गये। उत्तके इन विचारों और प्रयासों में जिठिश सरकार की नीति और ब्रिटिश 
कर्मचारियों से प्रोत्साहन भी मिलता रहा। 


१९३५ के पूर्व 

साइमन कमीशन की संस्तुतियाँ प्रकाशित होने के वाद १९३० में हुई 
प्रथम भोलमेज बेठक॑ में ही रियासतों के शासकों और प्रतिनिधिभों ने यह स्पष्ट 
कर दिया था कि वे अपना अलग संघ बताने के बाद ही ब्रिटिश भारत में 
स्थापित किये जाने बाले संघ-शासम' से किसी प्रकार का समझौता कर सक्ेेंगे। 
७ सितम्बर, १९३१ से प्रारम्भ हुईं दूसरी बंठक में जब भारतीय संघ शासत 
में रियासतों के प्रतिनिधित्व की चर्चा चछ रही थी बड़ी रियासतें जेसे हैदराबाद, 
भसूर, बड़ौदा आदि अपनी जन-संख्या और वड़प्पन के अनुसार प्रतिनिधित्व 
चाहती थीं; बीकानेर महाराज का यह सुझाव था कि २५० सदस्यों का उच्च 
बव्धान-मण्डल बनाया जाय, जिसमें आधे: रियासत्ों के प्रतिनिधि हों; छेकिन 
छोटी रियात्षतों के प्रतिनिधि और पदियाला नरेश इस पर ही जोर डाल रहे थे 
कि भारतीय संघ में आने के पहले रियासतों का अछग संघ बने। उसके अनुसार 
यही मार्ग उसके आधथिक और राजनैतिक हितों की सुरक्षा कर सकता था। 
१७ सबम्बर १९३२ में हुई तीसरी बैठक भी रियात्र्तों के शासकों और प्रति 
निधियों के अस॒हयोग से अधिक सफल ने हो सकी। सन्‌ १९३३ में राजनैतिक 
अधिकाशियों को यह सुझाव दिया गया कि वे रियासतों के शासकों को भारत संघ 
में मिलने के लिए प्रेरित करें। इसी समय चेम्बर आाँव जिंजेज की एक बैठक हुई 
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उसमें उन्होंने यह निश्चित किया कि संघ में तभी सम्मिलित हुआ जाय जबकि 
ये छर्तें पूर्ण हों--- क्‍ 

१--संविधान में उतकी संधियों में व्यवतत अधिकारों को मान्यता मिछे; 

२--उनके आत्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ने हो; 

३--श्यासतों को अपना अछूग संघ बनाकर भारत-संघ में सामूहिक रूप 
से मिलने का प्रबन्ध हो। 


भारत-सरकार जधिलियण, १९३५ की रचना के ऋष में 


दिसम्बर, सन्‌ १९३४ में जब भारत-सरकार विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश 
हुआ, चेम्बर आँव पिसेज ने इसका अध्ययन करने और इसके अन्तर्गत अपनी 
स्थिति ज्ञात करने के लिए सर अकबर हेदरी के सभापतित्व में १५ राज्य- 
मन्त्रियों की एक समिति बनायी । इस समिति ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को पूर्त॑ 
निर्णयों के प्रतिकूल बतछाया और उनमें संशोधन छाये बिना रियासतों का संघ 
में सम्मिलित होता अहितकर ठहराया। समिति के इन्हीं सुझावों के आधार पर 
फरवरी, सन्‌ १९१५ में शासकों और राज्य प्रतिनिधियों की एक दूसरी बैठक हुई । 
इसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि. विधेयक और “प्रवेश-लिखत शियासतों 
के स्वत्वों की सुरक्षा नहीं करते और न तो उनके मौलिक तथ्यों पर ही ध्यान रखते 
हें। अस्तु, विधेयक और प्रवेशलिखत का बतमान रूप उन्हें मान्य महीं है। इस 
प्रस्ताव की सूचना विशेष आलोक पत्र द्वारा वायसराय को दे दी गयी। उसमें यह 
भी स्पष्ट कर दिया गया कि रियासतों के हितों को दृष्टि भें रखते हुए उचित संशौ- 
बत लाये बिना संघ-योजना में उसका सहयोग सम्भव नहीं हो सकेगा।। रियासत्तों 
के इस एख से अधिनियम का बनना ही कठिन प्रतीत होने छगा था. लेकिन सेओे- 
टरी आँब स्टेट के इस स्पष्टीकरण से कि देशी दयासकों से संघ में सम्मिलित होने 
की सहमति लेना नवीन भारत-सरकार-अधिनियम” बनाने के छिए आवश्यक 
नहीं था, १९३४५ का अधिनियम बन सका। 


अधिनियम के अन्तर्गत रियासतों का स्थान 


इस अधिनियम के अनुसार भारत-संघ में सम्मिछित होना प्रान्तों के छिए 
स्वाभाविक क्रम में आता था परन्तु देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर था। कोई 
रियासत संघ में तभी सम्मितित मासी जा सकती थी जबकि उसने प्रवेश लिखत 
भरकर दे दिया हो. और सम्राट उसे स्वीकृत कर चुके हों। संघ में मिलने बाली 


देशी श्थालतों का धिलयत ७७ 


रियासतों के शासन-क्षेत्र पर संघ सरकार का उतना ही नियब्तण सम्भव था जिनका 
उल्लेख प्रवेश-लिखत में हो चुका हो । संघ की दोनों सदसों में शासकों के निर्वाचित 
व्यक्ति ही! रियासतों के प्रतिनिधि-रूप में सम्मिलित किये जावे बारे थे। भारत में 
संघ-शासन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध सें यह शर्ते थी कि छच्च सदन में रियासतों 
के कम से कम ५२ प्रतिनिधि सम्मिलित हों । संघ में सम्मिलित होने के बाद भी 
रियासतों का सम्बन्ध सर्व-सत्ता के साथ रखा जाने वाला था। शासकों को संघ 
की सदस्य-रूप में उन्हें गवर्नेर-जनरल से सम्बन्ध रखना पड़ता और सर्ब-सत्ता के 
सम्बन्ध में सम्राट प्रतिनिधियों से व्यवहार करना पड़ता। सम्राट-प्रतिनिधि और 
गर्वंनर-जनरल के रूप में एक ही व्यक्ति को कार्य करने का भी अधिकार दिया 
गया था । 


स्थासलें-अधिनियण के प्रधोग के छूप हें 


अधिनियम के इन प्रावधानों ने देशी शासकों को अपने मत पर अटल रहुने 
का विद्येष बल दिया। संघ में सम्मिलित होने की ऐच्छिकता का उपयोग रियासतों 
ने अपने पक्ष में ही किया। फलस्वरूप १ अप्रैल, १९३७ को व्यवहार में छाया 
गया नथा अधिनियम संघ का झूप न ले सका। उस समय के वायस'राय लाड 
लिनलिथगो ने रियासतों को संघ में छाने के सभी प्रयत्नों को अपनाया छेकिन उससे 
विशेष छाभ ने हुआ। अछूग-अरूग शासकों के पास भेणे गये प्रतिनिधियों से यही 
जात हुआ कि रियासतों का शासक-वर्ग भारत-सरकार-अधिनियम में जिस प्रकार 
संघ की व्यवस्था थी उससे कम संगठित संघ की कल्पना करता था। वें संघ 
में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक नहीं थे क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण भारत की भलाई में 
नहीं बल्कि अपनी सुदृढ़ स्थिति में विशेष दिलचस्पी थी। संघ उसकी स्थिति में 
सुधार छा सकेगा या नहीं इस सम्बन्ध में वें विदेष चिन्तित थें। संघ में सम्मिलित 
होने के बाद उन्हें अपना भविष्य अनिश्चित लगता था क्योंकि एक वार सिलनें 
पर एन: अछूग होना सम्भव नहीं और मिले रहने पर संघ के कानून से विंग 
रहना व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता था। अस्त, अपनी प्रभता सुरक्षित रखते हुए . 
और जाथिक सुदढ़ता के साथ ही वे संघ में मिरुसे के छिए राजी थे।. 


१. वैेशिए, श्री बी० पी० मेंस हारा लिखित दीं स्टोरी आऑँव इंदीप्रेशन 
आँब इंडियन स्ठेद्सा अध्याय २, पृष्ठ ह६न्‍३७छे।) 


स्घ्घ भारत २5६ ए्‌ के छालवषर 
प्ष बेलन भारत का एफ झरूक 


ट्वितीय महायद्ध प्रारध्त होने तक रियासतों के शासकों को संघ में सम्मिलित 
करने के सभी प्रयास निष्फेल रहे। छार्ड लिचललिथगों ने जनवरी १९३५ में प्रवेश- 
लिखत' को संशोधित करके रियासतों के शासकों के पास भेजा ओर संध में सम्मिलित 
होने के लिए आह्वान भी किया लेकिन रियासतों के शासकों और भन्सन्रियों ने दिल्ली 
में हुए अधिवेशन में उसे अस्वीकार कर दिया । शासकों को इस तीति के विरुद्ध 
श्यासतों की जनता ने भी आवाज उठायी लंकिन उससे भी बस्तु-स्थिति में विशेष 
परिवततत वे हो सका । फलस्वरूप संघ शासन बनाने का जो प्रयास १९२७ में 
प्रारम्भ हुआ बारह वर्षों के बाद भी रियासतों के शासकों के असहयोग से निष्फल रहा | 


दितीय धड़काल में 


द्वितीय-यद्ध काल में भारत के सभी बर्गों का सहयोग प्राप्त करने तथा भावी 
स्वशासन के लिए संविधान बनाने का आश्वासन देने के छिए मारे, १९४२ में सर 
स्टैफरड क्रिप्स ब्रिटिश प्रधान मन्त्री की तरफ से भेजे गये। अप्रैल में क्रिप्स महोदय 
से देशी शासकों ने भावी-व्यवस्था में अपनी स्थिति के सम्बन्ध में बात-बीत की' और 
अपना-जलूग संघ बनाने का सज्याव भी रखा। लेकिन यह मान्य न हो सका। 
सनू १९४४ में चेम्वर आब प्रिसेंज के नये चान्सलर भोपाल के नवाब चुने गये। 
उन्होंने भारतीय राजनीति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भाँति देशी रियासतों 
की एक तीसरी शक्ति बनाने का प्रयास प्रारम्भ किया। २६ नवम्बर, १९४४ को 
चेम्बर की बेठक में इस प्रकार के प्रस्ताव को पास कराने का उपक्रम हुआ था 
जिससे सम्राट और रियासतों के सम्बन्धों और अधिकारों को रियासतों की' 
स्वीकृति बिना किसी तीसरे पक्ष के हाथ व सौंपा जाय। चेम्बर के सभापति छाडे 
बेवेल की अस्वीकृति के कारण यह प्रस्ताव पास मे हो सका। ब्रिटिश सरकार के 
शजनैतिक विभाग से नवाब द्वारा पूछे प्रश्नों का उचित उत्तर भी न आ सका। 
परिणामस्वरूप रियासतों की स्थायी समिति ने जो ब्रिदिश सरकार के विभिन्न 
कार्य-क्रमों में सहयोग दे रही थी, एक सांथ त्याग-पनत्न दे दिया। इस परिस्थिति 
गे सुधारने के लिए २५ जून, १९४५ को लाडे बेबेल ने यह आदइवासन दिया कि 
यदि शासक संविधान सम्बन्धी वार्ता में होने वाले प्रमुल परिवर्तनों के. प्रति अपनी 
संहमति देने का विश्वास दिलायें तो सम्नाट के साथ रहने वाले उनके सम्बन्ध को. 
किसी दूसरे अधिकारी को उनकी सहमति बिया नहीं सौंपा जाथगा। चांसलर 
में वायसराय के आश्वासन के साथ बाली शर्ते की पर्ति करने की धोषणा' की। 
स्थामी समिति ने त्याग-पत्र वापस छेकर पर्ववत कार्य प्रारम्भ कर दिया । इसे प्रकार 


वेशी स्थिा्ततों का विल्‍यस 9९ 


रियाणतों के शासकों को अपनी प्रस्तुत स्थिति बनाये रखने का पर्याप्त क्षेत्र सुलभ 
ही सका। 


केब्रिनेिंश सिशन योजना को अन्तर्गत श्यिसतों का स्थान 


अग्रेल सन्‌ १९४६ में ब्रिटेन की श्रम-सरकार द्वारा भेजे गये कंबिनेट मिशन 
के सम्मुख अपना दृष्टिकोण रखते हुए भोपाल के नवाब ने यह स्पष्ट कहा था कि 
भारत की रियासतें अधिक से अधिक प्रभुत्व के साथ अपना अस्तित्व कायम रखना 
चाहती थीं। वे अपने आध्तरिक मामलों में जिटिश भारत से किसी प्रकार का हस्त- 
क्षेप नहीं पसन्द करतीं। शासक-बर्ग के विचारों को प्रकट करते हुए नवाब ने यह 
कहा कि यदि भारत के दो खण्ड सम्भव हैं तो रियासतों की लिए तीसरा खण्ड 
ने बनाने का कोई कारण नहीं दीखता । अपने विवरण के क्रम में उन्होंने इस बात 
पर भी जोर दिया कि रियासतों पर सर्वोच्च सत्ता भारत-सरकार को न सौंपी जाय । 
चेम्वर की स्थायी समिति से हुई वार्ता में मिशन के सदस्य छाडे पेथिक लारेंस नें 
यह आश्वासन दिया कि यदि ब्रिटिश भारत स्वतस्त्र हुआ वी रियासतों पर से 
सर्वोच्च सत्ता का प्रभाव समाप्त कर दिया जायगा। ब्रिटिश सरकार की रियासतों 
के साथ हुईं सन्धियों का निर्वाह भी उनके विचार से आगे सम्भव नहीं था। इस- 
लिए उन्‍हें पूर्ण स्वतन्त्र छोड़ा जायगा । लाडे पेथिक लारेंस के इन आश्यासनों और 
विन्नारों से देशी दासकों को अपनी अछूग सत्ता कायम रखते की बड़ी प्रेरणा 
मिली। मिशन के सम्मुख जितने भी राज्य-प्रतितिधि उपस्थित हुए सभी ने किसी-ल- 
किसी रूप में इन बातों को सर्वोपरि रखा कि रियासत्तों पर रखा जाने वाला प्रभुत्व 
नये शासन को न सौंपा जाय बल्कि समाप्त कर दिया जाय, उन्हें किसी भी संघ 
में सम्मिलित होने के लिए बाध्य न किया जाय; रियासतों को अपना अछम 
संघ बनाने में किसी प्रकार की आपत्ति न हो; ब्रिटिश भारत में जो भी सरकार 
बने वह रियासतों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। मिशन की अन्तिम 
योजना में इन्हीं मतों को प्राधान्‍्य भी दिया गया। देशी रियासतों मे तव-मारत- 
तिर्माण में सहयोग की आशा की गयी छेकिन सहयोग का क्रम अलग रियासत्तों की 
इच्छा पर छोड़ा गया। केबल विदेशी मामले, सुरक्षा और परिवहन में ही इन्हें 
केन्द्र के अधीन रहने का सुझाव दिया गयां। 


. १. देखिए श्री बी० पी० सेसन की पुर्वोकत पुस्तक--अध्याय है; पृष्ठ ६१४. 


2 स्वत अारतल की एक जद 


प्ले 


श्याहलें-सेविनेद मिशान-योजना कार्यान्यित करने के ऋष में 
दैविनेट सिशन-योजना प्रकाशित होने और ३ जून १९४७ को भारत स्वृतन्त 
किये जाने की घोषणा तक देशी शासकों का रख सहयोग की अपक्षा असहेयोगपुर्ण 
ही अधिक रहा। यद्यपि भारत-सरकार के राजनेतिक सलाहकार रार कानरेंड 
कॉरफील्ड की सलाह के अनुसार ब्रिटिश भारत के साथ विभिन्न संवैधानिक 
मामलों पर समझौता करने के लिए चेम्बर आँव प्रिसेज द्वारा वार्तासमिति 
स्थापित की गयी, लेकिन उसे बातचीत का स्वतन्‍्त्र क्षेत्र नहीं दिया जा सका। 
चेम्बर की स्थायी समिति ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जिसमें वार्ता-समिति 
को ब्रिटिश भारत से विशिष्ट अधिकार की मांगें करने का भार सौंपा गया। 
प्रस्ताव में डल्लिखित तथ्य आगे दिये जाते हैं :--- 
१. रियासतों का भारत-संघ में मिलना पारस्परिक वार्ता पर आधारित हो, 
उसमें अच्तिम निर्णय रियासत्रों का ही रहे। 
२. संवैधाभिक मामलों प्र होने वाले विचार-विभश में भाग लेने-माव से ही 
रियासतों का भारत-संब में सम्मिलित होना अविवार्य न हो। संविधान 
पूृर्ण-चित्र के बाद ही' किसी निर्णय पर पहुँचना सम्भव हो। 
३. सर्वोच्च सत्ता का अन्त हो। प्रत्येक राज्य के संविधान, उसकी सीमा शासक 
... वंश की उत्तराधिका रिता शक्ति आदि में संघ की ओर से कोई हस्तक्षेप न हो । 
४. रियासतों को थे सभी विषय और शक्तियाँ अपने तई रखने का अधिकार 
हो जिनको उन्होंने संघ में अपित न की हों । 
५. संविधान-सभा रियासतों के संविधान अथवा उनके आंतरिक शासन-व्य वस्था 
से सम्बन्धित किसी 'भी' प्रश्व पर बिचार न करे। 
इन तथ्यों को स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव में इस बात का भी उल्लेख था कि राज्यों 
की तरफ से ब्रिटिश भारत की वार्ता-समिति से उपर्युक्त विषयों पर थविचार-विभर्श 
करने का अधिकार उनतकी' वार्ता-समिति को था। वह समिति ही यह निश्चित 
करने वाछी थी कि किन शर्तों पर शियासतें संविधान सभा में मिलें और 
उनका रूप भारत संघ में क्या हो, यद्यपि संभी विषयों और भिर्णयों की अच्तिम' 
स्वीकृति श्यासतों की संवेधानिक सलाहकारिणी-सम्मिति और अलछग-अलूग 
रियासतों पर निर्भर रखी गयी। क्‍ 
... इस बीच में मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत में अन्तरिम' सरकार 
वन चुकी थी। मुस्लिम छीग'| भी उससें सम्मिलित हुईं। संविधान सभा ने 8॥० 
राजेन्द्रपसाद की अध्यक्षता में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। शियासतों के 


देशी एरियासतों का विकयन प्र 


प्रतिनिश्चियों के सम्मिलित होगे की प्रतीक्षा थी । चेम्बर की वार्ता-समिति से विचार- 
विमर्श के छिए एक वार्ता-समभिति भी बनायी गयी। इधर शासक वर्ग में ऐसी चर्चा 
चल रही थी कि यदि पूर्वोक्त प्रस्ताव की प्रमुख बातें मान्य न हुईं तो संविधान सभा 
का बहिष्कार किया जाय। यद्यपि कुछ शासक इस विचार-धारा से पूर्णतः सहमत 
न थे और उन्होंने वयवितिक रूप से संविधान सभा में सम्मिलित होने के छिए निश्चय 
भी कर लिया था लेकिन अधिकांश उसके पक्ष में ही थे।' ऐसे असहयोगपूर्ण 
वातावरण में दोनों वार्ता-समितियों की प्रथम बंठक ८ फरवरी १९४७ को हुई। 
लेकिन उसमें किसी प्रकार का समझौता सम्भव न हो क्षका। दूसरे दिन की बेठक 
में पहले तो भोपाल के तवाब अपनी प्रमुख माँगों की पूर्ति के छिए अड़े रहे, पर पदि- 
गाकता भरेश सर याववेचर्सिह के कहने-सुनने और पंडित जवाहरछाकू नेहरू के 
आश्वासनपूर्ण भाषण से कुछ सहमतिपर्ण वातावरण उत्पन्न हो सका। उसमें यह 
तय हुआ कि चेम्बर और संविधान सभा के सचिव मिलकर रियांस्तों के लिए 
निश्चित संविधाव सभा की ९३ जगहों के वितरण की योजना बवायें। बैठक 
पहज़ी (१) मार्चे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। 

ऐसी स्थिति में २० फरवरी, १९४७ को ब्रिटिश प्रधान मस्ची श्री एटडी ने 
जून १९४८ तक भारत को स्वतन्त्र करने की घोषणा की। देशी रियासतों की 
सर्वोच्चि-सत्ता से सम्बन्धित अधिकारों और दायित्वों को ब्रिटिश भारत की किसी 
सरकार के हाथ न सौंपने का स्पष्ट आश्वासन भी उन्होंने दिया। इस घोषणा से 
वार्ता-ध्तमितियों की तीसरी बेठक में दोनों पक्ष बहुत प्रभावित थे। कुछ बाद- 
विवाद के परचात सचिवों द्वारा संविधान-सभा की शियासतों बारी जगहों के 
वितरण का क्रम मान लिया गया। रियासतों के प्रतिनिधियों के भेजें जाने 
का सिद्धान्त तिश्चित करने के लिए उसी बैठक में एक उपसभिति नियुक्त की गयी । . 
अगले दिन ही इस उपसमिति का यहु सुझाव कि ५० प्रतिशत प्रतिनिश्ि चुनाव 
द्वारा लिये जायेँ स्वीकृत हो गया। समझौते में इतनी' प्रगति होने पर भी 
जब पं० जबाहूरछार नेहरू ने संविधान-सभा द्वारा नियुक्त कुछ समितियों सें 
भाग लेने के लिए शियासतों के प्रतिनिधियों को बुलाया, तो चेम्बर के चॉसलर 
भोपाल के नवाब ने यह कह कर सम्मिलित होना अस्वीकृत कर दिया कि. 


१ सहमत मे रहने वालों में बड़ीेदा और कोचीव के शासक अभ्ृणी थे। 
देखिए त्री० पी० सेनन की. इंटीग्रेशस ऑब इंडियन स्वेद्स अध्याय ४, पृष्ठ ७२। 
क्‍ 5 30% 


दर स्वतंत्र भारत की एक झेलक 


बिना सभी राजाओं की राय छिये इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुँचना 
सम्भव नहीं । 

सत्ता-हस्तांतरण के क्रम में गति देने के उद्देश्य से भेजे गये नये वायसराय ला 
माउन्ट बैटन के आने के पश्चात अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राजाओं का अधिवेशन 
बुलाया गया। उसमें भोपाल के तवाब ने यह मत व्यक्त किया कि संविधान सभा 
द्वारा बाता-समितियों के समझौतों को मानने के पश्चात ही रियासलें संविधान 
सभा में भाग छें। लेकिन पटियाछा और वीकानेर की वरेशों को नवाब का यह मत 
सात्य नहीं हुआ। उन्होंने नवाब के प्रयासों के विरुद्ध संविधान सभा में अपने प्रति- 
निधि भेजना स्थिर किया। बड़ोदा और कोचीन के शासक इस पक्ष में पहले से 
ही थे। जयपुर, जोधपुर और रीवा के बरेशों ने भी इनका साथ दिया। २८ अप्रैछ 
को इनके प्रतिनिधियों ने प्रथम बार संविधान सभा में भाग लिया। चेम्बर आऑँब 
प्रिसेज के इतिहास में पहली बार पारस्परिक एकता भंग हुई और रियासतों का संग- 
ठित असहयोग भाग्यवश क्षत-विक्षत्र होने छगा। 

कुछ रियासतें आपस में क्षेत्रीय संघ बनाने का प्रयास कर रही थीं। इनमें 
नवानगर के जाम साहव और ध्रांगध्था के महाराज अग्रणीय थे। मध्य-भारत की 
शियासतें अपता अलग संघ बनाने के लिए संविधान समिति तक स्थापित कर चुकी 
थीं। पंजाब, राजपूलाना, उड़ीसा और दकतन की रियात्षतों में भी क्षेत्रीय. संघ 
बनाते की चर्चा चल रही थी। लेकिन ३ जून, १९४७ तक जब कि वायसराय द्वारा 
जून १९४८ के पहले ही भारत और पाकिस्तान को सत्ता-हस्तान्तरित करने की 
घोषणा की गयी कोई भी क्षेत्रीय-संघ निर्मित नहीं हो सका था। फिर भी इन 
रियासतों का अपना अलग वर्ग बताने का प्रयास ही देश की भावी एकता की 
वृद्धि से कम घातक नहीं था। 

४३ जुन, १९४७ की घोषणा में ला भाउन्टबैटन ने यह स्पष्ट किया कि ब्रिटिश 
सम्राट की सरकार ब्रिटिश भारत की शासन-सत्ता अधिराज्य स्थिति रखने वाली 
भारत और पाकिस्तान सरकारों को जून सन्‌ १९४८ के बहुत पहले ही सौंप देगी । 
देशी रियासतों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति 
केविनेट मिशन के निशचयों के अनुरूप ही रहेगी अर्थात सम्लाट सरकार का रियासतों 
पर रहने वाली सर्वोच्च-सत्ता सम्बन्धी अधिकार समाप्त हो जायँगे; रियासतों 
को अपने वे सभी अधिकार जो सर्वोच्च-सत्ता को सुपुर्द थे वापस मिल जायंगे और 
ब्रिटिश भारत तथा ब्रिठिश सम्राट और रियासतों के बीच जित॑ने भी राजनैतिक 
' सम्बन्ध थे, समाप्त हो जायेंगे। इस घोषणा से रियासतों का. स्वतंत्र होता 


बेशी श्थिक्तों का पिरूयत दे 


स्वाभाविक प्रतीत होने ूगा। एसी स्थिति में भारत का कई खण्डों में विभवत 
ही जाना एक मांत्र अनिवाये क्रम रूगता था। 


रियासतों के असहयोगपुर्ण व्यवहार के आधार 


जैसा कि पहले दिये गये विवरणों से स्पष्ट है कि देशी रियासतें भारत में 
अपना प्रभ्नावपूर्ण अस्तित्व बनाये रखने के लिए बहुत पहले से ही प्रयतनशीछ 
रहीं। ब्रिटिश-भारत में स्वतन्त्रता सम्बन्धी! जितने भी उपक्रम किये जाते थे और 
फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार हारा जितनी भी सुविधाएँ दी जाती थीं देशी 
दइासक उन सभी का अधिक से अधिक उपयोग अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने में 
करते थे। ब्रिटिश सरकार भी इनकी सुदढ़ता में योग देती थी क्योंकि १८५७ 
की ऋत्ति के बाद से ही देशी रियासतों के साथ मैेत्रीपर्ण सम्बन्ध बनाये 
रखना और उनके अस्तित्व को मिटनसे से बचाना . ब्रिटिश शासन को 
स्थायी करने के लिए आवश्यक समझा गया।* प्रथम युद्धनकाल में देशी शासकों 
ने भी अपनी प्रतिष्ठा ब्रिटिश शासकों की दृष्टि में उठाने और अपने मेत्रीपूर्ण व्यव- 
हार का परिचय देने के छिए धन-जन से ब्रिटिश सरकार की भरपूर सहायता 
की थी। उसी समय से देशी रियासतों का सामूहिक अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। 
मांटिग्यू-जेम्सफोर्ड सुधार के अन्तर्गत रियासतों की स्थिति, उनके ब्रिटिश भारत, 
सम्राट सरकार तथा पारस्परिक सम्बन्धों पर भी प्रकाश डाला गया था। उच्हीं 
सुझावों और संस्तृतियों के फ़लस्वकूप ८ फरवरी, १९२१ से शाही घोषणा हारा 
चेम्बर अब प्रिसेज बनाया गया जिसमें ११ या उससे अधिक तोपों की सलामी 
लेने वाले १०८ शासक तथा छोटी रियासतों के अपने में से भेजे गये १२ प्रतिनिधि 
सम्मिलित होते थे। वायसराय इसके प्षभापति और राजाओं में से चुनाव द्वारा 
एक चास्सलर और दूसरा प्रो-चान्सलर होते थे। रियात्षतों से हुई सन्धियों और 
सनदों में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तत काने और परम्पराओं तथा' प्रथाओं 
को वैधानिक रूप देने में त्रिटिश सरकार के राजनैतिक बिभाग की सहायता करने के 
लिए चेम्बर की एक स्थायी समिति भी बनायी गयी थी | 

साइमन कमीशन के अन्तर्गत नियुबत्त बठलर समिति ने देशी रियासतों और 
ब्रिटिश सरकार तथा सम्राट के बीच स्थित संबंध की पर्याप्त छात-बीन की । उसने 


१. बेखिए ऐक्ट फार बेटर गयर्नभेन्ट आफ इंडिया, श्टएट। 


2 स्वयंत्र भारत की एक झकक 


प्रथम बार नये संविधान के अनुसार भारत में स्थापित किये जाने बाले संघ शासन 
के अन्तर्गत रियाजतों को ह॒स्तातरित किये जाने का विरोध किया। उसने यह 
विचार भी इुढ़तापूर्वक व्यक्त किया कि सर्वोच्च सत्ता और रियासतों के बीच जेसा 
ऐतिहासिक संबंध रहा उस देखते हुए उनकी सलाह लिये बिना उन्हें ब्रिटिश भारत 
की ऐसी सेथ्ी सरकार केसाथ न बाँध दिया जाय जो भारतीय विधान-मण्डछ 
के प्रति उत्तरदायी हो। ब्रिटिश भारत और रियासतों के बीच भेद-भाव उत्पन्न 
करने वाले इन सुझावीं का १९२१८ के अखिल दलीय अधिवेशन में अधिराज्य 
संविधान बनाने के लिए नियुक्त नेहरू समिति ने घोर विरोध किया। इसने अपनी 
एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों की 
जनता के वीच स्थित ऐतिहासिक, धाभिक, सामाजिक और आर्थिक घत्तिष्ठता 
को स्पष्ट किया गया और वये संविधान के अच्तर्गत ब्रिटिश भारत और देशी 
रियासतों की जनता को साथ-साथ भारत संघ में सम्मिलित करता अनिवार्य 
बतलाया गया। लेकिन जैसा कि पहुले दिये गये विवरण से विदित है देशी 
रियासतों के ते मिलने से ही १९३५ अधिनियम के अनुसार भारत-संघ न॑ बन 
सका और संघ-शासन स्थापित करने के सभी प्रयास दितीय महायद्ध के प्रारंभ तक 
मिष्फलछ रहे । 

ह्विंतीय' महायुद्ध-काल में देशी शासकों ने ब्रिटिश सरकार को पुनः पर्याष्त 
सहायता पहुँचायी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा युद्ध संबंधी प्रय॒त्नों में पूर्ण 
असहयोग की नीति अपनायी गयी थी । फलस्वरूप देशी शासकों को ब्रिटिश सरकार 
का स्नेह भाजन बनने का अपूर्वन अवसर, मिलछा। सर स्टैफड क्रिप्स की योजना को 
कार्यान्वित करने में थोग देते का आश्वासन भी रियासतों ने दिया था जवकि 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। क्रिप्स की ओर से रिया- 
सतों के स्वत्वों को संघ के अन्तर्गेत अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने का घिश्वास 
दिया गया था। महायुद्ध के पश्चात सम्राट सरकार द्वारा भेजे गये कैबिनेट मिशम 
ने आगामी परिस्थितियों में रियासतों को पूर्ण स्वतस्त्र बनने का अधिकार स्पष्ट 
किया। उसी के आधार पर, जैसा कि पहले उल्छेख हुआ है, शासकों ने अपनी 
कुछ शर्तों की पूर्ति के पहले संविधान सभा में भाग लेता अस्वीकृत कर दिया था । 
पटियाला, बीकानेर, कोचीन, बड़ौदा आदि के जिन शासकों मे बाद में संविधान 
प्भा में माग लेने का निश्चय किया उनकी संख्या बहुत कम थी और उनका उद्देश्य 
“संघ में अपने हितों का त्याग करते हुए मिलना नहीं था' बल्कि संविधान सभा के 
: अंतर्गत होकर उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षित बनाना था। द 


बैशी श्यितक्षतों का पिलयन दवा 


२ जून वाली घोषणा से देशी शासकों को अपनी स्वतन्त्र क्त्ता बनाने की नयी 
प्रेरणा मिली। कांग्रेस नेता उन्हें अपने साथ ले चलने का प्रयत्न करते थे। लेकिन 
ब्रिटिश सरकार की तीति उन्हें विछग रहने का प्रोत्साहन देती थी। इसमें रियासतों 
से व्यवहार करने वाले राजनैतिक विभाग और उसके कर्मचारियों का विशेष 
हाथ रहता था। जंसा कि पहले बतराया जा चुका है देशी रियासतों का अपना 
अछग संघ बनाने की' प्रेरणा भी इस विभाग हारा ही मिली थी। 

अन्य राजनेतिक दल भी विशेषतः मुस्लिम छीग देशी रियासतों को अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता रखने के औचित्य का प्रचार करते थे। जिस समय संविधान सभा में 
भाग लेने के लिए अधिकांश शासक अड़े हुए थे नेहरू जी ने अखिल भारतीय रिया- 
सतों की प्रजा के अधिवेशन में भाषण देते हुए यह कहा था कि संविधान सभा में 
ते मिलने वाली रियासतें शत्रु मानी जायेगी और उन्हें उसका परिणाम भी सुगतना 
ह।गा। इसके विरोध में मश्लिम छीग के नेता श्री लियाकत अछी सां ने यह प्रेस 
विज्ञप्ति प्रकाशित करायी कि कांग्रेस रियासतों को भय दिखाने का कोई अधिकार 
नहीं रखती और रियासतों को संविधान सभा से किसी प्रकार का संबंध अस्वीकृत 
करने का अधिकार है। लछियाकत अछी खाँ ने रियासतों को इत झूठी बसकियों से 
प्रभावित के होने की सलाह भी दी। इन प्रचारों से रियासतों को अपने मार्ग पर 
ही बढ़ते रहने का प्रोत्साहन मिलता था। 

देशी रियासतों हारा अपनी खोयी हुई पूर्ण स्वतन्त्रता पुत्र: प्राप्त करने को 
दृढ़ अभिकापा, ब्रिटिश सरकार और उसके कर्मचारियों द्वारा दिये जाने बाले सतत 
प्रोत्याहन और वैधानिक अधिकार तथा मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा दिखायी 
जाने वाली सहानुभूति को देखते हुए ऐसा भय होता था कि भारत केवल दो भागों 
में ही नहीं विभकत होगा बल्कि कई छोटी-बड़ी टुकड़ियों में बट जायंगा। मे जून 
बाली घोषणा में सत्ता-हस्तान्तरण की शीघ्षता व्यक्त किये जाने से शासकों में 
और भी तीब्रता आयी। उन्हें भड़काने वाढी शक्तियाँ भी अधिक सक्रिय हो उठी । 
ऐसी स्थिति में देश की एकता सुदृढ़ बनाने की समस्या कांग्रेस के लिए विकट्तर - 
हो गयी। कम समय भें विविध क्षेत्रों से भोत्साहन पाने वाले अनेक विरोधियों को 
मिलाना असम्भव प्रतीत होता था। 


के 


हैं. देखिए जी० पी० भेवस की पूर्वोक्त पुस्तक, अध्याय ४, पुष्ठ छट। 


द्वितीय खण्ड 
३ जब, १९४७ की घोषण!९ के पश्चात की स्थिति 


इस घोषणा के बाद रियासतों में अपनी भावी स्थिति सुदृढ़ बनाने के साथ 
ही ब्रिटिश सरकार के साथ हुई आ्थिक संधियों की स्थिति के विषय में जिज्ञासा 
बढ़ी। ट्रावल्कोर के दीवान श्री' सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने राजमेतिक 
विभाग के सम्मुख यह सुझाव रखा कि सत्ता-हस्तांतरण के पूर्व ही रिघासतों को 
सर्वोच्च सत्ता से मुक्त कर दिया जाय ताकि वे समानता के आधार पर नये बनने 
बाले अधिराज्यों से समझौता कर सकें। छेकिन सरकार के राजनंतिक सलाहकार 
सर कानरेड कोरफिल्ड ने सत्ता-हस्तान्तरण तक सर्व-सत्ता को कायम रखना आब- 
शैयक बतलाया। बड़ीदा के दीवान श्री मित्तर ने आथिक समझौतों के भविष्य 
के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। भोपाल के नवाब की यह माँग थी कि 
सर्वंसत्ता के अन्त के पूर्व ही वित्तीय मामलों का तिपटारा करने के लिए उपयुक्त 
“एतदर्थ संगठन” (ऐडहॉक आर्गनाइजेशन) बनाथा जाय। इस प्रकार की 
जिज्ञासाएँ और प्रस्ताव अन्य रियासतों से भी आंये। राजनैतिक विभाग और 
वायसराय द्वारा इन प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया। वायसराय ने श्थिसतों की 
भावी स्थिति के स्पष्टीकरण के क्रम में यह भी संकेत किया कि रियासतों का पूर्ण 
स्वतन्त्र बनना अथवा अधिराज्य की स्थिति देना सम्भव नहीं ? लेकिन श्यासतों 
पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। भोपाल के नवाव ने इसी आधार पर घान्सलर 
पद से त्याग-पत्र दे दिया था कि स्वतन्त्र छूप में भावी अधिराज्यों से अपने अनुकूल 
समझौता करने में सरलता होगी। यद्यपि चेम्बर की स्थायी समिति ने यहु प्रस्ताव 
पास किया कि सर्वे-सत्ता के अंत के पश्चात चेम्बर आँव प्रिसेज विधटित हो जायगा 
लेकिन देशी राजाओं का एक बड़ा वर्ग इस मत का था कि चेम्बर के वाद भी राजाओं 
के पारस्परिक संगठन के लिए एक विशेष संस्था बने। फिर भी बड़ी रियासतों 
की गुटबंदी और छोटी रियासतों के उत्तके प्रति रशंकित होने से नये संगठम की 
रचना सम्भव ने हो सकी। ः विन 
. देशी शासकों में सर्व-सत्ता' का अन्त होने से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों 


देशी स्थासती का विलयत ८७ 


का अधिक से अधिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। हितीय महायुद्ध 
काल में इनकी सेन्यशक्ति भी पर्याप्त हो चुकी थी। सरकारी राजनैतिक विभाभ 
ने सुरक्षित अपनत्रों को नष्ट करना प्रारम्भ, कर दिया था। रियासतों में स्थित 
रेजीडेन्सी और सेनिक छावनियां तोडी जा रही थीं। शाही सेनाएँ रियासतों 
में वितरित हो रही थीं। इसी बीच ११ जून को द्वावन्कोर के दीवान श्री 
सी० पी० रामस्वासी ऐयर ने रियासत को सर्व-ससा के पश्चात स्वृतन्त्र 
बनाने की घोषणा की। दूसरे ही दिन हैदराबाद ने भी इसी मार्ग का अनुसरण 
किया। इन घटनाओं के क्रम से ऐसा आभास होने छूगा था कि पूरा देश छिल्न- 
भिन्न द्वीने के लिए अग्रसर हो रहा हो और चारों तरफ अराजकता फैलने ही 
वाली हो। 

इसी वातावरण में १३ जन १९४७ को वायसराय छलाड माउन्ट बटन हा रा 
एक बेठक बुलायी गयी जिसमें मुस्लिम छीग और कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा 
सरकारी राजनेतिक सलाहकार ने भाग लिया। इसमें वायसराय ने यह स्पष्ट किया 
कि सर्व-सत्ता के अन्त के साथ ही राजनेतिक विभाग भी बन्द हो जायगा। नेहरू 
इस धिचार से सहमत नहीं थे। उनका यह दृष्टिकोण था कि सम्राद की सरकार 
भारत-सरकार से सलाह लिये बिता देशी रियासतों के साथ होने वाले संबंध पर 
अपना मत प्रकट नहीं कर सकती थी। स्व-सला का अच्त न तो रियासतों को 
पूर्ण स्वतन्ब होने का अधिकार देता है और न तो इससे राजनैतिक विभाग या उसके 
प्रतिनिधियों के कार्यों का ही अन्त होता है। सर कॉरनेंड और श्री जिन्ना दोनों 
ने नेहरू के इस मत का विरोध किया। उनके अनुसार देशी रियासतों को पूर्ण 
स्वतन्त्र होने और अपना भावी पथ अपनी इच्छानुसार निश्चित करते का अधिकार 
थ!। उन्हें किसी संविधान सभा में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा 
सकता। नेहरू में इस मत का खण्डन करते हुए यह विचार प्रकट किया कि रियासतें 
न तो प्रिटिश शासन काल के पूर्व पूर्ण प्रभुत्व रखती थीं और न तो उसके अंत के 
पश्चात उन्हें पूर्ण प्रभुत्व पाने का अधिकार ही है। 

बायस राय ने इस सम्बन्ध में अपना यह मत प्रकट किया कि देशी रियासत्तों . 
और भावी भारत-सरकार में राजनैतिक सम्बन्ध होना दोनों के लिए उपयोगी है । 
इसके लिए या तो भावी सरकार विभिन्न श्यासतों में अपना प्रतिनिधि रखे या. 
केन्द्रीय सरकार में रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित, हों। रियासतों से रहने 
वाले सम्बन्ध की व्यंवस्था करने के लिए राजनैतिक विभाग (पॉलिटीकल डिपार्टमेंट) 
के स्थान पर राज्य-विभांग (स्टेट डिपार्टमेस्ट). स्थापित करने का सुन्नाव भी. 


छ्छ स्वसंत्न भारत की एक झलक 


दिया गया। वेश-विभाजन के पदचात राज्य-विभाग को दो खण्डों में विभवत करने 
का सकेत भा था। 

राजनेतिक विभाग द्वारा सुरक्षित प्रपत्रीं के नण्ट किये जाने पर भी इस बंठवः 
में विचार-विनिमय हुए। नेहरू जी ने इस बात पर जोर दिया कि राजनेतिक 
बिभाग को ही सभी प्रपत्रों का अन्तिम-निर्णायक न माना जाय। इतिहासवेत्ताओं 
की एक समिति बनायी जाय । उनकी सलाह से ही प्रपत्रों को छाँटने और नष्ट करने 
का कम अपनाया जाय। इस सम्बन्ध में इस बैठक से पूर्व ही अखिल भारतीय 
रियासत जनता अधिवेशन (ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फरस ) को स्थायी 
समिति ने भी राजनंतिक विभाग द्वारा प्रपन्नों के नष्ट किये जाये को नीति पर खंद 
प्रकट किया था और इस विभाग को नये केन्द्रीय शासच के अन्तर्गत रखने का प्रस्ताव 
पास किया था। नेहरू के इस मत का प्रतिपांदन जिन्ना ने भी किया। उनकी 
आपत्ति का उत्तर देते हुए राजनेतिक सलाहकार ने यह बतलाया कि इम्पीरियरू 
रेकाड विभाग की सलाह से ही वह क्रम चलाया जा रहा था और महत्वपूर्ण प्रपत्नों 
को सुरक्षित रखा जाता था। बेठक में इस विषय पर यह निर्णय हुआ कि अस्थायी 
महत्त्व वाले कागजों को रेजिडेंट नष्ट करना जारी रखें छेकिन राजनेतिक सजाह- 
कार अच्तकालीब सरकार के शिक्षा मन्तरी से सिऊकर ऐसे विशेषज्ञों को हे जो 
संम्नाट-प्रतिनिधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कागजातों को छाटनें और खुमने में योग 
दे सकें। शासकों के व्यक्तिगत जीवन अथवा रियासतों की आतन्तरिक स्थिति 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रपत्नों को सत्ताहस्तास्तरण के पश्चात संयुक्त राज्य के 
राजदूत को सॉंपने का निरच्य किया गया। 

सत्ता-हस्तान्तरण के पश्चात सभी रियासतों और भारत की नयी' सरकाशों 
के धीच स्थित वित्तीय और अन्य सम्बन्धों में विराम-व्यवस्था' (स्टेंडस्टिल अरेज- 
मेंट) छानें पर भी विचार किया गया। विराम-व्यवस्था' पर विचार कर उचित 
निर्णयों पर पहुँचने की लिए कुछ समय बाद भारतीय नेताओं और रियासतों के प्रति- 
निधियों की बैठक कराने का निश्चय किया गया।. छा माउन्टबैटन से रियासतों 
को थह आदेदा भेजा कि वे प्रस्तावित समझौतों पर विचार-विनिमय करने और 
अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के लिए सर्वाधिकार-सम्पन्न प्रतिनिधि भेजें। 

इस बठक से यह लाभ हुआ कि वायसराय, राजनैतिक विभाग और मुस्लिम 
कीग के देशी रियासतों से सम्बन्धित दृष्टिकोण कांग्रेस नेताओं को स्पष्ट ही 
गये। रियासत्रों की 'प्ार्ति हुए करने और राष्ट्र के छिए हितकर मार्ग पर छाने में 


रा 


आश्सराम से सहयोग मिलने का आभास हुआ। समझौतों के माध्यम से विभ्रह्म- 


देशी शियासतों का विंसवनम ले 


त्मक प्रवृत्तियों को मोड़ कर एकता उत्पन्न करना अधिक सुविधापूर्ण प्रतीत होने 
छगा। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी को अपनाना श्रेयस्कर भी समझा। लेकिन देशी 
रियासतों में विशेषतः ट्रावल्कोर और हैदराबाद के शासकों की घोषणा के बाद 
फली भ्रान्त धारणा को अपनी तरफ से स्पष्ट करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी वे १४ जून को निम्नांकित आशय का एक प्रस्ताव पास किया :--- 

ब्षिटिश सरकार द्वारा सर्व-सत्ता-पस्िद्धान्त का जो अर्थ रूगाया जाता है कांग्रेस 
उससे सहमत नहीं है। सर्व-सत्ता के अन्त से भारत-पध्षरकार और रियासतों के बीच 
स्थित संबंध में अथवा उनके पारस्परिक अधिकारों या दायित्वों में कोई अन्तर वहीं 
आता। इससे रियासतों को पूर्ण स्वतन्त्रता भी प्राप्त नहीं होती और न तो किसी' 
भी श्यासत को अपने को स्वतस्त्र घोषित करने अथबा समूचे भारत को अपने से 
बिलग रखने का अधिकार ही मिलता है। सर्व-सत्ता-सिद्धान्त का यह अर्थ निकालना 
भारत के एतिहासिक क्रम को अस्वीकार करना है और भारतीय जनता के आद्शों 
का हमन' करना है। 

इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया शियाघ्षतों से होने के पूष ही छीगी नेता श्री मुहम्धभद 
अली जिन्ना ने इसका घोर विरोध किया। १८ जन को प्रकाशित उनकी प्रेस 
धिनज्नप्ति, मिम्त प्रकार की थी :--- 

यदि र्यासतें चाहें तो कानूनी और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से सर्वोच्च- 
सत्ता” समाप्त होने पर पूर्ण स्वतन्च्-प्रभुत्व रख सकती हैं। कैबिनेट मिश्षन के 
रियासतों संबंधी संलेख में यह मत किसी प्रकार भी व्यक्त नहीं था कि बे दोनों 
संविधान सभाओं में से किसी एक में सम्मिछित होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही 
नहीं रखती । रियासतें अपनी इच्छानुसार पूर्ण स्वतस्ध भी रह सकती हूँ। ब्रिटिश 
सरकार या ब्रिटिश संसद भी रियासतों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने या कार्य 
करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी' 
नहीं है । 

जिच्ना के इस वक्तव्य से रिघासत बड़ी प्रभावित हुई। कुछ ने पाकिस्तान से 
ही अपना व्यावसाशिक सम्बन्ध रखने की इच्छा भी प्रकट की। भावी पाकिस्तानी 
सीमा के निकट वाली रियासतों को अपनी ओर मोड़ने में छीगी वेताओं को इससे 


१९, वेखिए श्री जी० पी० मेमन की पर्वोक्षत पुस्तक, अध्याय ४, पृष्ठ ९००९१ ६ 
२. उपयवत पुस्तक, पृष्ठ ९९१ 


(७ ह स्वलंच भारल की एक झलक 


विशेष सहायता मिली। वे अन्य प्रकार की राजनंतिक सुविधाओं का प्रलोभन 
देकर देशी शासकों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाने लगे। बड़े शासकों में सर्वोच्च- 
सत्ता-समाप्त होने के पढ्चात पूर्ण स्वतन्त्र बनने की वासना भी' प्रबल होती जा 
रही थी। छोटी रियासतें अपने भावी पथ के सम्बन्ध में अभिश्चित हो रही थीं। 
एसी स्थिति में भारत के अभिन्न अंगों---प्रान्तों और रियासतों में घमिष्ठ संगठन 
रखना अखिल भारत की सुरक्षा' और कल्याण तथा परिवहन और समाचार-संव- 
हन के साधनों की सुव्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक होते हुए भी द्वुष्कर लगता था । 
अंतर्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस दुर्बह भार को लौह पुरंष सरवार वल्कभभाई 
पटेल के सवल स्कन्‍्धों पर रखा। २७ जून १९४७ को वायसराय के सुझावों के 
अनुसार राज्य विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) खोला गया और भारत की ओर से 
सरदार पटेल उसके प्रमुख बनाये गये। सरदार पटेल ने बायसराय के संवैधानिक 
सलाहकार और श्थिसतों की बेधानिक स्थिति से पूर्ण परिचित श्री बी० पी० 
मेतन को विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त कराया। जुलाई के प्रथम 
सप्ताह से मेनन महोदय से इस नये विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला । 





तृतीय खण्ड 


देशी श्याश्चतों के बिलयन के प्रधह्त 


राज्य-विभाग के सम्मुख सबसे बड़ा उद्देश्य था' कि १५ अगस्त १९४७ के 
पर्व ही सभी देशी रियासतों को भारत-संघ में मिलने के लिए छिखित समझौता 
कर लिया जाय। रियासतों को मिलाने के लिए १९३५ अधिनियम में उल्लि- 
खित प्रवेश-लिखत (इस्सट्रमेंट ऑफ ऐक्सेसन ) की भरे जाने पर जोर देना विकयन 
क्रम में बाधक समझा गया। इसलिए परिवहव, सुरक्षा और विदेशी मीति के 
सम्बन्ध में ही रियासतों को केचत्र शासन के अधीन लाने का प्रयास उचित माना 
गया। साम्प्रदायिक झ्षगड़ों की सम्भाववा और उन्हें रोकने में रियासतों की 
असमर्थता को भी विलयन के पक्ष में मानते का निरचय हुआ। छाडड माउन्टबेटन 
की स्थिति, प्रतिष्ठा और रियासततों से सम्बन्ध का प्रयोग विूयन के पक्ष में करने 
के लिए उनसे सक्तिय सहयोग देने का निवेदव किया गथा। उनकी स्वीकृति मिलते 
पर उन्हें देशी शासकों से प्रत्यक्ष घार्ताल्ाप करने का भार स्पा गया। देश की 
एकता और प्रगति में निष्ठा रखने वाले शासकों को मिलाकर उनकी मध्यस्थता 
से अन्य शासकों को पक्ष में छाने की सम्भावना पर भी वित्वार किया गया। 
राजनेतिक-विभाग जो देशी रियासतों और दोनों अधिराज्यों में विराम-समझौता 
बनाये रखने के लिए. एक अपन प्रवाशित कर चुका था' उससे भी विलूयन में सहयोग 
की माँग की गयी। सीमित समय में सैकड़ों रिथासतों को भारत में सम्मिलित _ 
करने का महाव उपकम सभी सुरुभ साधनों के उचित प्रयोग के आधार पर प्रारम्भ 
हुआ। इन साधनों को सुछूभ कराने में वायसराय के संवेधानिक सलाहकार का पद 
साथ-साथ सँभालने बाले राज्य-विभाग के प्रमख सचिव श्री बी० पी० मेनन का 
विशेष हाथ था। सभी प्रय॒त्मों में गति लाने का श्रेय लौह पुरुष सरवार पटेल के 
व्यक्तित्व को था। द 

सर्वप्रथम श्री मेनन द्वारा तेगमार की गयी रियासतों के प्रति सरकारी नीति 
कभी घोषणा ५ जज़ाई को की गयी। उसमें रियासतों के प्रति कांग्रेस संरकार के . 

सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का आश्वासत दिया गया और देश की. सांस्कृतिक और 


९२ स्वतंन् सार की एक झलप्क 


आध्यात्मिक एकता पर प्रकाश डालते हुए शासकों से केवल सुरक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध 
और परिवहन के क्षेत्र में केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत आते का सिलेदन किया गया। 
द की अपूर्व प्रगति के लिए रियासतों का सहयोग आवश्यक बतलाया गया। 

इसके पश्चात ही रियासतों के शासकों से प्रवेश के लिए व्यवितगत रूप में 
निवेदन करने का क्रम अपनाया गया। चेम्वर के चान्सलर से श्री मेनन ने स्वर्य॑ 
बार्ताछाप किया और उन्हें रियासतों की' अलग रहने वाली नीति के दृष्परिणामों से 
परिचित कराया। राजनेतिक विभाग के वहकाने की यथार्थता पर प्रकाश डालते 
हुए मेनन ने चान्सछर से रियासतों को मिलाने में सहयोग देने की माँग की। 
वास्तविक तथ्यों के स्पष्टीकरण से प्रभावित हो चान्सलर ने सभी प्रकार के सह- 
योग का आश्वासन दिया। १० जुलाई को सरदार पटेल के निवासस्थान पर ही कुछ 
राजाओं और रियासत के मंत्रियों से वार्ता की व्यवस्था की गयी। भाग लेने 
बालों में पटियाला नरेश, उनके मन्त्री, ग्वालियर नरेश, बडोदा के मस्णी, बीकानेर 
के दीवान प्रमुख थे। इनसे सरदार पटेल ने भारत अधिराज्य में सम्मिलित 
होने का निवेदत किया। छार्ड माउन्टबेटन से यह अनुरोध किया गया कि वे 
चेम्बर आँव मिसेज की सभा में देशी शासकों को किसी ने किसी अधिराज्य में 
मिलने की अनिवार्यता पर प्रकाश दें। सभा की तिथि २५ जुलाई निश्चित की 
गयी। कार्यक्रम भी उचित समय पर प्रकाशित करा दिया गया। उपमें निम्तांकित 
तार भदों को प्रमुख स्थान दिया गया :--- 

(१) सुरक्षा, विदेशी नीति और यातायात के लिए रियासतों का प्रवेश, 

(२) विराम समझौता (स्टेंडस्टिक एरेंजमेंट) ; 

(३) राज्य-विभाग के लिए एक सलाहकारिणी सप्रिति का निर्माण, और 

(४) रियासतों में केसद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व और पत्र-व्यवहार की बिधि। 

इस प्रारम्भिक व्यवस्थाओं के पश्चात ही वस्तु-स्थिति की सूचना पाकिस्तान 
के लिए कार्य करने वाले राज्य-विभाग को दी गयी। विभाग के प्रमुख को इससे 
विशेष आपत्ति न हुई छेकिन श्री जिन्ना ने इस नीति का घोर विरोध किया और 
यह भी घोषित किया कि पाकिस्तान में आने वाली रियासतों की स्वतस्नता सुर- 
क्षित रखी जायगी। 


भारतीय-स्वतस्त्रता विधेयक. में रियासतों सम्बन्धी प्रावधाण 


. इसी बीच ग्रिटिश संसद में भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक को अधिनियम का 
रूप दियां जा रहा था। उनमें ऐसे प्रावधान रखने की आवश्यकता थी जिससे 


देशी श्यिक्षतों का बिलूयम हरे 


रियासतों के विछयन में सहायता मिल सके। विधेयक के प्रारम्भिक रूप में स्वत- 
न्यता के पश्चात देशी रियासतों की स्थिति का विवरण सातवीं धारा में व्यक्त था । 
उसका रूप इस प्रकार था;-- 

(१) तिश्चित तिथि से संयुक्त राज्य की सम्राट-सरकार पर भारत राज्य 
की शान्ति और सुशासन का कुछ भी दायित्व नहीं रह जायगा। 
(वह तिथि १५ थगस्त थी)। 

(२) भारतीय रियासतों से भी सम्राट-सरकार का आधिपत्य समाप्त हो 
जायगा और उनके प्रति जो भी कर्तव्य अथवा अधिकार रहे हें वे भी 
समाप्त हो जायेंगे। 

(२३) आदिवासी क्षेत्रों में भी अनुदान प्रथा अथवा अममति के आधार 
पर सम्राट-सरकार की जो भी शक्तियाँ, अधिकार अथवा स्याय' 
प्रभुत्व थे वे समाप्त हो जायेँंगे। 

सम्पूर्ण विधेयक को भारत के वायसराय के यहाँ उसके प्रावधानों की उप- 

धुकतता पर विचार प्रकट करने के लिए भेजा गया था। सुधार आायुक्‍त (रिफा््से 
कमिए्नर ) की हैसियत से मेनन ने द्वितीय अंश को निकाले जानें की सलाह दी । 
उनका यह विचार था कि जब सर्व-सत्ता के अधिकारों को रियासतों पर छागय करने के 
लिए कोई थिधान नहीं बना तो उसे समाप्त करने के लिए विधान बनाने की कोई 
आवश्यकता नहीं थी । लेकिन प्रमुख त्याय-विद (जूरिस्ट) इस विचार से सहमत नहीं 
थे। राजनेतिक सलाहकार श्री कॉनरेड कारफिल्ड भी द्वितीय मत को ही मानते थे | 

बिटिश सरकार अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट था गवर्नर जनरल और रियासतों 
के बीच जो भी व्यावसायिक, आर्थिक अथवा वित्तीय समझौता हुआ था उन सबको 
स्व-सत्ता के अन्त के साथ ही समाप्त करने के पक्ष में भी मेनल नहीं थे। उनका 
यह कहना था कि ये समझौते भारत और रियासतों में उनकी जनता के पारस्परिक 
हितों को दृष्टि में रखकर किये गये थे। इसके अतिरिक्त १९३५ अधिनियम के 
पढचात से ही सम्राट-सरकार के वे अधिकार और दायित्व जो रियासतों के प्रति 
थे व्यावहारिक और संवैधानिक दृष्टि से भारत-सरकार के बन चुके थे। इस 
दृष्टि से सर्व-सत्ता' के अन्त के पश्चात भी भारत-सरकार और रियासतों के बीच 
हुए समझौतों का स्थिर रहता उचित था। 


१. देखिए श्षी वी० पी० मेसेत की पुर्वोक्त पुस्तक, अध्याय ५ / पुष्ठ १०१-१०२॥।. 


९४ स्वत भारत की एक झलक 


राजनैतिक सलाहकार ने मेवन के इस दृष्टिकोण का विरोध किया और 
कंविनेट मिशन के लार्ड पेथिक लारेंस के घित्वारों का उल्लेख भी किया। छार्ड 
पेथिक लारेंस के अनुसार सम्राट प्रतिनिधि के हटते ही सबं-सत्ता' का अन्त होने 
बाला था और उसके साथ ही सम्राट और राज्यों के बीच के समझोते भी समाप्त 
माने जाने वाले थे। सलाहकार ने यह भी स्पष्ट किया कि रियासतों से हुए सभी 
समझौते सर्व-सत्ता की ओर से भारत-सरकार द्वारा किये गये थे। अस्तु, सर्व-सत्ता 
के साथ उनका भी अच्त स्वाभाविक था। 
.. समझौतों के संबंध में प्रकट किये गये इन दोनों मतों को वायसराय ने निर्णयार्थ 
इंगलेंड के भारत-कार्याल्य में भेजा। वहाँ से यह आदेश आया कि स्वतन्त्रता 
विधेयक में सभी समझौतों को समाप्त करने की व्यवस्था होना आवश्यक था। 
वाधसराय के वैधानिक सलाहुकारों ने इसको अनुपधशक्‍्त बतराथा। सेक्रेटरी 
आऑँब स्टेट के सुझावों के अनुसार समझौतों को पूर्णतः समाप्त करना सम्भव नहीं 
था और न तो उन्हें जारी रखना उचित ही था। इसलिए अलग-अलग रियासतों से 
उनको समाप्ल कराता श्रेयस्कर समझा गया। इसके लिए स्वतन्त्रता विधेयक 

संबंधित अंधों में परिवर्तन छाने की व्यवस्था हुई । 

इन संशोधतनों के पश्चात सेक्रेटरी ऑब स्टेट की अनुमति से वायसराय ने 
स्वतन्त्रता विधेयक को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को दिखाया। कांग्रेस 
ने सभी समझौतों और संधियों को समाप्त किये जाने के प्राविधान रखने वाली 
सातवीं धारा का विरोध किया और विधेयक की इसरी धारा के अंतर्गत रियासतों 
को मिलाये जाने की व्यवस्था करने पर जोर दिया। कांग्रेस नेताओं ने समझौते 
के अन्त से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों का उल्लेख किया और भारत 
तथा रियासलों की जनता के लिए यह कम अहितकर बतलाया। उन्होंने कैबिनेद 
मिशन द्वारा देशी रियासतों के लिए प्रस्तुत आलोक-पत्र (मेमोरेंडम) के चौथे 
प्रघदुक में उह्लिखित इस तथ्य का भी उद्धरण दिया कि 'नये समझौते के पूर्व 
प्रचलित सभी समझौतों का नयों के पास होने तक जारी रहने की व्यवस्था हो ।' 
उसी क्रम के अन्तर्गत आलोक-पत्र में यह भी व्यक्त किया गया था कि सर्व-सत्ता 
के अन्त के वाद सरकारों और रियासतों के बीच आधथिक समझौते और राजनैतिक 
संबंध स्थापित हों ताकि सर्व-सत्ता के अन्त के साथ समाप्त होने वाली सस्धियों के 
कारण शून्य न उत्पन्न हो संके। इसकी ओर निर्देश करते हुए कांग्रेस ने यह सुझाव 
दिया कि विधेयक में लिम्तांकित आशय का एक विराम-खण्ड. (स्टेंडस्टिल 
- बलॉज) छगा. दिया जाये :-- कम 


देशी स्थिसपतों का बिलधल ण्प्‌ 


“जब तक नयी व्यवस्थाएँ पूर्ण नहीं होतीं सम्राट-सरकार और देशी रियासत्तों 
के वीच स्थित संबंध दोनों अधिराज्यों और संबंधित रियासतों के बीच भी जारी 
रहेंगे।' 

कांग्रेस के उपर्युक्त सुझाव से सेक्रेटरी आँव स्टेट सहमत नहीं थे। उनका यह 
विचार था कि रियासतें ब्रिटिश राज्य में नहीं थ. और न तो उतर पर संसदीय विधान 
ही छाग हो सकता था। अस्तु, उन्तकी राय लिये बिता उन १२ कोई दायित्व लाना 
उचित नहीं था। सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि चुंकि कैबिनेट मिद्यन के आलोक- 
पत्र में उल्लिखित सिद्धान्तों को रियासतें मान चुकी थीं और उन्हीं सिद्धान्तों का 
उल्लेख ३ जून वाली सत्ता-हस्तांतरण-योजना में किया गया था इसलिए विधेयक 
में कांग्रेस द्वारा चाहे जाने वाले अंश को जोड़ना रियासतों के साथ पूर्व संविदा का 
अतिक्रमण करने के वराबर होगा। 

छार्ड माउन्ट बटन ने सेक्रेटरी के इस रुख से रियासतों के हितों को क्षति 
पहुँचने की सम्भावना बतलायी। इस संबंध में उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि 
रियासतों के साथ हुए समझौतों और सन्धियों का अन्त तुरत न करके ३१ मार्च 
१९४८ तक उन्हें चलने दिया जाय। विधेयक की दूसरी धारा के संबंध में बाय- 
सराय ने यह मत व्यक्त किया कि उसमें रियासतों और दोनों अधिराज्यों की पार- 
स्परिक स्थिति पर कोई उचित प्रकाश नहीं था। इसको लिए उन्होंने यह सुझाव 
दिया कि दूसरी धारा में यह तथ्य सम्मिछित कर लिया जाय कि जी रियासतें प्रवेश-- 
लिखत के आधार पर किसी अधिराज्य में सम्मिलित हों उन्‍हें भी उस अधिराज्य 

को अंग मात लिया जाय। 
.... वाय्सराय केी ये सुझाव सेक्रटरी हारा मान छिये गये। विधेयक की 
दूसरी धारा में एक नया उपखण्डः निम्नांकित जाशय का जोड़ लिया 
गया :->- 
इस घारा की उपधारा ३ के प्रावधानों की स्ामान्यता पर बिना विपरीत 

प्रभाव डाले इस धारा में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें भारतीय रियासतों 
का किसी भी तये अधिराज्य में प्रवेश निषिद्ध साना जाय। + 

विधेयक की सातवीं पारा के अन्त में निम्नांकित आशय का एक अंश जोड़ 
दिया गया :-+ 

इस धारा के “बी” और सी” पैश में दिये हुए तथ्यों के बावजूद भी सीमा 
बुल्क (कस्ठम्स) परगसन और स्माचार-संवहन, डाक औरं तार या अन्य मिलते- 
जुछते मामलों में हुई सन्धियों और समभौतों को तब तक प्रंभावपुर्ण माना जायगा 


' कष्ट नल 'ध) है ल 8) तु न प्र नकद बह टँि 
जद स्वतंत्र भारत का एक शेरूके 


जब तक कि शासकों अथवा आदिवासी क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा अथवा संबंधित 
अधिराज्य या प्रान्त द्वारा उन्हें रह न माव लिया जाय।' 

विधेयक के इत संशोधनों जीर अनुरोधों से देशी रियासतों के विछयल के लिए 
विधिविहित मार्ग दीख पड़ने छगा। उनसे ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध सर्व-सत्ता 
के अन्त के साथ ही टूटने का भय भी समाप्त ही गया। लेकिन फिर भी छोटी से 
छोटी रियासत को पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न बनने के क्रम पर किसी प्रकार का प्रतिबंध 
नहीं छाया जा सका। यही कारण था कि कांग्रेस उपर्युक्त संशोधनों के पश्चात 
भी विधेयक से सनन्‍्तुष्ट न थी। रियासतों को भारत अधिराज्यों में सम्मिलित होने 
के छिए राजी करने के क्रम में रखी जाने वाली सतर्कता पूर्ववत आवश्यक रही । 


विलगन-काग की प्राशश्णशिक व्यवस्था 


पत्र निश्चित क्रम के अनुसार २५ जुलाई को चेम्वर आँव प्रिसेज की सभा 
बुछायी गयी। सभा की कार्यवाह्ी के क्रम में लाडे माउन्टबेटन ने सभी रियासतों को 
किसी ने किसी' अधिरज्य में मिलने का सुझाव दिया और भारत अधिराज्यों में 
प्रवेश करने की सुविधा पर प्रकाह् भी डाला। शासकों हारा अधिराज्यों में प्रवेश 
करने अथवा न करने के परिणामों पर प्रश्त भी पछे गये। वायसराय के उत्तरों से 
उनकी भ्रान्तियाँ बहुत कुछ मिट गयीं। प्रवेश-लिखत और विराम-संबिदा पर 
विचार करने के लिए एक वार्ता-समिति नियकक्‍त की गयी। सभा समाप्त होने के 
पूर्व वायसराय ने पुत्ः शासकों से अधिराज्य' में १५ अगस्त के पहले ही मिलना 
श्रेयस्कर बतलाया। इस सभा से शासकों को भारत अधिराज्य में सम्मिलित 
होने के पथ में छावा बहुत सरल हो गया। 
... वारत-समिति ने प्रवेश लिखत को तीन रूप में तेयार किया। पहला रूप 
पूर्ण सत्ता रखने वाली छगभग १४० रियासतों के लिए था। इसमें केवछ सुरक्षा, 
परिवहन और विदेशी मामलों के. छिए रियासतें अधिराज्य में सम्मिलित होने 
वाली थीं। मिलने वाली रियासतों पर इन सुविधाओं के लिए कोई आधिक 
दायित्व भी वहीं सोचा गया था। दूसरा रूप उन रियासतों के प्रवेश के लिए था 
जो पंहले की अपेक्षा कुछ कम अधिकार रखती थीं। इसको बनाने में यह ध्यान 
रखा गया था कि प्रवेश के पश्चात रियासतें १५ अगस्त को पूर्व की' अपेक्षा अधिक 


रु ुः देखिए सैमन की पुर्वोवित पुस्तक, ऊअष्याय ५, पृष्ठ ह। रे ६ | हे 


देशी श्थि्ततों का बिलपन्‌ ९७ 


दशक्ष्तियां और अधिकार न रखने रगें। तीसरा रूप ३०० से अधिक उन छोटी 
रियासतों के लिए था जिनमें कुछ १५४३ की योजना के अनुसार मिकटवर्ती बड़ी 
श्यासतों में मिला दी गयी थीं। इन्हे केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासल के अंतर्गत 
रखने की व्यवस्था की गयी थी। उनकी शक्वितियों और अधिकारों को केरद्र 
सब्रिहित करने के लिए इवस्टा प्राविन्सियल जरिडिक्शन आडिनेन्स” बनाया गया । 
विराम संविदा का झूप तीचोीं प्रकार की रियासतों के लिए समान ही रखा गया। 
३१ जलाई को प्रवेश-लिखत के तीनों रूप और विशभ-संधिदा को स्वीकृत कर 
लिया गया। 

इसी बीच २८ जुछाई को छार्ड माउच्ट बैटन के यहां रियासतों के शासकों 
और प्रतिनिधियों के स्वागत का उपक्रम किया गया। उप्षमें सरदार पटेल, छाडे 
माउन्ट बटन और मेनन तीनों ने क्रम ले शाझ्षकों को भारत अधिराज्य में मिलने 
की प्रेरणा दी। कुछ शासकों ने इस समारोह में एकदम भाग मे छिया। कुछ 
प्रवेश के बिस्कुल विरुद्ध थे और कुछ भावी स्थिति के सम्बन्ध में पूर्णतः संदिग्ध थे। 
संब्णधि मनोस्थिति वाले शासकों में अधिकांश ऐसे थे जो विराम-संबिदा में भाग 
लेने के लिए उत्सुक रहते हुए भी प्रवेश-लिखत भरने की तैयार न थे। इस स्थिति 
का लाभ उठाने के लिए यह घोषित किया गया कि विराम-संविद्या में भाग लेने 
का अधिकार उन्हीं को है जो प्रवेशद-लिखित को भान छें। इस' प्रकार के संगठित 
प्रयास द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गयी जिसमें अपनी भावी स्थिति की सुरक्षा 
के लिए भारत-अधिराज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा दूसरा और श्रेयस्कर मांगे 
रियासतों के लिए शेष नहीं रहा 


वेशी शियासतों का विलयन 


संविधान क्षमा में भाग लेने वाली पटियाला ओर बीकानेर रियासतें सर्व 
प्रथम प्रवेश-लिखित की पूति कर भारत अधिराज्य में सम्मिलित हुईं। इसके बाद 
धौलपुर, भरतपुर, बिछासपुर, ग्वालियर, ताभा आदि रियासतें मिलीं। संरदार 
पटेल्ल और मेनन ने रियासतों का तूफानी दौरा प्रारम्भ किया। लगभग सभी 
रियासतें धीरें-घीरे प्रवेश-किलत' भरकर भारत अधिराज्य में सम्मिलित हो 
गयीं। द्वावसलकोर, जोधपुर, भोपाल और इन्दौर के शासकों ने मिकसे में कुछ _ 
आना-कानी की, लेकिन लार्ड माउन्ट बैट्न के निवेदन, मिली रियासतों के शासकों 
और सभी रियासतों की जनता के जागृत सहयोग, सरदार पटेल के व्यक्तित्व और 
मेमन की अनुभवपूर्ण प्रतिभा भा के सब संयोग से वे रियासलें भी भारत अधिराज्य 

क्‍ क्‍ 


श्द्ध स्वत सारत का एक शतक 


में आ। गधीं। १४ अगस्त तक हैदराबाद, जूनागढ़, काठियाबाह की और दो 
छोटी रियांसतों और काइ्मीर को छोड़कर भारत की लगभग अन्य सभी रियासतें 
भारत अधिशज्य में सम्मिलित हो गयीं। १४ अगस्त को ही सभी रियासतों की 
रेजीडेन्सी को राज्य-विभाग ने राजनेतिक विभाग से प्राप्त कर लिया। १५ अगस्त 
को सभी राज्यों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 

इस प्रकार बह गृढ़ समस्या जो भारत की भावी सुदृढ़ता को अनिश्चित कर 
रही थी और जिसे १९२७ से ही सुलझाने का प्रयास हो रहा था लगभग ६ सप्ताहों 
के (५ जुलाई से १४ अगस्त तक) भीतर ही हरू हो गयी। ट्रावत्कोर, हैदराबाद, 
भोपाल आदि के शासकों के विरोध करते रहने, मुस्लिम छीग के नेताओं द्वारा 
विध्न डालने और ब्रिटिश सरकार के राजनैतिक विभाग के कर्मचा रियों का असहयोग 
होने पर भी यह जटिल कार्य सम्पांदित हो सका। इसका इतना शीघतक्र सम्पादन 
लोह-पुरुष सरदार पटेल की विवेकपूर्ण कमंठता, माउन्ट बेटन के हादिक सहयोग, 
पटियाला, बीकानेर, ग्वालियर, मवानगर आदि रियासतों के शासकों के उत्साह 
और श्री मेतन की देश-भक्तिपूर्ण कार्यचातुरी से ही सम्भव हो सका। 

काश्मी र, हैदराबाद और जूमागढ़ रियासतों के शासकों से १५ अगस्त के 
पूर्व ही किसी अधिराज्य में मिलने का निवेदन किया गया था। काइमीर के महा- 
राज और हैदराबाद के निजाम से लाई माउन्ट बैटन ने स्वर्य कहा था लेकिन 
ये दोनों अपने को पूर्ण स्वृतन्त्र रखने की पक्ष में थे। जुनागढ़ के शासक पाकिस्तान 
में मिलने की व्यवस्था सोच रहे थे) स्वतन्त्रता मिलने के पदचात ही सरहदी जन- 
जातियों, अफ्रीदियों, बजीर, महसूद स्वायिस और पाकिस्तानी सेना के अवकाश 
प्राप्त सेनिकों ने काइसीर पर आक्रमण कर दिया। उनसे राज्य को बचाने के लिए 
काइमीर के महाराज २६ अक्टूबर, १९४७ को वैधानिक प्रवेश-पत्र भरकर भारत 
अधिराज्य में सम्मिलित हुए। उसी समय से काश्मीर की सुरक्षा और प्रशासन- 
व्यवस्था का भार भारत-सरकार पर पड़ा है। द 

हेदराबाद को भारत अधिराज्य में सम्मिलित होने के छिए छाड माउन्ट 
बटन अपने जाने तक वार्ता करते रहे । लेकिन छायकअली और रजाकारों के नेता 
रिजवी के प्रभाव में पड़कर निजाम अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित रखने के छिए 
ही अटल रहे। रजाकारों का प्रावल्य हैदराबादी गैर मुस्लिमों को त्रसत कर रहा था; 
कुछ समय परचा+ भारत-्अधिराज्य के निकटबर्ती क्षेत्रों पर भी उनके आक्रमण 
प्रारम्भ हो गये। पाकिस्तान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन से इन्हें अपने 
अत्याचारों को. बढ़ाने में और बल मिलता था। अवकाश-प्राप्त विदेशी 


बेशी श्यासलों का बिलथन ९५९ 


सेनाधिकारियों के सहयोग से सैन्यशक्ति आधुनिक सिद्धात्तों पर सुस्ंगठित हो रही 
थी। इनके अत्याचार, धमकियां और तैयारियां भारत की सुरक्षा के लिए घातक बन 
रही थीं। इन सभी स्थितियों को समझते हुए हैदराबाद में शान्ति और सुव्यवस्था 
रखना अनिवार्य था। निजाम और लायकअली के प्रधान मन्नत्रित्व के अन्तर्गत 
कार्य करता हुआ मन्त्रिमण्डछ आतलायियों से जनता की रक्षा करने में असम 
था। अस्तु, सुव्यवस्था के लिए १८ सितम्बर १९४८ को निजाम और उनके 
मन्न्रिमण्डल से शासन ले छिया गया। तिजाम अपनी स्वतन्त्र सत्ता का अधिकार 
संयुबत राष्ट्र संध से सुरक्षित कराना चाहते थे लेकिन भारत से हुए समझौतों के 
अनुसार २३ सितम्बर को संघ से उन्होंने अपना प्रार्थना-पत्र वापस ले लिया। 
जूनागढ़ और काठियावाड़ की अन्य दो शेष रियासतों की समस्या को भी 
वहाँ की जनता, उनके नेता जेसे श्री ढेवर (राष्ट्रीय काँग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष ), 
श्री वऊवन्त राय मेहता, श्री सामछूदास गांधी आदि और पधरकारी अधिकारियों 
की सहायता से फरवरी १९४८ तक हल किया जा चुका था। इस प्रकार १९४९ के 
अन्त तक भारत की रूगभग सभी रियासतें भारत-अधिराज्य में बिीन हो गय।। 


हा 
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विछयन कम में लगभग ५८५ देशी रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हुई। 
उनमें हैदराबाद और मैसूर के आकार पूर्ववत ही रखे गये। जम्मू और काश्मीर 
को प्रवेश-लिखत के आधार पर वहां को संविधान सभा द्वारा निर्णय करने के पूथ 
तक सुरक्षा, विदेशी-नीति और परिवहन के लिए ही भारत में प्रविष्ट माना गया 
था। २१६ छोटी रियासत्तों को प्रान्तों में मिक्ना छिया गया। ५ रियासतीं की 
केफ्लीय सरकार के प्रशासन में रखा गया। पंजाब की २१ पहाड़ी रियासतों को 
सिलाकर हिमांचल प्रदेश बनाया गया। ३१० रियासतों को छः संघों में बदछ विया 
गया। इस प्रकार ५०५ रियासतों के- इथान पर जम्मू और काश्मीर छेकर १५ 
प्रशासन क्षेत्र बने । 2/7। 

इस परिवतंम के लिए प्रारम्भिक प्रवेश-लिखत अधिकांश मिली रियासलों 
के सम्बन्ध में पर्याप्त नहीं था। प्रान्तों में भिल्नायी गयी और अन्य छोटी रियासतों 
के' लिए प्रारम्भिक प्रवेश-लिखत आवश्यक परिवर्तेन की व्यवस्था रखता था 
लेकिन बड़ी रियासतों में उनकी संधिधान सभाओं द्वारा बिना स्वीकृति पाये किसी 
प्रकार का परिवर्तेत सम्भव नहीं था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारम्भिक 
प्रवेश-लिखत के बदले नया रूप तेयार करना और उन पर रियासतों की स्वीकृति 
पाना अनिवारय था। सौराष्ट्र संघ में सम्मिलित की जाने बाली शियासतों के साथ 
प्रवेश-लिखत के परिवर्तन का यह क्षम प्रारम्भ हुआ। मत्त्य, विन्ध्यप्रदेश, राज- 
स्थान, पेप्सु आदि संघों की रचना में भी इसी का प्रयोग हुआ। १९४८ की मई में 
सभी संघों के राज्य-प्रमसों और मंत्रियों की एक सभा दिल्‍ली में बछायी गयी। उसमें 
यह निश्चित हुआ कि, सब्य भारत के संबंध में जिस प्रकार के प्रवेश-छिखत का 
प्रयोग हुआ है और जिश्मसे संघीय और समवर्ती सूची के सभी विषय केन्द्र, के 
अन्तगत आ सके हूं अन्य सबों में भी छागू किये जाय॑ । १९४९ में मेसर मह्दाराज 
ने भी अपने मंत्रियों की सम्मति से संशोधित प्रवेश-लिखत को स्वीकार कर 
लिया | 
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इंग प्रकार के प्रवेश-लिखत के प्रयोग से रिासतन्यंश्रों और केन्द्र 
सरकार के बीच अधिकारों का उचित बितरण हो गया। छेकिन विभिन्न 
संघों में कार्य करने वाले भंत्रि-मण्डल पर क्र का मियन्त्रण नहीं हो सका था।! 
इसको व्यवस्था भी राजस्थान संघ की तुतीय आवृत्ति में कर छी गयी। जब तक 
स्थानीय संविधान सभा द्वारा विर्मित संविधान छाग्रू नहीं होता तब तक राज 
प्रमुख और मन्त्रि मण्डल को भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत रखने का निरुचय 
किया गया। यह क्रम मध्य भारत और दावनतकोर-कोचीन में भी छाग कर दिया 
गया। इसी प्रकार दूसरे संघों के समझौोतों में यह सिद्धान्त सम्मिल्तित कर छिया 
गया कि यदि समझौते के अनुसार संघ सरकार का चलना सम्भव नहींतो १९३० 
एक्ट को धारा ९३ के अनुसार केन्छ्रीय सरकार से पूत्र अनुमति लेकर राजप्रमुख 
सम्पूर्ण शासन स्वर्य चलायें। इस नियम के बनाये जाने से रियासत-संघों का 
शासन प्रान्तों के स्तर पर आज गया। 
प्रत्येक संघ हारा अपनी संविधान सभा से अपने लिए संधिधान वनाने का 
क्रम भी सौशपष्टू तक ही प्षीमित रख! गया। सभी संघों के छिए आदर्श संविधान 
बनाने की व्यवस्था की गयी। इसके लिए राज्य मंत्रणालय द्वारा श्री वी० एन० 
राउ के सभापतित्व में एक समिति बनायी गयी। इस आददा पंविधान को बनाने 
के साथ ही समिति ने यह सझाव रखा कि प्रत्येक राजप्रमख अपनी संविधान सभा को 
इस आदेश संविधान पर विचार करने का निरदंश दें। उसे पर विचार करने की 
पश्चात यह प्रस्ताव पास किया जाय कि केन्द्रीय संविधान सभा इसे भारतीय 
संविधान में सम्मिछित करे। इस प्रकार रियासतों और स्घों के शासक तथा 
राजप्रमुख भारत संघ में सम्मिलित हों। 
समिति के इन सुझांवों को राजस्थान, पेप्सु, विध्य प्रदेश और मध्य भारत में 
संविधान सभा के अभाव में कार्यान्वित् वहीं किया जा सका। इसी बीच १९ 
मई १९४९ को रियासतों और संघों के मुख्य मस्तियों का एक अधिवेशन हुआ। 
उसमें भारतीय संविधान के अच्तर्गत ही रियासतों और संघों पर लागू हो सकते 
वाले संविधान पर विचार किया गया और यह निश्चय' हुआ कि भारत के साथ ही | 
सभी मिली रियासतों और संघों में भी संविधान छागू हो। छागू करने के पूर्व 
विभिन्न रियासतों की इच्छाओं और राज्य मंत्रणालय द्वारा भियुकत समिति के 
सुझावों के अनुसार संविधान में कुछ संशोधन भी किये गये। इसके पश्चात सम्पूर्ण 
भारत में एक साथ नया संविधान छागू हुआ। संविधान सभा न रखने बाले संघों.. 
और रियासतों में राज प्रमख द्वारा ही संविधान अपनाने की घीषणा की गयी। ' 
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संविधान में भारतीय रियासतों की स्थिति बी” और सी” वर्ग के राज्यों के 
रूप में निश्चित की गयी थी। केन्द्रीय सरकार के साथ होने वाले सम्बन्ध और 
आतन्तरिक संगठन दोनों दृष्टियों से “बी” वर्ग के राज्य 'ए” बग के समकक्ष बना 
दिये गये। दोनों के लिए प्रशासन संबंधी नियम भी लगभग समान थे। “सी” 
वर्ग के राज्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर से प्रशासित करने की 
व्यवस्था की गयी थी। उनमें क्षेत्रीय विधान-सभा और उत्तरदायी मंत्रिमण्डलर 
की सुविधा देचे के लिए “सी” बर्ग के शज्यों का अशासन अधिवियन १९५१ में 
बेवाया गया । जम्मू ओर काश्मीर को “बी” वर्ग के राज्यों में सम्मिलित तो कर 
लिया गया लेकिन संविधान में दिये उस वर्ग के प्रशासन संबंधी नियम उस पर 
छाग नहीं किये गये। प्रवेश-लिखत के आधार पर ही केन्द्रीय सरकार और उसके 
वीच के संबंध निश्चित होते रहे। १९५६ में यहां की संविधान सभा द्वारा अपना 
अलग संविधान बनाने और उसके अनुसार भारतीय संविधान में उचित अंश समा- 
विष्ट करने पर नये संबैधानिक संबंध स्थापित हो सके । 

संविधान लागू होने के पश्चात से रियासतों के विलूयन का क्रम सम्पूर्ण ही गया। 
“ए और बी” बर्ग के राज्यों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कोई अन्तर 
नहीं रहा। दोनों में वालिंग मताधिकार के आधार पर चुने विधानमण्डलऊ और 
उत्तरदायी मंत्रिमण्डरलू की व्यवस्था हुईं। केन्द्रीय सरकार के साथ दोनों का संबंध 
लगभग समान हो गया । रियासतें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आा गयीं । 
उनके लेखा-परीक्षण का भार महालेखा परीक्षक पर जा गया। सभी भारतीय 
नागरिकों को चाहे वे किसी भी प्रकार के राज्य में क्यों न हों समान मौछिक अधिकार 
और वैधानिक श्तिकार सुलभ हो गये। 

“ देशी रियासतों के विलयन' के पश्चात संवैधानिक संगठन करने के साथ प्रशा- 
सनिक और वित्तीय संगठन लाना भी अनिवार्य था। भारत-सरकार इनकी ओर भी 
पूर्ण जागरूक थी। विलयन कम में ही प्रशासनिक और वित्तीय संगठन किये जाने 
का मार्ग अपनाया गया। 
प्रशासनिक संगठम 

भारत में विलीन हुई रियासत्तों में कुछ को छोड़ कर शोष प्रशासनिक दृष्टि 
से पिछड़ी थीं। उसमें सरकार के प्रारम्भिक कार्य भी सम्पन्न गहीं हो पाते भे। 
संम्पुर्ण शासन-यंत्र कर वसूलने बालों और पुलिस के कर्मचारियों द्वारा संचालित 
क्‍ होता था। राजस्व का प्रशासन और भी पिछड़ी स्थिति में था। न्याय-प्रशासत 
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की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। न्यायाधीशों की वियुक्ति और पदच्युति शासकों 
की इच्छा पर निर्भर रहती थी। संहिताबद्ध कानून का भी अभाव था । 

विलयन के पश्चात प्रशासन और न्याय संबंधी उपर्युक्त दोषों को मिटा कर 
रियासतों के क्षेत्रों को प्रान्तीय क्षेत्रों के स्तर पर लाना आवश्यक था। तभी विल- 
यन का उद्देश्य पूर्ण हो सकता था। 

प्रशासनिक संगठन की समस्या अछूग-अछग' रूप में मिली रियासतों के लिए 
अलग प्रकार की थी। मेसूर और हैदराबाद रियासतों में जो मिलने के परचात 
भी अपना पूर्व आकार रखती थी यह बहुत ही सरल थी। केसद्रीय सरकार वालि 
इनके कार्य भारत-सरकार के अधीन कर लिये गये। शेष अधिकार इन्हें अन्य प्रान्तों 
की भांति ही मिल गये। इनके लेखा-परीक्षण का दायित्व भी भारत के महालेखा- 
परीक्षक के अन्तंगेत आ गया। जो रियासतें चीफ कमिश्मर के प्रान्तों के रूप में 
बदली गयीं उन्हें भारत-सरकार से भेजे गये कुशल कर्मचारियों के सहयोग से प्रश्ञा- 
सन-यंत्र के आधुनिक ढांचे पर संगठित कर छिया गया। दिल्‍ली प्रान्त के नमूने 
पर ही उनमें सेवा, व्याय, राजस्व, पुलिस आदि का संगठन हुआ। जो रियासतें 
पुराने प्रान्तों में बिलीन हुईं उन पर प्रशासत के सभी क्रम अच्य जिलों जैसे लाग 
कर दिये गये। उत्त रियासतों के पुराने कमचारियों को भी योग्यता, अनुभव और 
पद के अनुसार प्रान्तीय कर्मचारियों में सम्मिलित कर लिया गया। 

लेकिन नये संघों के अन्तर्गत विलीन हुईं रियासतों का प्रशासनिक संगठन 
कठिन था। इसका प्रश्मासन यंत्र मिलने के पहले एक दूसरे से सर्वथा भिन्न था। 
स्थामीय प्रशासन से छेकर सचिवारूय तक सभी नयी व्यवस्थाएं करनी थीं। नयी 
तहसीलें और जिले बनाने थे। भारत-सरकार के अनुभव प्राप्त कुशछ परशासकों 
के सहयोग से इनका प्रशासन भी सुगठित बना दिया गया। इनमें भहत्वपूर्ण 
पदों पर जैसे सलाहकार, प्रमुख सचिव, विस सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्व 
अधिकारी क्षादि के रूप में भारत के अनुभवी कर्मचारी नियुक्त हुए। इनके सब- 
स्थापित उच्च न्यायालयों में भारत के अवकाश प्राप्त जजों और प्रान्तों के उच्च 
न्यायालयों के जजों को जज और मुख्य जज के कूप में नियुक्त किया गरधा। छगाने 
और करों को लगाने की व्यवस्था आन्तों जैसी करनी पड़ी। विभिन्न पदों पर 
उचित नियक्तियां करने के लिए प्रान्तों की तरह सेवा-आयोग बनाये गये। राज्य- 
कर्मचारियों, नेताओं और जनता के सहयोग से धीरे-धीरे प्रशासव-संगठन की' प्रमुख 
समस्याएं हल हो गयों। राजस्थान में प्रशासन संबंधी संगठन में कुछ कठिनाइयाँ 
हुईं। लेकित अन्य संघों को प्रान्तीय प्रशासन कम पर छाते में अपेक्षाकृत सरलता 
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हुई। रियासतों को बिलयन से बची अछंग प्रशासनिक इकाइयों में गवोनीत सदस्यों 
से विधानमंडक और मन्त्रिमण्डल भी बयाये गये। प्रथम चुनाव इससें ए* 
वर्ग के राज्यों जैसे ही कराये गये। इस प्रकार प्रथम चुनाव के पश्नात से विलीन 


श्यासतों के क्षेत्र का प्रशारान भारत के अच्य क्षेत्रों जैसा ही चलने लगा। 


बिलीय संगठन 

यद्यपि विलयन के पूर्ण बड़ी रियासतें अधिराज्य में सम्मिलित होकर भी 
अपनी वित्तीय स्वतन्त्रता स्थिर रखना चाहती थीं लेकिन प्रवेश के पश्चात उन्तके 
प्रतिनिधि वित्तीय मामलों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने के पक्ष में हो 
गये। सितम्बर सन्‌ १९४८ सें रियासतों, रियासत संधों और प्रान्तों के प्रतिनिधियों 
का एक सम्मिलित अधिवेशन हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ यह तय हुआ कि 
विशेषज्ञों की एक समिति बनायी जाथ' जो रियासतों की प्रस्तुत अर्थ-व्यवस्था 
का समुचित विश्लेषण करे और केन्द्र से उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का 
गार्ग बताये। २९ अक्टूबर १९४८ को सर बी० टी० कृष्णमाचारोी की अध्यक्षता 
में इस समिति की स्थापना की गयी । इस समिति ने यह सुझाव दिया कि केन्द्र 
द्वारा प्रशासित होने के लिए जो भी आय के स्रोत संग्रहीत हों अथवा रियासतों से 
सम्पत्तियां प्राप्त €ों उसके लिए क्षतिपर्ति की बाध्यता ने हो। लेकिन रियासतों 
में इस सुझाव से क्षोम न हो; इसलिए केच्र सरकार ने यह आश्वासन दिया कि अंत- 
रिम काछ में संघीय साधनों को केन्द्रीय सरकार के अन्तगत स्थानान्तरित करने से 
रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था को जितनी भी आशिक क्षति होगी उसे केन्द्र 
पांच वर्ष तक पूर्ण करेगा। इसके साथ ही संघीय व्ययों को भी करने का आश्वासन 
दिया गया। पांच वर्ष के पश्चात अगले पांच वर्षो लक क्रमशः घटती दर पर क्षति- 
पूर्ति करबे का निश्चय किया गया। दस बर्ष की इस अंतरिम अवधि के पहचात 
रियासतों और रियासत-संघों को दिये जाने वाले सहयोग को केच्र हारा राज्यों 
की दिये जाने वाले सामान्य अनुदान में सम्मिलित किया जाने वाला भा। 

कृष्णमाचारी समिति ने सभी रियासती क्षेत्रों में आयकर लगाने, आय-कर 
विभाग द्वारा उसे वसूले जाने तथा आत्तरिक: सीमा शुल्क हठाने क्षा भी सुझाव: 
दिया।. रियासतों के शासकों को दिये जाने बालछे निजी कोष के दायित्व का केन्द्रीय 
सरकार और राज्यों में होने वाले विभाजन के सिद्धान्त पर भी समिति ने प्रकाश 
_ डाला। रियासतों के संघीय करों, शुल्कों, रेछ, डाक-तार, सुद्रा-वछुस आदि को 
केख हारा क्रमश; नहीं बल्कि एक साथ लिये जाने का सुझाव समिति ने दिया था।. 


देशी श्याामतों का पिएयम १्ण्प 


कद 


१९४९ के सितम्बर-अक्ट्वर में सम्रिति को इन सुझावों पर भारत सरकार, 
राज्यों के मन्त्रि-भण्डरू, रियासतों और रियासत संघों के प्रतिमिध्ियों के बीच 
विचार-विनिमय हुए। उससें यह निश्चित हुआ कि शासकों को निजी कोप देने 
का दायित्व केचद्दीय सरकार पर ही रहे। विभिन्न रियास्तों और रियासत संधों 
से प्राप्त आय के स्रोतों और सम्पत्तियों के बदले केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने 
वाले अनुदानों की मात्रा भी निश्चित को गयी। रियासतों के संविदा-संलेखो में इन 
राशियों का भी उल्लेख करा दिया गया। 

संविधान बनने पर विभिन्न रियास्तों के स्रवाथ हुए वित्तीय समझौतों को 
संविधान के अन्तर्गत ही सम्मिछित कर लिया गया। १९५०-५१ वाले वित्त- 
वर्ष के प्रारम्भ होने तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण संगठित हो गयीं। १ अग्नेल, १९५० 
ले सभी रियासतों के डाक-तार, रेल, करेंसी आधि केड्रीय सरकार के अधीन आ 
गये। क्ृष्णमाचारी समिति के सुझावों के अनुसार सभी क्षेत्रों में सम्राम रूप से कर 
लगाने की व्यवस्था भी प्रारम्भ हो गयी। इस प्रकार भारत के विभिन्न खष्डों में 
प्रचलित वित्तीय कानूनों और पद्धतियों की विषमता जो देश की आर्थिक प्रगति 
में वाबक थी, समाप्त हो गयी। 


बविलयन का परिष्यय 


राज्य मंत्राऊय ने स्पष्ट आदवासनों के आधार पर ही बिलयन की नीति 
अपनायी थी। नेहरू, सरदार और भाउन्ट बैटन तीनों ने रियासतों की आन्तरिक 
स्वतन्त्रता कायम रखने और केवल तीन निश्चित विषयों पर ही संघ में मिलातें 
की आश्वासन दिया था। इन आइवासनों के बीच भी रियासतों के शासकों से 
पूर्ण अधिकार ले लिया गया। इसके लिए कुछ प्रतिफल देना आवश्यक था। वे 
प्रतिफल थे निजी कोष, निजी सम्पत्तियों को रखने की छूट तथा वेयक्तिक अधिकार 
और प्रतिष्ठा' कायम' रखने की स्वतन्त्रता। इसी से शासकों और उनके वंशजों 
को सब्तुष्ट रखने की व्यवस्था की गयी। निजी कोष, सम्पत्ति आदि का निरुचय 
अछुग-अछग रियासतों के साथ हुआ। इसके लिए एक विशेष सिद्धान्त विकाछा 
गया। १५ छाख रुपये बाधिक आग्र बाली रियासतों के शासकों को १,३०,००० 
रुपये वाधिक निजी कोष देना निश्चित हुआ। ५५४ में से ४०० रियासतों में बही' 
सिद्धान्त लगाया गया। सौराष्टर में प्रचकतित परिस्थितियों के परश्णिमस्वरूप 
अधिक निजी कोष निश्चित करता पड़ां।: ११ रियासतों में तिश्चित सीमा से' 
१० छाख अधिक निजी कोष. का प्रबत्ध किया गया और अत्येक का निश्चय 


१०६ ब्वतंत्र भारत की एक झलक 


अलग-भलग हुआ। हैदराबाद, पटियाला, भोपाल को छोड़कर शेष में स्थानीय 
मन्न्रि-मण्डलों और नेताओं से सलाह लेकर यह राशि निश्चित को गयी। 

इन सभी रियासतों के सम्बन्ध में यह तय किया गया कि सिद्धान्त से अधिक 
माना वर्तमान शासकों को ही दी जायगी। उनके उत्तराधिकारियों को यह अधिक 
अंश नहीं दिया जा सकेगा। राजप्रमुखों को निश्चित मिजी कोष के अतिरिक्त 
राष्ट्रपति द्वारा निश्चित कुछ विशेष भत्ता भी दिया जाता था। निजी कोष का 
अन्तिम निर्णय मिम्न प्रकार का था:+- 

११ बड़ी रियासतों के शासकों को छोड़कर ९१ ऐसे शासक और थे जो एक 
लाख या इससे ऊपर वापषिक निजी कोष के हकदार बनाये गये। इसमें 


? से २ लाख तक पाने वाले ४७ शासक 
२ से ५ लाख तक पाने वाछिे' ३१ शासक 
५ से १० लछाख तक पाने वाले १३ थे और 


१ लाख से कम और ५० हजार से अधिक पाने वाले ५६ थे। 
५०,००० हजार से भी कम पाने बाऊझे ३९६ शासक थे। 

बीकानेर और जोधपुर के महाराजाओं के मरने और गायकवाड़ के च्युत किये 
जाने से निश्चित निजी कोष में ३१ छाख रुपये वाधिक की कमी हो गयी। 

शासकों द्वारा खर्च की' जाने वाली और निजी कोष के रूप में दी जाने बाली 
कुल राशि लगभग २० करोड़ झुपये प्रतिवर्ष आती है। इसके अतिरिक्त शासकों 
की वे निजी सम्पत्तियां भी उन्हें दे दी गयीं जो समझोता करने की तिथि' को उनके 
वेयक्तिक नाम में थीं। निजी सम्पत्ति निर्धारण के लिए वस्तु-सची-पद्धति अपनायी' 
गयी। इसका निश्चय राज प्रमुखों और उनके मख्य मंश्रियों की एक बैठक में जो 
सितम्बर, १९४८ में बुलायी' गयी थी किया गया। इसका निश्चय सरलता से भारत 
सरकार द्वारा भेजे गये प्रतिनिधियों की देख-रेख में हो सका। राज़ प्रमुखों की 
निजी सम्पत्ति का मिश्चय अधिकांशत: सरदार पदेल हारा ही किया गया। इंस 
कार्य को पूर्ण करने में स्थानीय मच्वियों और अधिकारियों से भी पर्याप्त सहायता 
प्राप्त हुई। कुछ शासकों ने अपनी विजी सम्पत्तियों को भी केन्द्रीय सरकार की 
लिए छोड़ दिया। क्‍ 

शियासतों के शासकों को दी जाने वाछी राक्षियों को व्यावहारिक ज्ञान रखने 
वाले राजनीतिश उचित समझते हैं; पर कुछ छोगों की दुष्टि से राशियां बहुत अधिक 
हैं। लेकिन यदि रियासतों से प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों (१२००० मीज़ रेलथे 
_ लाइन, ७७ करोड़ नकद रुपया, करोड़ों के महल और भवन) तथा राजनैतिक 


देशी स्थिज्तों का विलयत १०७७ 


सुव्यवस्था व दृढ़ता को दृष्ट में रखें तो उनको दिया जाने बाला घन अधिक नहीं 
लगता है। 


र्थासतों का विलयम-एक शान्तिपुर्ण ऋान्ति 


नव-भारत-निर्माण में देशी रियासतों का यह सफल विलुयन अपनी अधहिसा- 
त्मक और शान्तिषृर्ण पद्धतियों के लिए विश्व के इतिहास में एक अपूर्व 
ऋन्ति रहा हैं। प्रमुख राजनीतिज्ञ कैबर के प्रयत्नों से उन्नीसवीं शताब्दी में 
इठली की विभिन्न रियासतों का विकृयस हुआ था लेकिन उसकी भ्राप्सि के 
लिए युद्ध और शक्ति की हिसात्मक पद्धति को ही अपनाना पड़ा था। उसी 
बातान्दि में लगभग उम्ती समय जर्मगी का एकीकरण भी बिस्माके के नेतृत्व में 
हुआ। वहां की पद्धति भी भारत जैसी सहयोग पूर्ण और अधिसात्मक नहीं रही। 

नव भारत का इतना बड़ा खण्ड शताब्दियों पश्चात एक शासन-संत्र के अन्तर्गत 
आ सका है। देश के विभाजन और पाकिस्तान के बनाये जाने से इसका जितना 
भाग विरूग हुआ उससे अधिक रियासतों के विलूयन से बढ़ा।' इसके अभाव में 
ब्रिटिश शासन के समाप्त होते ही देश का लगभग २/५ भाग राजनैतिक दृष्टि से 
बविलग हो जाता। छोटी-बड़ी ५६५ रियासतों के पूर्ण स्वतन्त होते हो भारत भे 
मध्यकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती; आधथिक और सामाजिक प्रगति असम्भव 
होती; देश की सुरक्षा और सुदुढ़ता एक समस्या बन जाती) लेकिव लौह-पुरुष 
भूतपूर्व सरदार पटेल के विवेक पूर्ण नेतृत्व, छा्ड बेटन की सहानभूति और सक्रिय 
योग, रियासतों के शासकों के दूरदशितापूर्ण सहयोग और त्याग तथा राज्य कमे- 
चारियों की कुशछूता से नवजात भारत को छिलह्न-भिन्न करने वाली इस विषम 
समस्या का सरल हुछ सुछभ हो सका। बह भयंकर चढ़ान जिससे भारतीय 
स्वातन्त््य के बेड़े के टकराने और चूर्ण होने का भय था लौह-पुरुष के व्यक्तित्व 
: की प्रभा से तरल हो बेड़े के साथ ही बहने ऊगी। सरदार की यह कृति भारत के 
इतिहास में आने वाले तृफानी क्रम को बदल कर सौम्प और भगतिपूर्ण प्रवाह को 
लाने में सहायक हुईं। भारत की भावी सत्तानें भी जिन्हें स्वतस्त्र भारत की 


१. विभाजन के फलस्वकृप भारत से ३,६४,७३७ घर्ग भील क्षेत्र और ८ करोड़ 
.._ १५ लाख जन-सघह विलण हुए। बेशी रियालतों के मिलने से (जम्मू और काइमीर 
छोड़कर) ५ राख बर्ग सील क्षेत्र और ९६ करोड़ ६५ लास जन-समूह बढ़ें। 


ध्ल्ल दीया ध्ज ' 27: बन लि डढ. हम हु १-27 :9 लक (बाग) को 
स्ल्त्ञ् मारता का हक छाॉंलादा 


१०८: 
समृद्धि का उपभोग सुरूम होता रहेगा, नवराष्ट्र को नींव सुवृद् बनाने वाले इस 


कर्मठ नेता को चिर-स्मरणीय रखंगें। 
रियासतों के सफल विलयन पर खड़ी राजनेतिक दुढ़-भिति पर ही पुनगंठत 
संबंधी मवब-चित्र चित्रित किये जा सके हैँ। इनकी व्याख्या अगछे प्रकरण में 


की गयी हे। 








शा जस्था न ४ आग 8२ ३ दर्थित्ा के शा 7 


है क्र हि गा ९५० ६7 ») 
वि च उदय (8. है ह ५, ५ गरयीं4 







का ह उंडीणर फ | धिग्र्ञा ४८ |] 
॥ ९9 अम्योली ० 78 देहादून है 


० +₹ है 6४ फे | नैतीता् 
“गदिली ७५ 3, 
० बीकानेर १५० है ् फ 
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शज्यों का घुनगठन 

द्वितीय ऋउिपुर्ण राजबैतिक परिषर्तत 

कांग्रेस सरकार को नव-भारत-निर्माण में देशी रियासतों को किसी प्रकार 
भारत संघ में यम्मिछित कर छेने के पश्चात दृध्वरा कान्तिपर्ण राजनैतिक कार्य, 
राज्यों का पुरगेठव करना पड़ा। देश को जनता इसकी भांग बहुत पहले से 
ही कर रही थी। स्ववन्चता के एवं कांग्रेस संस्था स्वयं इस मांग की प्रवछ समर्थक 
थी। ब्रिटिश सरकार इसकी महत्ता समझते हुए भी इसे सक्रिय रूप नहीं दे सकी 
थी। स्वतन्त्रता के पश्चात ही अन्य विकेट समस्याओं को सुलझाने और देश में 
आर्थिक विकास का क्रम प्र।रम्प कराने के साथ ही इस प्रसव पर भी विचार करना 
अनिवार्य हो गया। कांग्रेस सरकार और विशेषतः प्रधान मन्जी आशिक प्रगति 
और राजनैतिक सुवृढ़ता के लिए आवश्यक संग्रठित प्रयत्नों के प्रम्मुख राज्य- 
पुनर्गठन सम्बन्धी निर्णय कुछ समय के लिए टालसे के पक्ष में थे। छेकिन कुछ 
विशेष परिस्थितियों--मुख्यतः देशी राज्यों के विलयन-क्रम की अपूर्णता के कारण 
राज्यों का पुनर्गठन शी प्र ही करना अनिवार्य हो गया। आधिक और सामाजिक 
विकास के कार्थों के साथ-साथ सभी क्षेत्रों की जनता की इच्छाओं की देखते हुए 
देश की एकता में बिना व्यवधान लाये संघ के अधिक भागों की बनावट में आच्ति- 
पूर्ण परिवर्तन छाते का यह कार्य कुझलता पूर्वक करना भव-भारत की राजनंतिक 
नींव सुदृढ़ बनाने के छिए जावश्यक था। 

देशी रियासतों का भारत संघ में मिलाया जाना स्वतल्तता के ठीक पूर्व की 
परिस्थितियों को देखते हुए अत्यन्त चमत्कारपूर्ण लगता है। उस कार्य की गति 
और विशालता से विदेशी राजचीतिज्ञों को भी आश्वय हुआ। लेकित विलयन 
का जो क्रम रहा उसे पूर्णतः संगठित नहीं कहा जा सकता था। आशिक विकास 
अथवा प्रशासनिक व्यवस्था का बिता ध्यान रखे जिस भी पद्चति से जिन टियासतों 
की मिलाना प्म्भव था भिला लिया गया। परिणाम यह हुआ कि २१६ रियासतें 
_ विविध प्रात्तों में मिलीं। ७१ रियासतों की केख द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में परि- 


११० स्वतंत्र भारत को एक झलक 


वतित कर दिया गया। २७५ रियासतों को मिलाकर छः संघ बना लिये गये और 
तीन रियासतों को मिलाकर भी उनका आकार पुवेवत रखा गया। इससे संघ 
में मिले नये क्षेत्रों का रूप बड़ा असन्तुलित था। रियासतों से बनाये गये विभिन्न 
संघों के अन्तर्गत भी पअ्रद्यासनिक संगठन और आश्थिक विकास की असमानता 
थी। 

बिलयन के पश्चात से ही उनमें राजरंतिक और प्रशासनिक स्तर को उठाने 
और उन्हें भारतीय प्रान्तों के समकक्ष बताने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया 
था। लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं वाले क्षेत्रों में विकास की गति समान 
यनाना दुष्कर था। अलग-अलग रियासतों में राजनेंतिक-चेतना भी भिन्न थी। 
कुछ में जनता के प्रतिनिधियों हरा शासन-क्रम में भाग लेने की व्यवस्था हो चुकी 
थी, औद्योगिक और आध्िक दृष्टि से उनका विकास भी हुआ था पर अधिकांश 
में झासकों का एकमात्र प्रभुत्व रहता था। रियासत की सम्पत्तियां और प्रजा 
राजा के लिए होती थीं। प्रशासनिक दष्ठि से भी रियासतें विकास के विभिन्न 
क्रमों में थीं। कुछ में शासन-यन्त्र वेज्ञानिक आधारों पर सुगठित हो चुका था पर 
अधिकांश में मध्यकालीन सामनन्‍्तशाही जेसी ही स्थिति थी। ऐसी विषम अब- 
स्थाओं बाले क्षेत्रों को भारत के राजनैतिक दृष्टि से जागुत और प्रशासनिक दृष्टि 
से संगठित क्षेत्रों से सम्बद्ध करना पड़ा था। 

प्रान्तों में मिलायी गयी रियासतें पूर्णतः: विलीन हो गयीं, लेकिन राज्य धंघों 
अथवा अपने पूर्व रूप में सम्मिलित रियासतों के लिए संविधान में अलूग व्यवस्था 
की गयी थी। “बी” वर्ग के राज्यों को पूव प्रान्तों अर्थात ए” बर्गे के राज्यों के सम- 
कक्ष ही रखने का प्रावधान किया गया। केवल उनमें राज्यपाल के स्थान पर राज- 
प्रमुख की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती थी तथा धारा ३७१ के अनुसार उनकी 
शासन-व्यवस्था पर देख-रेख करने के लिए निश्चित अवधि तक केन्द्र हारा निरीक्षक 
रखे जाने का प्रावधान था। यद्यपि बी” बर्ग के राज्यों के लिए अलग यह प्रावधान 
संघ के सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रतीत होता था, फिर भी इस बर्ग के विभिन्न राज्यों 
का, केन्द्र से होने बाले सम्बन्ध और “ए” वर्ग के राज्यों के केस्द्रीय सम्बन्ध में विशेष 
अंतर नहीं था। “सी” बर्ग के राज्यों को केद्ध द्वारा ही प्रशासित रखा गया। 
यद्यपि १९५१ के 'सी” बे के राज्यों के प्रशासन अभिनियम के अनुसार इन राज्यों 
में विधानमण्डल कायम करने और उन्हें प्रशासनिक शक्ति देने की व्यवस्था की 
गयी, पर, संसद के वैधानिक अधिकार और संसद के प्रति केल्टीय सरकार के इनके 
प्रशासल सम्बन्धी दायित्व समाप्त नहीं हो सके। हा 


शज्यों का पु्रांठन १११ 


इस प्रकार संविधान के अच्तगेत अलूग-अछाग क्षेत्रों में प्रशासन का संगठन 
समान नहीं रखा गया। ऐसी स्थिति संक्रमण-काल में किसी तरह मान्य हो सकती 
थी, पर उसे स्थायी नहीं वनाया जा सकता था। प्रजातन्त्र में संघ के विभिन्न राज्यों 
में अछग शासन क्रम रखना सम्भव नहीं था और न तो उपयुकक्‍त ही था। विभिन्न 
आकार वाले राज्यों को समान अधिकार देना भी उचित नहीं था। सी” बसे 
के कुछ राज्य इतने छोटे थे कि उनमें उत्तरदायी शासन का सफल संचालन होता 
कठिन था। ऐसी परिस्थितियों में राज्यों का पुनर्गठन अनिवाय था जिससे देशी 
श्यिासतों से बने राज्यों और प्रान्तों के राज्यों में किसी प्रकार का विभेदद न रह जाय 
और सुरक्षा तथा अन्य कारणों से विशिष्ट स्थान रखने बाले क्षेत्रों को छोड़ कर शेष 
सभी को समकक्ष वना लिया जाय। राज्य-पुनगठत द्वारा ही देशी रियासतों के 
बविलूयन की सप्रभाविक पूर्णता हो सकी। जो क्रम १९४७ में प्रारम्भ किया गया 
था उसकी पति १९५६ में राज्य-पुनर्गंठन अधिनियम द्वारा हो सकी । अब रियासतों 
और प्रान्तों की जनता के अधिकारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहा और 
उनकी प्रशासनिक व्यवस्था समान हो गयी । 
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वबतित कर दिया गया। २७५ रियासतों को मिलाकर छः: संघ वना लिये गये और 
तीन रियास्ततों को मिछाकर भी उनका आकार पूर्ववत रखा गया। इससे संघ 
में मिल नये क्षेत्रों का रूप बड़ा असन्तुलित था। रियासत्तों से वनाये गये विभिन्न 
संघों के अन्तर्गत भी प्रशासनिक संगठन और आर्थिक बिकास की असमानता 
थी। 

बिलयन के परचात से ही उनमें राजनेंतिक और प्रशासनिक स्तर को उठाने 
और उन्हें भारतीय प्र|न्तों के समकक्ष बनाने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया 
था। लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं वाले क्षेत्रों में विकास की गति समान 
बताना दुष्कर था। अलग-अरूुग रियासतों में राजनेतिक-चेतना भी भिन्न थी। 
कुछ में जनता के प्रतिनिधियों ढ्वारा शासन-क्रम में भाग लेने की व्यवस्था हो चुकी 
थी, औद्योगिक और आधिक दृष्टि से उनका विकास भी हुआ था पर अधिकांश 
में शासकों का एकमात्र प्रभुत्व रहता था। रियासत की सम्पत्तियां और प्रजा 
राजा के लिए होती थीं। प्रशासनिक दृष्टि से भी रियासतें विकास के विभिन्न 
क्रमों में थीं। कुछ में शासन-यम्त्र वेज्ञानिक आधारों पर सुगठित हो चुका था पर 
अधिकांश में मध्यकालीन सामन्तशाही जेसी ही स्थिति थी। ऐसी विषम' अवब- 
स्थाओं वाले क्षेत्रों को भारत के राजनेतिक दृष्टि से जागुत और प्रशासनिक दृष्टि 
से संगठित क्षेत्रों से सम्बद्ध करना पड़ा था। 

प्रान्तों में मिलायी गयी रियासतें पूर्णतः: विछीन हो गयीं, लेकिन राज्य संघों 
अथवा अपने पूर्व रूप में सम्मिलित रियाप्ततों के लिए संविधान में अरूग व्यवस्था 
की गयी थी । “बी” बर्ग के राज्यों को पूर्व प्रान्तों अर्थात 'ए” बे के राज्यों के सम- 
कक्ष ही रखने का प्रावधान किया गया। केवल उनमें राज्यपाल के स्थान पर राज- 
प्रमख की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती थी' तथा धारा ३७१ के अनुसार उनकी 
बासन-व्यवस्था पर देख-रेख करने के लिए निश्चित अवधि तक केन्द्र द्वारा निरीक्षक 
रखें जाने का प्रावधान था। यद्यपि “बी” व्ग के राज्यों के लिए अलग यह प्रावधान 
प्ंघ के सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रतीत होता था, फिर भी इस वर्ग के विभिन्न राज्यों . 
का, केन्द्र से होने बाले सम्बन्ध और ए” बर्ग के राज्यों के केन्द्रीय सम्बन्ध में विशेष 
अंतर नहीं था। सी बर्ग के राज्यों को केन्द्र द्वारा ही प्रशासित रखा: गया। 
यद्यपि १९५१ के प्री” वर्ग के राज्यों के प्रशासन अधिनियम के अनुसार इन राज्यों 
में विधानमण्डल कायम करने और उन्हें प्रशासनिक शवित देने. की व्यवस्था की 
_ गयी; पर, संसद के वैधानिक अधिकार और संसद के भ्रति केन्द्रीय सरकार के इनके 
प्रशासत सम्बंस्धी' दायित्व समाप्त नहीं हो सके।...._ 





राज्यों का पुऔनर्गठन १११ 


है 


बुरे 


इस प्रकार संविधान के अन्तगत अलग-अछूग क्षेत्रों में प्रशासन का संगठन 
समान नहीं रखा गया। ऐसी स्थिति संक्रमण-काछ में किसी तरह मान्य हो सकती 
थी, पर उसे स्थायी नहीं वनाया जा सकता था। शजातन्न में संघ के विभिन्न राज्यों 
में अछग शासन क्रम रखता सम्भव नहीं था और न तो उपयुक्त ही था। विभिन्न 
आकार वाले राज्यों को समान अधिकार देता भी उचित नहीं था। सी” वर्ग 
के कुछ राज्य इतने छोटे थे कि उनमें उत्तरदायी शासन का सफल संचालन होना 
कठिन था। ऐसी परिस्थितियों में राज्यों का पुनर्गठन अनिवार्य था जिससे देशी 
रियासतों से बने राज्यों और प्रान्तों के राज्यों में किसी प्रकार का विभेद न रह जाय 
और सुरक्षा तथा अन्य कारणों से विशिष्ट स्थान रखने वाले क्षेत्रों को छोड़ कर दोष 
सभी को समकक्ष बना लिया जाय। राज्य-पुनर्गठन द्वारा ही देशी रियासतों के 
विलयन की सप्रभाविक पूर्णता हो सकी। जो क्रम १९४७ में प्रारम्भ किया गया 
था उसकी पूति १९५६ में राज्य-पुनरगठन अधिनियम द्वारा हो सकी । अब रियासतों 
और प्रान्तों की जनता के अधिकारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहा और 
उनकी प्रशासनिक व्यवस्था! समान हो गयी । 





दितीय खण्ड 
हर ई बी जी ॒ /प*त्टूशक्ा । १ ्चछ 
श्छ्य एजशकर्न का एलहाशसब् बार: इक्ष/न्य शांत काल 


ज्यों का पुनर्गठन देशी रियासतों के विछूयन की पूर्णाहुति होने के साथ 

ही देंश के नागरिकों, राजनंतिक दलों ओर शासकों की महत्वाकांक्षा का साकार 
हूप रहा है। भारत के विभिन्न प्रान्तों का संगठन ब्रिटिश सरकार द्वारा दो उद्देश्यों 
से किया गया था--पहला सुरक्षा और आध्िक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वे- 
सत्ता का प्रत्यक्ष आधिपत्य कायम रखना था, दूसरा पहले वाले प्रभुत्व॒ की समाप्ति 
अथवा उसके विनाश मे होने बाली राजनैतिक रिक्‍तता को पूर्ण करना था। नये 
प्रान्तों के निर्माण हारा पुराने राज्यों की सीमाओं के संस्मरण मिटा कर उनके 
प्रति पंद्ा होने बाली परम्परागत भक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया गया 
था। इसके अतिरिक्‍त सभी प्रात्त ब्रिटिश सरकार के अन्तर्गत एक साथ ही नहीं 
आ गये थे। साखाज्य क्षेत्र समुद्र तठों से देश के भीतरी भागों में धीरे-धीरे बढ़ा 
था। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक इकाइयों अर्थात प्रान्तों का जो निर्माण हुआ 
उसमें किसी प्रकार के विवेकपूर्ण संतुलन लाने का सिद्धान्त व्यवहार में ऊछाना 
सम्भव नहीं था। अस्तु, श्रशासनिक सुरक्षा व मितव्ययिता तथा सैविक चालों 
और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए ही इनका निर्माण होता गया। बंगारू का विभा- 
जन अथवा बिद्दार और उड़ीसा का निर्माण या 'सेन्ट्रल प्राविन्‍्स” का बनाया 
जाना ब्रिटिश शासन काछ में उपयुक्त सिद्धान्तों द्वारा ही प्रभावित हुआ था। 
प्रान्तों के निर्माण में विवेकपूर्ण वैज्ञानिक योजना का अभाव बिटिश राजनी त्तिन्ों 
द्वारा भी माना जाता था। भारतीय संविधान सुधार सम्बन्धी १९१८ में प्रकाशित 
रिपोर्ट में यह स्पष्टत: व्यवत्त किया गया था कि भारत के प्रान्तों की बनावट क्रत्िस 
और असुविधाजनक है। उनके आकार का निश्चय किसी विवेकपूर्ण वैज्ञानिक 
योजना पर आधारित नहीं है वल्कि सैमिक, राजमैतिक अथवा प्रशासनिक 


. १. स्टठेंढह रि-आर्थनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ-१॥ 


रा््यों का पु्न्गदम ११४ 


आवश्यकताओं या तात्कालिक सुविधाओं द्वारा विभित हैं। सम्‌ १९२७ में नियुक्त 
हुए और सन्‌ १५९३० में लपनी रियोर्ट प्रकाशित करने बाले भारतीय वैधानिक 
जायोग (साइसस कमीशन ) ने भी भारतीय प्रान्तों की सीमा सम्बन्धी अनुपयुक्‍्तता 
पर प्रकाश डाला था और सीमाओं के पुनशटन से सम्बन्धित प्रशाक्षनिक और आर्थिक 
कठिनाइयों को समझते हुए भी इस ग्रइन पर विचार करने के लिए एक आयोग 
नियुक्त करने का सुझाव दिया घा। उनका यह भी मत था कि भाषा के आधार 
पर यदि प्रान्तों का विभाजन किया जाय तो उससे क्षेत्रीय स्थिति जबश्य सुदृढ़ होगी 
और प्रद्यासन में भी सुविधा होगी। लेकिन प्रान्‍्तों के पुनर्गठन में भाषा के साथ 
जाति, धर्म, आथिक हित और भोगोछिक सामीप्य पर भी विवार करमा होगा, 
तभी व्यावहारिक दृष्टि से उचित परिवर्तन हो सकेगा। 

इस प्रकार थह स्पष्ट हू कि ब्रिटिश्ष राजनीतिज्ञों और प्रशात्षकों द्वारा भारत 
के प्रान्तों के आकारों की आलोचना की गयी थी। उसमें परिवर्तन छाने की अनिवा- 
येता और परिवतेन की पद्धतियों पर प्रकाश भी डाला गया था। छेकिन जैसा कि 
उपर्यक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि केवल भाषा को ही धास्तों के पुनगेंठन का एकमात्र 
आधार मानना उपयुवत नहीं समझा गया। छड़ीसा धाच्त बनावे की सम्भावना 
पर विचार करने के छिए १९३१ में नियुक्त ऑडोनल कमिटी ने इन सभी तथ्यों 
पर विचार करते हुए ही उस प्रान्त के निर्माण का सुझाव दिया । इसी बीच में सिन्‍्ध 
प्रान्त को बम्बई से अछग करने की माँग सिन्‍्ती मुसलमान और दूसरे मुसलमान 
नेताओं द्वारा की गयी। भारतीय संवेधानिक सुधार की संयुक्त समिति ने १९३ ३- 
३४ में उसे मान भी लिया था। इस प्रकार १९३६ में पहली और अच्तिम बार ब्रिटिश 
शासनकाल के अन्तर्गत उड़ीसा और सिन्ध के दो प्रान्त भाषा और संस्कृति को 
दृष्टि में रखते हुए बसाये गये। लेकिन अन्य प्रान्तों को पूवेबत ही रखा गया। 


कांग्रेस के प्रयास 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भाषा और संस्कृति की समाचता के आधार 
पर प्रान्तों की परोक्ष माँग १९०५ से ही प्रारम्भ हो गयी थी, जब इस संस्था द्वारा 


१. रिपोर्ट आस इस्डियन कांस्दीच्यूशमर रिफॉर्म, पाशा-२५ और 8३०१ 
२. रियोर्ट आऑँब इन्डियत स्टेट्यूडरी कमीशन, १९३० ॥ 
३. रिपोर्ट ऑब ओरीसा कमिदी, बाहूम-१, पारा ६। 


२११४ स्वतंत्र भारत को एक झलक 


बंग-विभाजन को भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतिकूल घोषित किया गया था और उसे 
वीज्रातिशी प्र एक करने की माँग की गयी थी। लेकिन भाषा के आधार पर सभी' 
प्रांतों के पुनर्गठन को अपना स्पष्ट उद्देश्य इस संस्था ने पद्धह वर्ष बाद बनाया जब 
कि १९२० में नागपुर अधिवेशन में इसके लिए शस्ताव स्वीकृत हुआ। १६२७ में 
जब साइमन कमीशन नियुक्त हुआ उसी समय कांग्रेस ने पु: यह प्रस्ताव पास किया 
कि प्रान्तों के पनर्गठन का समय आ गया है और आंध्र, उत्कल, सिन्ध तथा कर्माटक 
प्रान्तों के निर्माण द्वारा इस क्रम का प्रारम्भ किया जाय। १९२८ के स्वेदलीय अधि- 
वेशन में नियुक्त नेहरू कमिटी ने भी इस पर जोर दिया कि भाषा के आधार पर विभिन्न 
प्रान्तों का पुतमेठन होने के बाद ही उनमें शिक्षा तथा अन्य विषयक विकास सम्भव हैं 
क्योंकि किसी भी प्रान्त की सामान्य प्रगति, उसको संस्क्ृति, साहित्य और प्रच्नलछित 
प्रथाओं के सहयोग पर ही निर्भर हूँ और भाषा से इन तीनों का विशिष्ट योग सुरूभ है। 

सन्‌ १९३६ में उड़ीसा और सिन्ध प्रान्त वन चुकने के बाद १९३७ के कलकत्ता 
अधिवेशन में कांग्रेस ने भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन की भांग को फिर से 
दृह्राया और आंध्ष तथा' कर्नाठक प्रान्तों के बनाये जाने की सिफारिश की। सन्‌ 
१९३८ में संस्था की कार्यकारिणी समिति की जो बेठक वर्धा में हुई, उसमें आंध्र, 
कनाटक और केरल के बनाये जाने की भाँग करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों से प्रति- 
निर्षि-मण्डल आये थे। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि प्रान्‍्तों के पुनर्गठन का 
अधिकार मिलते ही कांग्रेस इस कार्य को प्रारम्भ कर देगी। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि कांग्रेस संस्था भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन का सिद्धान्त बहुत 
पहले से ही मानती रही और उसके छिए प्रयास भी करती रही। द्वितीय महायुद्ध 
के पश्चात १९४५-४६ सें अन्तरिम सरकार बनाये जाने के लिए जो चुनाव 
हुआ उसमें कांग्रेस के घोषणा-पत्र (मेनिफेस्टो) के अन्तर्गत इस सिद्धान्त को पन्नः 
प्रतिपादित किया गया कि भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रान्तों के पन्रगेंठन 
का प्रयाप्त जहाँ लक सम्भन होगा, किया जायगा ! 


स्वतन्त्रता के पहचात 


भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनगंठन की जो नीति १९२७० से कांग्रेस को मात्य 
थी उसमे १९४५-४६ की घोषणा से कुछ परिवर्तेतन मालूम होने लगा। देश के 


१. रिपोर्ट आफ नेहरू कमिटी; आल पार्दोज् कानफ्रेंस, १९२८, पृष्ठ ६२। 


ज्यों का पुनर्गेठम ११प्‌ 


विभाजन और स्वतन्त्रता मिलने के परचात कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण और 
भी बदल गया। राष्ट्र की आथिक और सामाजिक उन्नति की आवश्यकता और 
विभाजन के पश्चात उपस्थित हुई विकट समस्याओं के सम्मुख इस प्रन्‍ को गौण 
वना दिया गया। लेकिन इस ओर जागरूक बर्ग की सन्तुष्ट करने के लिए संविधान 
सभा की प्रालेखन-समित्ति द्वारा एक विशेष आयोग की नियुक्षित हुई जिसे आंध्न, 
कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र प्रान्‍्तों के निर्माण की उपयुकक्‍्तता और अनुपयुक्तता 
पर विचार करने और उनसे सम्बन्धित आर्थिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक परिणामों 
का अनुमास करने का भार सोंपा गया। इस आयोग की रिपोर्ट दिसम्बर, १९४८ 
में प्रकाशित की गयी। उसमें प्रस्तुत परिस्थितियों में प्रान्तों का पुनर्गठन अनुपयुक्त 
बतलाया गया। आयोग का यह सुझ्नाव था कि राष्ट्रीयता के विकास में सहायक 
तेथ्यों को प्रश्नय मिलना चाहिए और बाथक तथ्यों का परित्याग होता चाहिए। 
केवल भाषा के आधार पर किसी प्रान्त का निर्माण देश की एकता में बाधक बन 
सकता है। अस्तु, आयोग की दृष्टि से नये प्रान्त का निर्माण तभी सम्भव है जबकि 
भाषा के साथ प्रशासनिक सुविधा हो और उसमें भौगोलिक साल्निध्य, वित्तीय सम्पू- 
णंता, भावी विकास की योग्यता तथा उस क्षेत्र की जवता की सहमति भी सुलभ हो ।* 

इस आयोग की सम्मति तात्कालिक स्थितियों में प्रान्तों के पुनर्गेंठन के प्रति- 
कूल थी और केवछ भाषा को आधार मानकर नये प्रान्तों का निर्माण देश की 
एकता की दृष्टि से अहितकर माना गया। उतके प्रकाश में वस्तुस्थिति पर पुत्र: 
विचार करने के लिए कांग्रेस ने दिसम्बर, १९४८ में जयपुर अधिवेशन में तीन 
व्यक्तियों की एक समिति बनायी। इसके सदस्य पं» जवाहरलाल नेहरू, सरदार 
बल्लभभाई पटेल और डा० पट्टामि सीतारमैया थे। कांग्रेस ह्वारा तियुक्त इस 
समिति ने प्रथम बार भाषा के आधार पर श्रान्तों के पुनर्गठन की नीति के विषृद्ध 
चेतावनी दी। उपर्थक्त आयोग के विचारों की इसने पुष्टि की और यह स्पष्ट 
कहा कि प्राथमिक महत्ता देश की सुरक्षा, एकता और आ्थिक उन्नति को देती 
चाहिए। विग्नह काने वाली घातक श्रवृत्तियों को कड़ाई से रोकना चाहिए।' 
समिति ने इस पर भी जोर दिया कि भाषा क्षेत्रीय एकता का सकती है लेकिन 
इससे राष्ट्रीय विग्नहठ भी उत्पन्न हो सकता है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए 


.. ९, रिपोर्ट आफ लिग्विस्टिक भराविशेश कमीशन, पैर->१०। 
२. रिपोर्ट क्ॉब जें० बी० पी० कमिटी, पृष्ठ ४-५। 
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समिति ने यह सन्नाव दिया कि अुकि भाषा के आधार पर धान्तों के पनगठन का 
पढ़ान्त अपनाते सभ्य कांग्रेस उसके प्रयोग सम्बन्धी इन समस्याओं का शमुमान 
नहीं कर सकी थी, अस्तु, उसे व्यायह्य रिक रूप देते समय प्रतोक क्षेत्र पर अऊूग-अछग 
विचार किया जाय ताकि देश की आर्थिक और शाजन॑तिक स्थिरता में प्रशासन 
सम्बन्धी भडवड़ी ने हो अथवा पारस्परिक द्वग्द से प्रगति में विध्य त पड़े 
यदि जनता की भावनाओं की प्रवकृता के कारण प्रान्तों का पवरगठन करना हं। 
पड़े तो प्रारम्भ उत क्षेत्रों से किया जाय जिनका आकार पूर्णतः सफट भौर 
सर्वमान्य हो, छेकिन उपयुवतता रखते हुए भी सभी क्षेत्रों को. एक साथ व लिया 
जाय। रिपोर्ट में आंक्र राज्य बनाने का भी संकेत था। 

समिति के इन सुझ्नावों को कांग्रेस ने १९४९ की अग्रेल में उचित प्रस्ताव हारा 
माव लिया और १९५१ के अपने चुनाव सम्बन्धी घोषणा-पत्र में राज्यों के पुन 
गठन के सम्बन्ध में उपयक्‍त नीति का ही प्रतिपादन किया। इस प्रकार सर १९५२० 
से १९३८ तक जो सिद्धान्त इस संस्थ। की कार्यनीति निर्धारित करने में प्रमुख 
रहा और जिसको व्यावहारिक रूप देने के छिए उचित अधिकार हुंढ़ा जा रहा 
था वही अधिकार मिलने पर वास्तविकता के प्रतिकूल सिद्ध हो गया। राष्ट्र की 
सुरक्षा और एकता की दुष्टि से यह अनुपयुक्त हो गया। कल्याणी में हुए १९५४ 
के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में अन्य महत्वपर्ण तथ्यों के समक्ष इसे 
पुनः गौण घोषित किया गया। 


आंध्र का निर्माण 


एक तरफ कांग्रेंस संस्था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन देश की 
प्रगति में बाधक मानती जा रही थी, दूसरी ओर जनता इसके लिए उत्तावली हो 
रही भी। आंध्य प्रान्त बनाये जाने का संकेत १९४९ में ही किया जा चुका था 
लेकिन उसके क्षेत्र का निर्णय १९५२ तक सम्भव नहीं हो सका। मद्रास शहर 
की स्थिति के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो पाता धा। आंध्य राज्य के पक्ष वाले उसे 
आंध्ष में सम्मिलित कराना चाहते थे छेकिन' तामिलनाद कांग्रेस और मद्रास सरकार 
उसे मद्रास में ही रखता चाहती थी। इसी बीच संसद में प्रधान भन्त्री' ने यह स्पष्ट 
कर दिया.कि जे० वी० पी० समिति के सिद्धान्तों के अनुसार ही आंध्य प्रास्त बन 
सकेगा अर्थात जब तक पारस्परिक विभेद रहेंगे आंध्य का निर्माण सम्भव नहीं होगा। 

इस स्पष्टीकरण से आंध्र में बड़ा क्षोत हुआ और राज्य-भिर्माण के प्रयत्तों में 
और बल हाया गया। उसी क्रम में अनशन करते हुए श्री पोत्ति श्री रामुरू का देहा- 
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वंसान हो गया। उसके परचात ही जनता में उभड़ती हुई अमच्तुष्टि को झान्त 
करने के छिए तेलग भापा-भाषियों का अकूग राज्य, आंध्र, बचाने की घोषणा 
भारत-सरकार द्वारा की गयी। यह राज्य सभी प्रारम्भिक् उपकणों की पूर्ति के 
पदचात १ अवटूबर, १९५३ को साकार हो सका। मद्रास नगर मद्गाप्त राज्य में 
ही सम्मिलित रखा गया। 


तृतीय खण्ड 
राज्य-पुनर्गठन-आंयोग 


भाषा के आधार पर निर्मित आकर राज्य का प्रादुर्भाव जिन दुखद पूष-वत्तों 
के साथ हुआ उनका प्रभाव देश के दूसरे हिस्सों पर अनुचित पढ़ता हुआ प्रतीत 
होता था। विशेषत: भाषा के आधार पर राज्यों के पुनगंठन की आकांक्षा रखने 
वाले छोगों में आन्छा का क्रम क्षोम उत्पन्न कर रहा था। उनकी भावनाओं को 
समझते हुए भारत-सरकार ने २९ दिसम्बर, १९५३ को भारत-संघ की राज्यों को 
पुनर्गठन पर निष्काम भाव से विचार करने के लिए एक नया आयोग नियुक्त 
किया। नियुक्षित के प्रस्ताव के अनुसार आयोग को राज्यों के पुन्रगंठव की समस्या 
की वस्तुस्थिति, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों और 
सुझावों पर विचार करके इस समस्‍या के सुझाव के लिए प्रमुख सिद्धान्तों और 
अपनी इच्छानुसार विशिष्ट राज्यों के पुनर्गठन का मार्ग प्रस्तुत करता था। आयोग 
के सभापति संयद फडलछ अछी तथा' अन्य दो सदस्य श्री हृदयनाथ कूंजरू और 
श्री कवलूम' माधव पतिक्‍्कर थे। 


प्रमुख संस्तुतियाँ 


राज्य-पुनर्गठन-आयोग ने अक्टूबर, १९५५ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की | 
रिपोर्ट आठ खण्डों में विभक्त थी। प्रथम में संविधान के अन्तर्गत निश्चित भारत 
संघ के सभी वर्गों ए, “बी”, सी”, और डी” के राज्यों के बनाये जाने को ऐति- 
हासिक पष्ठभमि की व्याख्या की गयी थी। उसमें ब्रिटिश शासनकाल के भ्रान्सों 
की निर्माण से लेकर स्वतन्त्र भारत के संविधान के अन्तर्गत विभिन्न बर्गों के राज्यों 
की बनाये जाने तक की चर्चा हुईं। खण्ड के अन्त में यह स्पष्ट किया गया कि संघ 
के किसी भी राज्य को स्थापित करते, उसके आकार. में किसी' प्रकार की वृद्धि या 
कमी करने या उसकी सीमा बदलने का संवैधानिक अधिकार संसद को है क्योंकि 
संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा स्विटरजलछेण्ड के राज्यों की तरह भारत संघ का कोई 
भी राज्य पहले से सम्पर्ण-प्रभत्व-सम्पन्न नहीं था। 
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द्वितीय खण्ड में आयोग ने प्रान्तों के पुतगेठन के लिए प्रस्तुत किये गये विविध 
सिद्धान्तों का ऐतिहासिक विवरण देते हुए यह निष्कर्ष मिकाला कि ब्रिटिश सरकार 
ने केबछ भाषा को पुनर्गठन का आधार संदिग्ध रूप में ही माना था। कांग्रेस में 
यद्यपि १९२० में भाषा को पुनर्गठन के मूल सिद्धान्त के रूप में अपनाया था लेकिन 
बाद में चलकर उसके द्वारा भी भाषा वाले सिद्धान्त के साथ राष्ट्रीय एकता, प्रशा- 
सनिक एवम्‌ आर्थिक आवश्यकताओं और दूसरे तथ्यों पर भी विचार करना अनि- 
वार्य माना जाने छगा। आंध्र राज्य की सीमा निर्धारित करते समय भाषा के साथ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध, प्रशासनिक सुविधा और आशिक व्यवस्था! पर भी विचार 
किया गया था। 

तृतीय खण्ड में आयोग ने राज्यों के पुन्गठण की अनिवार्यता पर प्रकाश 
डालते हुए यह स्पष्ट किया कि देश में बड़े पैमाने पर आथिक योजना चलाने के 
लिए स्थिर राजनैतिक इकाइयाँ होना आवश्यक है, इसके अतिरिक्‍त देशी रियासतों 
के विछयन के पश्चात सम्पूर्ण देश के विवेकपूर्ण पुनर्नठम की कठिनाई भी दूर हो 
गयी थी। उसके बाद पुनर्गठन को और टालना जनता में असन्तोष और निराशा 
फैलाने का कारण हो होता । 

चतुर्थ खण्ड में आयोग मे उन तथ्यों को स्पष्ट किया था जिन्हें राज्यों के पुन्- 
गठन सम्बन्धी सुझाव देने में उसने उचित समझा! और जिनका प्रयोग भी किया। 
उनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नांकित है :--- 

पुनर्गठन के क्रम में होते वाले परिवर्तनों के परिणामों पर ध्याव रखना आव- 
इयक है ताकि प्रारम्भ में ही यह अनुमान छगाया जा सके कि पुनगठनत से जनता 
को होने बाली सुविधाएँ देश की वित्त-ध्यवस्था और प्रशासत पर पड़ने वाले 
अतिरिक्‍त भार के अनुरूप हैं अथवा नहीं। 

राष्ट्रीय एकता के हित में देश का प्रशासनिक और राजनैतिक ढाँचा राष्ट्र 
की प्राथमिकता पर आधारित हो। 

घातिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्रक्षा की दृष्टि से ही प्रशासनिक व्यवस्था का 
निर्धारण किया जाय। सीमा-क्षेत्रों में यक्वि केन्द्र का प्रत्यक्ष नियन्त्रण न हो 
तो उसके लिए अपेक्षाकृत बड़े और सम्पन्न राज्यों का निर्माण हो ताकि 
आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षेत्रों से सरक्षा.कोें साधव सीमा पर सुझभ किये 
जा सकें। 
भाषा' अथवा संस्कृति के एकमात्र मापदण्ड के आधार पर राज्यों का पुनर्ग- 
ठव न तो सम्भव है और न बांछतीय ही है। पुनर्गेठन का क्रम संतुलित बनाने के 
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लिए सभी सम्बन्धित तथ्यों ज॑से प्रशाधनिक सबिधा, जाथिक प्रगति थीर शाज- 
गैतिक सुदृढ़ता को ध्यान में रखना आवश्यक हू । 

यद्यपि राज्य-पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्तावों में वित्तीय सम्पन्नता और आत्म- 
निर्भरता महत्वपूर्ण स्थान रखती है, फिर भी अन्य आवश्यक तथ्यों के साथ ही 

पर विचार करना चाहिए। किसी नये राज्य की वित्तीय सम्पन्नता के साथ 

उर्सकी भावी प्रगति की योग्यता तथा संघ के अन्य राज्यों से अनुरूपता पर विधार 
करना आवध्यक है। 

राज्य-पनर्गठन से पंच वंर्धीय आयोजन के प्रवाह में भी अस्तनव्यस्तता आ' 
सकती है इसलिए पुनर्गठन के कम सें यह भी ध्यान रखना होगा कि आयोजन की 

प्रगति में कम से कम व्यतिक्रम हो और पुनर्गठन से प्राप्त होने बाली सुविधाएँ 
आयोजन सम्बन्धी अस्त-ब्यस्तता की' क्षतिपू्ति कर सक्कें। 

राज्यों का पुनर्गठन ऐसा नहीं हो सकता जिससे स्पष्ट आर्थिक क्षेत्र बन सके 
ऑऔरन तो आध्िक निर्भरता को प्रशासनिक इकाइयाँ निश्चित करते समय ही आधार 
बताया जा सकता है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए भी विभिन्न श्यों में 
प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता का अन्तर कम से कम रखना वॉछनीय होगा । 

नये राज्यों का आकार इतना वड़ा अवश्य हो जिसमें प्रशासनिक कुशलता रखी 
जा सके और आध्िक विकास तथा कल्याण-कार्यों में समन्वय रह सके। इनके 
निर्माण में अन्य सिद्धान्तों के साथ जनता की इच्छाओं को भी ध्यान में रखता होगा । 

राज्यों के पुनर्गठन में ऐतिहासिक तथ्यों और संबंधों के स्थान १२ प्रस्तुत 

परिस्थितियों को विशेष महत्त्व देना है। ऐतिहासिकता के नाम पर ही किसी' 
राज्य की सीमा अथवा आकार निश्चित करना सर्वथा अनुपयुकत है। भौगोलिक 
सान्िष्य भी प्रशासनिक सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए ही विचारणीय है। 
भौगीलिक तथ्यों को पुनर्गठन में प्रमुख स्थान नहीं दिया जा सकता। 

'इन उपर्युक्त बातों का सम्यक्‌ विश्छेषण करते हुए आयोग ने खण्ड के अन्त 
में अपना यह मत व्यक्त किया कि राज्य पुनर्भठन का कोई भी प्रस्ताव किसी एक माप- 
दण्ड से निर्णीत न हो। इस सम्बन्ध के निष्कर्ष प्रत्येक विषय से सम्बन्बित सभी 
परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर ही निकाले जायेँ। 

पंचम खण्ड में आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यों का पवर्गेंठन इस प्रकार 

हो जिससे उस समय संविधान में व्यवत राज्यों का वर्गकिरण समाप्स हो जाय। 
भारत-संघ के प्रायः सभी राज्य एक कोटि के हो. जायें। केवल उस क्षेत्रों में जहाँ 
विकास अथवा सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार का ध्यान रहना आवश्यक है केखीय' . 
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शादान रहे। संविधान की ३७१वीं धारा को समाप्ल कर तथा शज्य प्रमल की 

नियुवित की प्रथा मिटा कर बी” वगे के राज्यों को (ए" दर्ग के राज्यों के संभ 

दक्ष बनाने का प्रयास किया जाय। सी" वर्ग के राज्यों को जहाँ संवेधानिक, 

प्रशासतिक और वित्तीय समस्याओं का सुलझाव सम्भव नहीं था, श्मीपवर्ती 

राज्यों में मिलाये जाने का सिद्धान्त अपनाया जाय। केबल तीन इस दगे के राज्यों--- 

हिमांचल प्रदेश, कच्छ और ब्रिपरा को उनके विकास का क्रम कायम रखने के छिए 
केन्द्रीय सरकार के निरीक्षण के अन्तगंत रखने की व्यवस्था की जाय | 


शज्स-पताछन झस्लस्णे सझपृः 


रिपोर्ट का छठा खण्ड सबसे अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी में आयोग ने 
राज्यों का पूर्गठित रूप प्रस्तादित किया था। १६ राज्यों ऑर तीन केन्द्र द्वारा 
प्रशासित क्षेत्रों को बनाये जाने की सिफारिश की गयी थी। इनका संक्षिप्त विवरण 
आग दिया जा रहा है: 

९, अद्रास्त+«इस राज्य के उस समय कं झेत्र में से मालाबार और साउथ 
कनारा जिछे और कोयम्बटर जिले का कोल्लीगछ तालका अरकूग कर दिया जाय 
और उससे टद्रावनकोर-कोचीन के पाँच तालके, वगस्थीस्वरम, घीवला, कल 
कुलम, विलावान्कोड और शंनकोट्टा मिलाये जायेँ। 

ए. फैशल--नयह नया राज्य बनाया जाय जिसम॑ मद्रास में भिलाये जाने 
वाले पाँचों तालकों को छोड़ कर शेप द्रावनको र-कोचीन, माछझावार जिला (कोचीज 
किल्ा और लछकक्‍्काद्वीप के साथ) साउथ कनारा शिले का कैसेरागोंड तालुका 
और अमीनहीप सम्मिलित हों। 

३. कर्वादिका--यहू भी तया राज्य बनाया जाय जिसमें निम्नांकित क्षेत्र 
मिलाये जायें :-- क्‍ क्‍ 

(अ) सिश्णप्पा, बेलारी, हांस्पेत तारुकों और बेलारी जिले के मह्छापुरम्‌ 
संब-तालका के कुछ हिस्सों को छोड़कर सम्पूर्ण मैसूर राज्य; 
(आ) वम्बई के चार कबन्नड़ भाषा-भाषी जिले--धारवार, बीजापुर, 
उत्तरी कैनारा और बेलगाँव (चाँदगढ़ तालुका छोड़कर ) ; 
ह) हैदराबाद के गुलबर्गा और रायचूर जिले; 
ः) कैसेरा-गोड तालुका को छोड़कर मद्रास का साउथ कैवारा जिला 
उ) भद्गास के कोयम्बदर जिले का कोल्छीगछ तालका; 
ऊ) झुर्ग। क्‍ 
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४. हैद्यरावाइ--इसके उस समय वाले क्षेत्र से कर्नाटक के लिए रायचूर 
और गुलबर्गा अलग करने के साथ-साथ मरथवाड़ा जिलों को भी अलग कर लिया 
जाय। शेष में इस राज्य के अन्तर्गत तैलग भाषा-भाषी जिले महवृबनगर, नाल- 
गोंडा, खेम्माम के सहित वारंगल, करीमनगर, अदीलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद 
और चिदार जिले के साथ मेडक तथा आन्छध्ा के कृष्णा जिला, नालगमोण्डा जिले 
में निकले अंश मुनैगछा सम्मिलित किये जायेँ। इस हिस्से के सम्बन्ध में आयोग 
ने यह भी सुझाव दिया था कि यदि यहाँ की विधान-सभा कम से कम दो-तिहाई 
के बहुमत से आंध्ष राज्य में मिलने के पक्ष में हो तो १९६१ के आम चुनाव के बाद 
इसे आन्ध्र में मिक्ाया जा सकता हैं! 

५. आऑध्र-इस राज्य के इस समय वाले क्षेत्र में सिरुगप्पा, बेलारी और 
हास्पेत ताल॒के तथा वेछारी जिला का मल्लापुरम सव-तालुका का कुछ हिस्सा 
मिलाया जाय और कृष्णा जिला का मुनेगला क्षेत्र अछग करके हैदराबाद में मिलाया 
जाय। ग्रद्रास शहर की स्थिति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित 
नहीं किया गया। 

६. बंबई---इस राज्य के उस समय वाले क्षेत्र से बनकंठ जिले का आध रोड 
तालका और कन्नड़ भाषा-भाषी जिलों--धारवार, बीजापुर, उत्तरी केनारा और 
चॉदगढ़ तालुके को छोड़कर बेलगाँव को अलूग कर लिया जाय और सौराष्ट्र, कच्छ 
तथा हैदराबाद के मराठा भाषा-भाषी जिलों उस्मानाबाद, भीर, औरंगाबाद, 
पर्भवी और नन्‍्देक को सम्मिलित कर लिया जाय। 

७. थिवर्भ--मध्य' प्रदेश के नीचे दिये गये मराठी बोलने वाले जिलों 
को मिलाकर इस नाम के अच्तगेत एक नथा राज्य बनाये जाने का सुझाव 
था--बुल्दवा, अकोला, अमरावती, योत्मछ, वर्धा, नागपुर, भंडार और 
चांदा | 

८. अध्यप्रवेश---विदर्भ राज्य के निर्माण के छिए उपर्युक्त जिलों को विंग 
करने पर मध्य प्रदेश में निम्तांकित क्षेत्रों को मिलाने का सुझाव था :--- 

(अ) मध्यप्रदेश के शेष चौदह जिले; 

(आ) सम्पूर्ण भोपाछ और विश्य्य प्रदेश; 

(६) मन्दसौर जिले का सुनेल क्षेत्र छोड़कर सम्पूर्ण मध्य भारत; और 

(ई) राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील। 

९, शजस्थाव--इस राज्य के उस समय' वाले सम्पर्ण क्षेत्र में से सिरोज 
_तहंसील मिकालनी थी और अजमेर, बम्बई के वनस्कंद जिले का आबू रोड ताझूका, 
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सध्यभारत के मन्दसौर जिले का सुनैछ क्षेत्र तथा पंजाब के हिसार जिले का लोहार 
सब तहसील इसमें जोड़नी थी। 

१०, पंजाब->उस समय वाले पूर्वी पंजाब के क्षेत्र में पेप्पस और हिमाचल 
प्रदेश मिलाने और हिसार जिले से लोहारू सब-तहसतील निकालने का प्रस्ताव था | 
यद्यपि हिमाचल प्रदेश को केद्रीय सरकार के तत्वावधान में रखने का सुझाव भी' 
दिया गया था, लेकिन पंजाब मंत्रिमंडर में उसका एक सदस्य रखे जाने का मत 
व्यक्त किया गया था। 

११. उत्तर प्रदेश--इस राज्य का रूप पूवबत रखे जाने का सुझाव दिया गया था। 

१२. बिंहार-«-इस राज्य के आदिवासी क्षेत्र को झारखण्ड' राज्य में बदलने 
की माँग का आयोग ने विरोध किया। उड़ीसा हारा चाहे जाने वाले क्षेत्र सरायकेला 
और खरसवान को विहार राज्य में रखने की सिफारिश की' गयी।। लेकिन इसके 
पूर्वी हिस्से से पुणिया जिले का महानन्दा नदी के पूर्व वाले क्षेत्र और मानभम जिले 
से चास थाना छोड़कर सम्पूर्ण पुरुलिया को परिचिमी बंगारू में मिलाने की संस्तुति 
की गयी। 

१३, पश्चिमी बंगालल-«इस राज्य के पूववर्ती क्षेत्र में बिहार के उपयुक्त 
हिस्सों को मिछाने की सिफारिश थी। छेकिन बिहार, पश्चिवमी बंगाल, उड़ीसा 
और आसाम हारा एक दूसरे के प्रति अपना क्षेत्रीय हुक घोषित किये जाने के कारण 
उतकी सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तेत करने की अनुपयुकतता बतकायी गयी । 

१४, आसाक्ष--इसके पूव॑वर्ती क्षेत्र में त्रिपुरा मिलाने और इसके आदिवासी 
क्षेत्रों के बिकास के लिए विशेष ध्यान देंने का सुझाव आयोग ने दिया था। 

१५. उड़ीसा--इस राज्य के क्षेत्र को पूर्ववत रखे जाने का सुझाव था। 

१६. जम्म और काइमीर--इस राज्य के सम्बन्ध में आयोग से किसी 
प्रकार का सुझाव नहीं दिया था। 

इन सोलंहों बड़े राज्यों के अतिरिकत संघ के कुछ क्षेत्रों को केन्द्रीय प्रशासन के 
अन्तर्गत रखें जाने का सुझाव भी आयोग ने दिया था। ऐसे तीन क्षेत्र प्रस्तावित 
थे--दिलली, मणिपुर और अंडमन तथा नीकोबार हीपसमूह। दिल्ली के प्रशासन 
के लिए आयोग ने शक्ति-सम्पन्न कारपोरेशन बनाने का संकेत किया था। 


प्रशासनिक और आ्िक समस्याओं से सम्बन्धित सुझाव 
राज्य-पुनगंठन-आयोंग के ये सुझाव भारत के प्राल्तों या राज्यों को वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों के आधार पर निरूपित करने के प्रथम प्रयास थे। जिस सक्रिय प्रयोग 
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की कल्पना ब्रिटिश राजनी तिज्षों द्वारा की जा रही थी और जिसका मोखिक प्रस्ताव 
कछ सीमित आधारों पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हारा १९२० में पास किया गया, 
उसकी स्थूछ झूपरेखा पर्याप्त छान-बीन के बाद इस आयोग ने १९५५ में प्रस्तुत 
की। संघ के विभिन्न राज्यों के आकार सें आमृल परिवर्तत का सुझाव दिया गया 
था। कुछ नये राज्यों का निर्माण करने और पुराने छोटे राज्यों को बड़ों में विलीन 
करने के ऋंतिपूर्ण प्रस्ताव थे। राज्यों में वर्गीकरण के आधार पर विभेद का 
जो दोष संविधान पर लगाया जाता था उसे दूर करने के प्रशस्त माग का प्रदशन 
आयोग ने किया था। लेकिन पृन्र्गठन के ये प्रस्ताव केवल भाषा या संस्कृति पर आधा- 
रित नहीं थे। आयोग ने प्रशाय्ननिक सुविधा, आथिक आयोजन की प्रगति, भौगो- 
छिक साज्निध्य, वित्तीय सम्पन्नता आदि उन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखा जी 
उसकी रिपोर्ट के चौथे खणड में पुनर्गठन के सिद्धान्त रूप में व्यवत हूँ। फलस्वरूप 
एक भाष। और संस्क्ृति रखने बाल राज्यों के निर्माण के प्रस्ताव राम्भव ने हो सके। 
विभिन्न राज्यों में किसी विशेष भाषा के वहुसंख्यकों के कारण दसरी भाषा के अल्प- 
संख्यकों का अहित न हो और उन्हें अपनी भाषा में ही आगे बढ़ने का अवसर मिल 
सके , इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपनी' रिपोर्ट के सातवें 
खण्ड में अन्य भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को लिए कुछ विशेष 
प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उनमें सातुभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने की सुविधा 
दिलाने, राज्य प्रशासन के कुछ क्षेत्रों में राज्य की विविध भाषाओं के प्रयोग 
की व्यवस्था कराने तथा जन-सेवा में नियुक्ति पाने के लिए की जाने बाली 
परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों की भाषा राज्य की सान्‍्य भाषा अथवा राष्टीय भाषा 
में से किसी में भी उत्तर लिखने के अधिकार को सुरक्षित कराने वाले प्रस्ताव 
उल्लेख्य हैं । 

आयीग ने राज्यों के पुनर्गठम से उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक और आधिक 
कठिनाइयों पर भी विचार किया था। उत कठिनाइयों और समस्याओं का 
उचित हकू निकालने के लिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण संस्तुति्याँ भी थीं जिन्हें 
रिपोर्ट के अन्तिम खण्ड में प्रकाशित किया गया। मिलछाये गये राज्यों के 
कर्मचारियों की अग्रता आदि ध्यान में रखते हुए उसका संगठत करने के 
लिए एक विश्वस्त निकाय कायम करने. का सुझाव था। इसी प्रकार 
विभिन्न राज्यों की सम्पत्ति और दायित्व के न्याय्पूर्ण वितरण के लिए 
' विशिष्ट साधन का. प्रयोग करने का उल्लेख कियो गया था। अन्तरिम 
काल में नये राज्यों को वित्तीय कठिनाइयों का सामता ना करना . पड़े 
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इसके लिए के द्वारा विशेष योग देंने की सिफारिश की गयी थी। आयोग की 
संस्तु तियों के अनुभार सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हों, इसकी देख-रेख करने 
के लिए एक स्थायी निकाय वाया जाय जिसमें आयोजना के सदस्य भी सम्मि- 
छित रहे। सभी क्षेत्रों में विकास व्यय का समाव वँटवारा हो इसके लिए औद्यों- 
गिक स्थानीकरण की नीति केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के आधार पर 
निश्चित की जाय । विभिन्न राज्यों में नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों में 
से लगभग आधे राज्य के बाहर के हों और उवको एक राज्य से दूसरे राज्य तथा 
राज्य से केन्द्र को स्थानास्तरित किया जाय। इससे क्षेछ्न की मर्थावा बनी रहेगी | 
और राण्यों में क्षेत्रीय संकीणता का प्रसार नहीं होगा। इस विविय सुझावों को 
देकर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन को सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति में वाथक वहीं बल्कि 
सहायक बनाने का प्रयास किया और अपनी' नियुवित के समय घोषित विचारणीय 
विषयों के मूल तत्वों का निर्वाह भी किया। 


चतुर्थ खण्ड 
राज्यपृन्रगंठन की ओर 


राज्य-पुनर्गठन सम्बन्धी इन प्रस्तावों के प्रकाशित होते ही' सम्पूर्ण देश में अनेक 
जान्तियाँ फैलीं। केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर पुनर्गठन की भांग करने 
वाले लोगों में बहुत आवेश बढ़ा | महाराष्ट्र बाले विशाल महाराष्ट्र, गुजरात के लोग 
महागुजरात, सिख अपना अछग क्षेत्र बनाने की आवाज उठाने छगे। सी” बगे के 
कुछ राज्य विशेषतः किन्ध्य प्रदेश अपना अस्तित्व खोने को तैयार न होते थे। बिहार, 
उड़ीसा, बंगाल और आसाम के राजनैतिक नेता अपने राज्यों की सीमा के सम्बन्ध 
में तरह-तरह के अधिकार घोषित करने छगे थे। कभी एक मुख्य मन्त्री' इसके आधार 
पर पदत्याग की घोषणा करता तो, कभी दूसरे पूरे राज्य में आंदोलन उठ खड़े होने 
का भय दिखलाते। आवेशों के प्रदर्शनों ने कुछ क्षेत्रों में इतना बविकट रूप धारण 
कर लिया था कि सामान्य शासन क्रम से उसे नियन्नण में रखना और शान्ति तथा 
सदभाव की सुरक्षा करता असम्भव जान पड़ता था। उत्तेजित जन-समूह को विनाश- 
पूर्ण संघर्षों से बचाने के लिए कुछ बड़े शहरों में पुलिस को कड़ी नीति भी अपनानी 
पड़ी थी। ऐसा भय होने ऊुगा था कि कहीं नवजात भारत-राष्ट्र क्षेत्रीय दावारिनि 
में झछस न जाय. और पनः मध्यकालीन स्थिति न लौट आये। लेकिन हर्ष 
बल्‍्लभ पन्त की वित्रक्षण शवित और देश के अन्य दूरदर्शी न्ेताओं-के सहयोग-से.... 
स्थिति सभली। प्रादेशिकता की भावना मिटाने और अखिल राष्ट्र-मिर्माण में 
क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के छिए-देश--भर-में-पांच क्षेत्रीय परिषद और कुछ प्रादे- 
शिक समितियाँ स्थापित करने का निश्चय किया गया। पुनर्गठन के सम्बन्ध में 
संघर्ष करने वाले राज्यों के पारस्परिक विक्यन की चर्चा भी प्रारम्भ की 
गयी थी । 
.. इन उद्देलित परिस्थितियों के क्रम में राज्य-पुनर्गठम आयोग की संस्तुतियों 
में संशोधन छाने के लिए १,२२९,१५० आहोक-पत्र केक्लीय सरकार को प्राप्त 
हुए। विविध राज्यों की विधान सभाओं और संसद में भी उन पर पर्थाप्त विचार- 
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विमर्श हुए। १६ जनवरी, १९५६ को भारत-सरकार द्वारा कुछ परीक्षात्यक 
निर्णय आयोग की अधिकांश संस्तुतियों के आधार पर किये गये। इन निर्णयों 
से, यद्यपि वे पूर्णतः परीक्षात्मक थे, एक ओर बम्बई और गुजरात में और दूसरी 
ओर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बड़ी उत्तेजना बढ़ी थी। इन्हें कुछ संशोधनों 
के साथ विधेयक के रूप में विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के सम्मुख मत प्रकाश 
के लिए पुनः रखा गया। सन्‌ १९५६ के अगस्त-सितम्वर में विधेयक पर संसद में 
विचार किया गया और कुछ संझोधनों के साथ उसे अधिनियम का रूप दिया गया । 
तीन अधिनियम बनाये गये। बिहार और बंगारू के बीच सीमा सम्बन्धी परिवर्तत 
के लिए अलूग अधिनियम बना; अन्य सभी राज्यों के पुनर्गठन के लिए शाज्य पेन- 
गेंठस अधिनियम बना; और पुनर्गठन के कारण संविधान में उचित संशोधन लाने 
के लिए संविधान-सप्तम संशोधन अधिनियम वना । 


राज्य-पुन्रगेंठन 


पहुली नवम्वर, १९५६ से अधिनियम लागू किये गये। उसी दिन से भारत 
के इतिहास में प्रथम बार अखिल देशीय एकता और सुरक्षा के आधार पर भाषा 
व संस्कृति की समानता, वित्तीय, आथिक और प्रज्ासनिक सुविधा तथा राष्ट्रीय- 
विकास-आयथोजन के सफल संचालन की आवश्यकताओं के अनुसार पु]नर्भठित राज्यों 
का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादेशिक स्वच्छन्द्ता और प्रगति के साथ राष्ट्रीय एकता 
और विकास का क्रम सजीव हो उठा। वर्षों की कल्पनाएँ साकार हुईं। गतिमात 
भारत का आलोक-पूर्ण चित्र खिच गया। सम्पूर्ण भारत प्षंध का ९८ प्रतिशत जन- 
समुदाय समानाधिकारी १४ राज्यों और २ प्रतिशत केछ् द्ारा प्रशासित ६ क्षेत्रों 
में अवस्थित हुआ। नये राज्य केरल की उत्तत्ति हुईं। आयोग द्वारा अ्रस्तावित 
विदर्भ और बम्बई को मिला कर बम्बई ताम के अच्तर्गत बड़ा राज्य बनाया 
गया। कंन्नड़ भाषा-भाषियों का क्षेत्र मेसूर के अन्तर्गत रखा गया। अवशिष्ट 
हैदरावाद और आंध्र मिलाकर विशाल आन्छय का निर्माण हुआ। आयोग की 
संस्तुतियों के अनुसार ही मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य बनें। आसाम, उड़ीसा, 
उत्तर प्रदेश और जम्मू-काश्मीर राज्यों को पूर्ववत छोड़ा गया। बंगारूऔर बिहार . 
की सीमाओं का निपटारा तये अधिनियम के अनुसार हुआ जिसमें बिहार के मान- 
भूमि और पूर्णिया जिले का कुछ अंडा पश्चिम बंगाल में मिलाया गया। पंजाब 
में पेप्स तो मिलाया गया लेकिन हिमांचल प्रदेश केलद्दीय शासन के अन्तर्गत ही रखा 
गया। त्रिपुरा और लकद्वीप तथा मिनिकाय, अमिद्विवि ढीप समूहों को भी आग्रोग 
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दे प्रस्ताव के अनुसार बड़े राज्यों में व शिक्ा कर केछीय प्रशासन के अंतर्गत 
ही रखा गया। इस प्रकार फेरद्रीय प्रशासन के अन्तगत ६ क्षेत्र--दिल्ली, मणिपुर 
त्िपुरा, 'हम्ांचक प्रदेश, ऊक आदि द्ीप-समृद् थीर शंडम्रन-विकोंदार द्वीप-समूह 
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संगठन और एका के प्रयात् 


प्रादेशिकता की भावना का उम्र प्रदर्शन देखने के पद्चात राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ 
बसाने के लिए उचित साधनों का प्रयोग प्रारध्भ करता अभिवाय समझा गया। 
सम्पर्ण देश की पांच क्षेत्रों में विभकत करके प्रत्येक में क्षेत्रीय परिषद करने की व्यव- 
स्था हुई। इनके माध्यम से विभिन्न राज्यों में सहयोग छाने, उसके पारस्परिक बिग्रह 
और मतभेदों को समाप्त करने तथा केर्र को सहायता से सम्पूर्ण क्षेत्र के छिए 
सुसंगठित बिंकास-योजनाएँ बचाने और उनके संचालन करने में बड़ी सरलता हुईं। 
पंजाब और आमज्क्ष प्रदेश में मिलाये गये नये क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा के छिए 
विधायकों की प्रादेशिक समितियाँ भी बनायी गयीं जिससे उनके निवासी अपने को 
उपेक्षित समझकर असत्तृष्ट न हों। केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में प्रशासन के लिए 
जन-सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से सलाहका रिणी समभितियाँ बचायी गयी हैं जिससे 
राज्य-सम्बन्धी विषयों के प्रशासन में तथा क्षेत्र से सम्बन्धित वेधानिक प्रस्तावों और 
बाधपिक वित्तीय घोषणाएं करने में सरकार द्वारा सछाह ली जाती है। हिमाचल 
प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में जनता को प्रजातन्‍्त्रीय शासन का अनुभव कराने और 
मतदान का अधिकार प्रयोग में छाने के छिए एक विद्येष अधिनियम द्वारा प्रादेशिक 
परिषद बनाने की व्यवस्था की गयी हैं। इसमें जनता के प्रतिनिधि स्थानीय शासन 
चलाने के लिए बसे ही चुने जाते हैं जैसे राज्यों में विधायकों का चुनाव होता है। 

आयोग के सुझावों के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्थित अल्पसंख्यक भाषा- 
भाषियों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधा दिलाने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 
१५० ए जोड़ा गया। उसके अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृ-गाषा में शिक्षा पाने 
के अधिकार को सुरक्षा मिली । इसके साथ ही. माध्यमिक स्तर पर भी स्पष्ट नीति 
घोषित करने और उसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था भी की गयी। केख सरकार 
ने राज्य सरकारों को राज्यभाषा और विभिन्न पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में आयोग 
हारा दिये सुझावों की कार्यान्वित करने की सछाह दी है। संविधान संशोधन के 
अनुसार अल्प शंस्यक भाषा-भाषियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों 
भे एक आायुक्त की त्यवस्वा की गयी हैँ। पुनर्गठन से उत्पन्न आथिक, प्रशासनिक, 


राज्यों का पुनर्गठन १२९, 


और वित्तीय मामलों को उचित रूप में सुलझाने के लिए मुख्य मच्नियों और मुख्य 
पचिवों का एक अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें सभी विग्रह्मत्मक तथ्यों पर 
दान्तिपूर्ण ढंग से समझौता हो गया और पुनर्गठित राज्यों को बुगमतापूर्वक सहयोग- 
भय विकास के पथ पर बढ़ा दिया गया । 


एक अपूर्ब कृति 


संब के विविध राज्यों का यह सफल पुनर्गठव कांग्रेस सरकार की अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कृति रही हैं। इससे नव-भारत-निर्माण में अपूर्व योग मिला है और प्रजा - 
तन्‍्त्र के मूलतत्व--सभी नागरिकों को राजनैतिक समानाधिकार--को निर्वाध 
क्षेत्र सुलभ हो सका है। देशी राज्यों के बिलयन से संघ के विभिन्न क्षेत्रों में जो 
विविधरूपता और राजनेतिक अधिकारों की असमानता उत्पन्न हुई थी उसे पुन- 
गठन हारा समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतें पूर्ण संवेधानिक रूप से भारत 
संघ में सदेव के लिए बिलीन हो गयीं। सम्पूर्ण देश के आधार पर विकास-योजनाएँ 
बनाने और उन्हें प्षफलतापूर्वक चलाने का मार्ग सुगम हो गया। इतना विद्यद 
कार्य, जिसके सम्पादन के विपय में ब्रिटिश सरकार सोचती ही रह गयी, स्वतंत्रता 
मिलने के लगभग ९ वर्ष बाद ही सम्पूर्ण हो गया। सबसे महत््वपर्ण बात तो यह हैं 
कि इसके लिए देश की किसी भी विकास-योजना को स्थगित नहीं करना पड़ा। 
आशिक प्रगति अपने निश्चित क्रम से होती रही और देश के सम्पूर्ण चित्र को बच- 
लने वाली राजनेतिक कांति भी पूर्ण हो गयी। यद्यपि जाथिक और सांस्कृतिक 
दृष्टि से राज्यों का पुनगंठन आदशें नहीं कहा जा सकता, फिर भी पुनर्गठन के 
पहले बताये गये सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए इसे उपयुक्त ही मान सकते हैं। 
इस क्रम में देश के विभिन्न हिस्सों में घटी कुछ घटनाएँ हमारी शान्तिपूर्ण संस्कृति 
और सहिष्णुता के आदक्ों के अनुरूप नहीं रहीं, फिर भी जिस योग्यता से देश की 
जनता और उसके नेताओं ने विग्रह्मत्मक शक्तियों को चछने और भारतीय एकता 
को सुदृढ़ रखने में योग देकर पुनर्गठन का कार्य पूर्ण कराया, वह भारत के इतिहास 
में अमर हो गया है। राष्ट्र की भावी सन्‍्तानें इससे देश की एकता के लिए 
क्षेत्रीय ममता को त्याज्य समझसे का प्रोत्साहन निरंतर पाती रहेंगी। द 

भारत-संघ के राज्यों का यह पुत्रभेठन अपनी अपेक्षाकृत शान्तिपुूर्ण और 
शीघ्रगामी विधियों के लिए वि्व के इतिहास में अपूर्व रहा है। 





आधथिक-कान्तियों 


छुठाँ अध्याय 
जा्थिक योजनाएं 


लोकतब्त की सफलता के लिए आश्थिक-सम्प्नता अभिवार्थ 


लोकतन्त्र की सफलता देश के नागरिकों में पारस्परिक सहयोग की भावना 
बढ़ाने से ही स्थिर हो सकती है। इसके लिए एक दूसरे के व्यक्तित्व के प्रति सम्मान 
हो, सभी को अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार विकास करने का अवसर मिले, 
एक बर्ग का दूसरे से शोषण ने हो। यदि इनके विपरीत परिस्थिति वर्तेमान है तो 
पारस्परिक कदुता बढ़ेगी और विभिन्न वर्यों में संघ होगा। नागरिकों में होने 
बाले पारस्परिक बिद्वेपों और संचर्षो के बीच लोकतन्त्र का सफल संचालन सम्भव 
नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावचा में ही, जैसा कि हित्तीय अध्याय में बतलाया 
गया है, जनता में पारस्परिक सद्भाव और सहयोग स्थापित रखते के इस भूल 
तत्वों का समावेश हुआ हैं। जन-साधारण की' आर्थिक विपन्नता और विभिन्न 
वगों की आथिक स्थिति संबंधी असमानता इनकी प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधाएँ 
हैं। इन्हीं कारणोंवश साधन-हीन नागरिकों को विकास की सुविधा नहीं मिलती । 
में सम्पन्न वर्गों से शोषित होते रहते हैं और समाज में उपेक्षित जीवन बित्ाते हूँ। 
साम्यवादी' राजनैतिक कऋरान्तियों का बीज भी आशिक विपन्नता और असमानता 
की उष्णता से ही अंकुरित होता है। अस्तु, लोकतन्त्र को सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करने 
के लिए सम्राज के विभिन्न वर्गों की' आर्थिक असमानता मिदाता तथां सभी की 
सम्पन्नता बढ़ाना अनिवार्थ है । 





भारत में आ्थिक्ष घिषज्षता और असमानला 


भारतीयों की आर्थिक विपन्नता बहुत पहले से प्रख्यात रही है। यहाँ की कुछ 
राष्ट्रीय आय १९३१-३२ के आधार पर डा० बी० कै० रा० बी० राव की गणना 
के अनुसार १६०० से १८०० करोड़ रुपये के बीच (ब्रिटिश भारत के लिए) आती 
थी। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय ६५ हपये प्रतिवर्ष थी। वितरण की असमानता 
भी विकट थी। ऐसा अनुमान था कि कुछ राष्ट्रीय आय' का एक-तिहाई केवल 


१३४ स्वचंन्न भारत की एक शलक 


५ प्रतिशत जन-संख्या उपभोग करती थी, एक-तिहाई से कुछ अधिक ३५ प्रतिशत 
लोग पाते थे और शेष ६० प्रतिशत लोग कुछ आय के एक-तिहाई से भी कम हिस्सा 
पाते थे।' विद्वत्तावृर्ण कार्यों में लगे लोगों, बड़े-बड़े उद्योगपर्तियों और भृस्वामियों 
की वाधिक आय औसत से बहुत अधिक थी । साधारण कृषकों और मजदूरों की आय 
औसत से भी कम थी। गाँवों में रहने वालों की औसत आय नगर-निवासियों की 
आय से कम थी। स्वतन्त्रता मिलने पर भी लगभग यही स्थिति थी। १९४८-४९ 
के आँकड़ों के अनुसार भारत की कुल राष्ट्रीय आय 2६५० करोड़ रुपये थी। 
इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत आय २४६ रूपये वाधिक थी। पहले के आँकड़ों 
की तुलना में पॉचगणी वृद्धि प्रतीत होती है। लेकिन इस बीच में हुईं कीमत 
तल की वृद्धि को देखते हुए वस्तुस्थिति में विशेष सुधार नहीं माना जा सकता। 
१९३८-३९ के आधार पर ही १९४८-४९ का सामान्य कीमत-तलू चिर्देशांक 
३७६२ था। आय-वितरण की असमानता भी छगभग पूर्वेकत थी। निम्नां- 
कित तालिका में राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्रोतों और उन पर निर्भर जम- 
संख्या के आनुपातिक प्रतिशतों में की गयी विवेवना इसी तथ्य की ओर संकेत 
करती है। 








: कुछ राष्ट्रीय आय ज्ोतों पर निर्भर जन- 
आय विध >> ४ 
के विविध स्लोत में उनका प्रतिशत संख्या का प्रतिशत 
कृषि है: ६५९८ 
खा और बड़े-छोटे उद्योग १७ १०'६ 
वाणिज्य, परिवहन और 
समान्नार संवहन १८५ ७५ 


अन्य सेवाएं १५५ १२९१ 





१, शाह और खेम्बटा ब्रेल्थ एग्ड ईवलेबल फैपेसिटी आफ इंडिया । 
२, भआार्खअरकार के आथिक सल्ञाहकार के कार्याक्ष्य हाश प्रकाशित आँवाडों 
के अनार ) 


आश्चक बजाए ५भ्शज 


विविध उत्पादव-कार्यों की दृष्टि में कुछ राष्ट्रीय आय और कुल जन-संख्या 
का उपर्युक्त विवरण यह स्पष्ट करता है कि क्ृषषि-क्षेत्रों में छगे लोगों की औसत 
आय क्षब्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले छोगों से कम थी। इसमें भी कुल उत्पादन 
का अधिकांश बड़े भृस्वामियों को मिलता था। भूमिद्दीन कृपकों की, जिनका 
अनुपात कुल जन-संख्या का लगभग १३ प्रतिशत था, मजदूरी के रूप में बहुत न्यूत 
आय होती थी। इसी प्रकार अय्य क्षेत्रों में भी अधिकांश कायकर्ताओं और स्वामियों 
तथा बड़े कर्मचारियों की आय में वहुत विषमता थी। आय-वितरण की विष- 
मता मिटाना भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य था। 


सर्ववोभली सम्पन्नता के लिए आयोजन की आवश्यकता 


आय के बितरण की विपमता मभिठा देने मात्र से ही देश की आथिक समस्या 
को सुलझाता सम्भव नहीं था। वितरण की समानता के प्रयास तो केवल दारिद्रय- 
प्रसार के सावन बनते। आर्थिक सम्पन्नता छान के लिए उत्पादव में वृद्धि आव- 
श्यक थी। पश्चिम के विकसित देशों की तुलना में भारत की कुछ राष्ट्रीय आय 
बहुत ही कम थी जबकि जन-संख्या में इसका ऊँचा स्थाव रहा हे। देश के उत्पादन 
की यह स्थिति यहाँ की प्राकृतिक सम्पन्नता देखते हुए बहुत ही शोकप्रद थी) केबल 
आधुनिक ढंग के प्रयोगों के अभाव में यहाँ की अतुझ जन-शधित और विविते 
प्राकृतिक सम्पत्ति निरर्थक हो रही थी। सम्पन्नता के सभी उपकरण विद्यमान 
रहते हुए भी जनता विपच्नता से पीड़ित थी। सभी क्षेत्रों में उत्पादत-स्तर उठाने 
के लिए आधुनिक विधियों और जानकारियों का प्रसार करता था। देश्ष में सें- 
लुछित औद्योगीकरण के विकास का समुचित आधार बनाने के लिए मुल और 
बुहद उद्योगों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करता था। उपभोग की विभिन्न वस्तुओं- 
का उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगारी के विविध स्रोत प्रस्तुत करने के लिए कुटीर 
उद्योगों को आधुमिक प्रावेध्रिकी के योग से बड़ी संख्या में चलाना थाः। सम्पूर्ण 
देश के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से संबद्ध करने तथा कच्चे मा्ों, निर्मित पदार्थों 
ओर शक्षम की गतिशीलता बढ़ाने के लिए परिवहन और समाचार-संवहन के. . 
आधुनिक साधनों का प्रसार भी आवश्यक था। जनता को दीघ॑कालीत शिक्षि- 
लता से मुक्त करा कर उसे विकासोन्युख बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण की भी 
व्यवस्था करनी थी। इन सबके साथ समाज के पिछड़े वर्गों में कल्याण के विशेष 
कार्यो का सम्पादन कराना था। एक साथ और निश्चित समय में समाज का 
यह प्र्वतोमुखी विकास करता आवश्यक था। इसी की पूर्ति के लिए स्वतन्त्रता 
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के पदचात शीघ्र ही पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारम्भ १९५१-५२ से किया 
गया। 

आर्थिक आयोजन के रूप में संगठित विकास के प्रयत्न सामान्य परिस्थितियों 
में नहीं करने थे। विभाजन-जन्य विषम समस्याएँ, जिनमें हाखों की संख्या में आये 
विस्थापितों के पुनर्वास का प्रबन्ध उग्रतम था, साथ-साथ सुलझानी थीं। भारतीय 
निर्यात के प्रमुख स्रोत जूट-उद्योग और करोड़ों भारतीयों के जीवन-स्तर को प्रभा- 
वित करने घाले बस्त्रोद्योग के लिए कच्चे प्रार्ल की व्यवस्था करनी थी। प्रतिवर्ष 
लाखों ठन खाद्यान्न के अभाव को पूरा करके दु्िक्ष जेसी परिस्थितियों को मिटाना 
था। बढ़ते हुए कीमत-तल को सर्व-साधारण के कल्याण के लिए निश्चित सीमाओं 
के अन्तर्गत रखना था। इनमे से प्रत्येक समस्या इतनी भीषण थी कि उसकी तनिक 
भी अवहेलना सम्पूर्ण राष्ट्र को नष्ट-अ्रष्ट कर सकती थी। इन सब पर उचित 
ध्यान देते हुए प्रजातन्न्रात्मक विधियों से विकास का क्रम प्रारम्भ करना था। 
उसके लिए सभी उपकरणों के निश्चय और प्रयोग का भार सरकार पर ही था। 
विकास-कार्यों में सहयोग देने के लिए जनता को बाध्य नहीं बल्कि राजी करना था।। 
इन्हीं सीमाओं के' साथ विकास-योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाकर सामाजिक 
विषमताओं को दूर करना था और भावी प्रगति का सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करना था। . 

संगठित विकास द्वारा देश को समृद्ध बनाने का विचार विलकुछ नया नहीं 
रहा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात रूस की राजनतिक और आधिक करान्तियों तथा 
उनकी सफलता से सभी राष्ट्र प्रभावित हुए थे। तभी से अर्थ-व्यवस्था के दोषों 
को दूर करने के लिए संगठि त आयोजनों की चर्चा चली थी। भारत भी उस प्रभाव 
से अछता नहीं था। 


द्वितीय खण्ड 
भारत में आधथिक पोजनाओं का प्रारम्भ 


भारत की अधिकांश विपन्न जनता को समृद्ध बनाने की चर्चा यहाँ की राज- 
नेतिक जागृति के साथ ही प्रारम्भ हो गयी थी और सन्‌ १९३४ में सर विस्वेसरैया 
ने प्लांड इकॉसामी फार इंडिया” मामक पुस्तक में देश को विकास-योजना का 
एक संक्षिप्त रूप देने का प्रयास किया था। फिर भी सन्‌ १९३८ के पूर्व इस ओर 
कोई संगठित प्रगति नहीं हो सकी। उस वर्ष उद्योग-मन्त्रियों के अधिवेशन में 
स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार देश की दरिप्रता और थेकारी मिटाने तथा आशिक 
उत्पादव और सुरक्षा लाने में सहायक उद्योगीकरण के लिए व्यापक राष्ट्रीय योजना 
बताने के उद्देश्य से कांग्रेस के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति की 
स्थापना की गयी। उसके सभापति पं० जवाहरलाल भेहरू और अवेतनिक प्रमुख 
सचिव श्री के० टी० शाह बनाये गये। इस समिति ने अपने प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति 
एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों से संबंधित आँकड़ों की प्राप्ति के लिए 
कुछ उपसमभितियाँ बनायी थीं। कृषि, उद्योग, श्रम ओर जन-संख्या, वाणिज्य 
और चित्त, यातायात, जन-कल्याण, शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था में स्ल्रियों 
का स्थान आदि प्रमुख विषयों पर छावबीन करने के छिए कुछ २९ उपसभितियां 
कायम की गयी थीं। सत्‌ १९४० तक इसका कार वेग से चला था पर इसके पदचात 
अधिकांश कार्यकर्ताओं की जेलयात्रा के परिणामस्वरूप सन्‌ १९४५ तक कार्य 
स्थगित रहा। सन्‌ १९४५ की जेलमुक्ति के बाद फिर कार्य प्रारम्भ हुआ। चूँकि 
सभी क्षेत्रों के आँकड़े लव तक पुराने हो चुके थे, अस्तु, युद्धभनित परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए उनमें फिर से नवीनता छागी गयी। इस प्रकार सन्‌ १९४९ 
तक सभी उपसमितियों की रिपोर्टों को प्रकाशित कराया जा सका। 

इस बीच युद्धकाल में ही, जब राष्ट्रीय आयोजन समिति का कार्य स्थगित 
हो चुका था, वेश के आठ प्रमुख उद्योगपतियों--श्री घरमश्यामदास बिड्ला, सर 
श्रीराम, सर पृरषोत्तमदास, ए० डी० सर्सफ, आादशिर दछकाछ, शी जे० औआर० 
डी० ताता, कस्तूरभाई छाकभाई और डा० जान मथाई ने मिलकर एक ६५. 


श्््द घ्व्तंत्र भारत की एक पलक 


वर्षीय योजना प्रकाशित की । इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि की उपज को दूना और 
औद्योगिक उपज को पॉँवगुना बढ़ाकर राष्ट्र की कुल आय को तीनगुना और 
बैयक्तिक आय की दुगुना बनाता था। सह विकास लाने को लिए कुछ योजना पर 
१५ वर्षों में १०,००० करोड़ रुपये व्यय करना था। उसमें से ४४८० करोड़ 
रुपये उद्योग में, १२४० करीड़ रुपये कृषि में, ९४० करोड़ रुपयें यातायात में, ४९० 
करोड़ रुपये शिक्षा में, ४५० करोड़ रुपये स्वास्थ्य में, २२०० करोड़ रुपये गृह- 
निर्माण में और २०० करोड़ रुपये अन्य कार्यों में लगने वाले थे। यह योजना कुछ 
समय तक के लिए विवाद का प्रमुख विषय बनी रही लेकिन कार्य-रूप में परिणत 
नहीं हो सकी | छगभग इसी समय “इंडियन फेडरेशन आफ लछेवर" के तत्वावधान 
में श्री एम० एन ० राय द्वारा रचित एक दूसरी दरावर्थीय योजना “जन-योजना/' 
ताम के अच्तगंत प्रकाशित की गयी। इसके संचालन के लिए १५००० करोड़ 
रुपये का अनुमान लरूगाया गया, जिसमें से कृषि पर २९५० करोड़ रुपये, उद्योग पर 
५६०० करोड़ रुपये, यातायात पर १५०० करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर ७६० करोड़ 
रुपये, शिक्षा पर १०४० करोड़ रुपये और गृहु-निर्माण में ३१५० करोड़ झपगे 
लगाने की बात सोची गयी थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जनता की अल्पकालीन' एवं 
दीघकालीन आवश्यकताओं को पूरा करना था। उनकी क्रमशक्ति की चृद्धि 
पर विशेष महत्व नहीं दिया गया था। 
इन्हीं योजनाओं के प्रकाशन के पद्चात ही श्री एस ० एन ० अग्रवाल (वंतेमान 
अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के प्रमुख सचिव) मे एक नतिक 
और आचारिक सिद्धान्तों पर आधारित दसवर्षीय दूसरी योजता गांधी योजना ' 
नाम से निकाही। इसमें भारतीय संस्कृति के अनुकूल जीवन बताने और उसी 
के आधार पर सम्पूर्ण समाज को संगठित करने को विद्येष महत्व दिया गया था। 
इसकी सम्पूर्ण अवधि में ३५०० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था बनायी गयी थी, 
जिसमें से १२१५ करोड़ रुपये कृषि पर, ३५० करोड़ रुपये कुटी र-उच्चोग पर, १००० 
करोड़ हपये वड़े तथा मूल उद्योगों पर और १११५ करोड़ झपये लोकोपयोगी 
सेवाओं पर लगाये जाने वाले थे। लेकिन यह योजता भी कार्यान्वित नहीं हो सकी । 
युद्ध के पहचात भारत-सरकार द्वारा देश को औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध बनाने 
का प्रयास प्रारम्भ हो गया। क्रषि' के विकास के लिए खरेघाट की पोजना और 
औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए बे महोदय के आकोक-पत्र इस संबंध में उल्लेखनीय 
हैं। लेकिन इस्हें सुसंगठिल योजना का रूप नहीं माना जा सकता। सब्‌ १५४७ 
में सलाहकार योजनामंडल की स्थापना श्री के० सी०. नियोगी की अध्यक्षता में 


आधिक बघोजनाएं ९३९ 


कार्य करने के लिए की गयी। इस मंडल ने सम्पूर्ण देश की स्थायी आर्थिक प्रगति 
के लिए अपनी कुछ प्रमुस्त संस्तुतियाँ दी थीं। उनके अनुसार विकासवादी योजना 
के प्रमुख उद्देश्य जनसाधारण का जीवन-स्तर ऊंचा करना, सभी के लिए छास- 
पूर्ण तियोजन का प्रबन्ध करना एवं राष्ट्र की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करना, 
निश्चित किये गये। उनके यह भी सुझाव थे कि योजना को सफलतापूर्वक संचालित 
करने के लिए आवश्यक पूँजी, यंत्रों और औद्योगिक कुशलता का अभाव न होने 
पाये; उद्देश्य की प्राप्ति में निश्चित प्राथमिकता दी जाय; खाच्च एवं अच्य आवश्यक 
सामग्रियों की पैदावार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाथ और स्वेतोमुली योजना की 
रचना और उसके संचालन के लिए एक स्थायी योजना-आयोग बनाया जाय । 

स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात ही विशाल विस्थापित जनसमृह की पुत:स्थायल 
संबंधी समसस्‍्याएँ, खाद्यान्नों एवं अन्य कच्चे मा््ों के अभाव तथा काश्मीर में युद्ध- 
जन्य परिस्थितियाँ नव-निभित राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात ड्री विकास- 
वादों योजना की ओर उसे बढ़ने देने में पूर्णतः बाधक थीं। .छेकिन इनके सु लझ।ने 
का क्रम ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों सरकार अपने पुवनिश्चित आदर्शों की प्राप्ति 
की ओर अग्रसर होती गयी। अग्रेल सन्‌ १९४८ में स्वतंत्र भारत सरकार की औद्यो- 
ग्रिक नीति निश्चित हुई। इसी के अनुसार निर्माण और विकाम्न कार्य प्रारम्भ कर 
दिया गया। प्नन १९४९ तक राष्ट्रीय योजना समिति की लगभग सभी रिपोर्ट 
प्रकाशित हो चंकी थीं। इसके पर्चात ही सलाहकारिणी योजना मण्डल की 
संस्तुतियों के अनुसार सम्पूर्ण देश के सर्वेतोमुख्ली विकास के लिए संगठित योजनाओं 
का निर्माण और उनका संचालन करने के उद्देश्य से केख्ीय सरकार के प्रस्ताव 
द्वारा मार्च सन्‌ १५९५० में पं० मेहरू के सभापतित्व में आयोजना-आयोग की 
स्थापना की गयौ। क्‍ 

आयोजना-आयोग को भारतीय संविवान के आधारभूत सिद्धांतों को दृष्टि 
में रखते हुए जनसाधारण के जीवन-स्तर में शी प्र उन्नति छानें के निमित्त उत्पादन 
और सेबा-योजन के साथ देश की सम्पत्तियों का कुझल उपयोग कराने का भार 
सौंपा गया। उसके लिए उसे निम्नलिखित काय करना पड़ा है 

“राष्ट्र की पूंजी, जनदक्ति एवं उसकी औद्योगिक कुशलता तथा अस्य 

साधनों का पूरा पता गाना और यदि उसमें से किसी को भात्रा में आवश्यकता 
के अनुसार कमी हो तो उसे पुरा करने की सम्भावताओं की खोज करना। 
. २“दाष्ट्र के इन साधनों का प्रभावपूर्ण और संलुलित उपयोग करने के लिए 
उचित योजनाओं का निर्माण करता। 


9४० स्वतंत्र भारत की एक झलक 


३-योजना में प्राथमिकता निश्चित करते समय उसको विभिन्न अवस्थाओं 
को स्थिर करना और प्रत्येक अवस्था की उचित पूर्ति के छिए साथनों के वितरण की 
व्यवस्था करना। 

४-आथिक विकास की बाधाओं को बतलऊाना और प्रस्तुत सामाजिक तथा 
राजनंतिक स्थितियों में योजना को सफलतापूर्वक संचालित रखने को शर्तों को 
निश्चित करना। 

५-योजना की प्रत्येक अवस्था के संबंध में उचित शासन व्यवस्था निश्चित 
करना । 

६न्‍्योजना के का्य-कालछ में उन्चकी प्रत्येक अवस्था की प्रभशति का अनुप्तान 
लगाना और यथावश्यक संशोधन और सुधार के लिए सुझाव देता । 

इस आयोग ने केल्लीय और राज्य-सरकारों तथा प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों 
से सछाह लेकर जुलाई, १९५१ में पांच वर्ष के लिए विकास योजना की रूपरेखा 
का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप का समुचित विवेचन केस्रीय सरकार, राज्य- 
सरकारों, उद्योग, वाणिज्य, श्रम और कृषि का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं 
और समुदायों द्वारा किया गया। इन्हीं विवेचनों के आधार पर कुछ संशोधनों के 
साथ प्रथम-पंचवर्षीय भायोजन का अल्तिस रूप दिसम्बर सन्‌ १९५२ में प्रकाशित 
कराया गया। इसका कार्यकारू १९५१०७२ से ऊेकर १९५५-५६ तक था'। 
योजना के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में केखीय और राज्य-राश्कारों तथा अन्य 
संस्थाओं में सहयोग रखने और विविध विकास संबंधी कार्य-क्रमों को कार्यान्वित 
कराने में योग देने के छिए अगस्त, सन्‌ १९५२ में राष्ट्रीय विकास परिषद की 
स्थापना की गथी। 


भाश्तीय आयोजन के झलतत्घ 


प्रथम' पंचवर्षीय योजना के प्रमुख अंगों और उसकी प्रगति का विश्छेषण 
करने के पूव भारतीय आयोजन-क्रम की प्रमुख विद्येपताओं पर प्रकाश डालना 
उचित होगा। उन्हीं तथ्यों की दृष्टि से योजना की उपादेयता आंकी जा सकती 
है। थे तथ्य भिम्नांकित हुँ:-+ 

१-भारत में विकास थोजनाओं का. क्रम वीभेकालीन रखा गया है। विकास 
: की गति परिस्थितियों के अनुकूछ रखने के छिए नीतियों तथा लक्ष्यों को पंचवर्षीय 
'खण्डों में विभवत करने की व्यवस्था है। प्रथम पंचवर्षीय योजना उसी' दीर्घकालीन 
कम का प्रथम खण्ड था और दूसरा खण्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। 


आशिक योजनाएँ १४१ 


२-विकास-योजनाओं के अन्तर्गत समाज के प्राक्तिक और मानवीय झतक्त्तियों 
के अधिक से अधिक उपयोग द्वारा उत्पादन और रोजगारी बढ़ा कर सामान्य 
जीवन स्तर को उठाना है, श्लाथ ही आथिक और सामाजिक समानता भी जानी 
है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों और विधियों में परिवर्तन ही नहीं छाना है बल्कि 
उन प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाओं और रूढ़ियों को भी बदलते रहना है जो 
उत्पादन, रोजगारी, और आशथिक तथा सामाजिक समावता और विकास छातवे 
में बाधक हो रही हैं। 
३>विकास के विभिन्न क्रमों को साम्यवादी देशों के ढंगों से नहीं चछाता है 
बल्कि प्रजातत्त्रात्मक ढंग से जनता को सुशिक्षित और विकसित बनाते और उनसे 
सहयोग लेते हुए आगे बढ़ना है। 
४-विकास योजनाओं की सफलता के लिए भारत सरकार को प्रत्यक्ष और 
परोक्ष दोनों रूपों में प्रयत्त करने हैं। उन क्षेत्रों में जहां लिजी' संस्थाएं चहीं चल 
सकती अथवा उनका रहना सामाजिक हित के प्रतिकलछ है सरकार को ही सक्तिय 
भाग लेता है लेकिन जिनमें निजी प्रयास हो रहे हूं, सरकार की अपनी आशिक 
औरं अन्य प्रकार की नीतियों हारा परोक्ष रूप से विकास में प्रह्ययक होना है। 
' ५-सभी उद्देश्यों और नीतियों को एक वार स्थिर किये जाने के वाद भी' 
परिस्थितियों और जआावदयकताओं के अनुसार उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। 
सभी स्थिति में राष्ट्र का सवंतोभमुखी विकास ही उत्की उपयुक्तता का एकमात्र 
माप-दण्ड है 


तृतीय खण्ड 
प्रश्ल पंचवर्षीय आपोजन 


गें सिद्धान्तों के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना बनायी गयी। असा- 
धारण परिस्थितियों जैसे खाद्यान्नों और कच्चे मालों का अभाव, बढ़तें हुए कीमत- 
तल, विस्थापितों का पुनर्स्थापन आदि की सुव्यवस्था को इसमें प्रमुखता दी गई। 
सन्‌ १९०५-५६ तक सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ २०६९ करोड़ रुपये व्यय करने को 
सोचा गया। सबसे अधिक महत्ता कृषि, प्राम-विकास और सिंचाई तथा शक्ति- 
योजनाओं को दी गयी ताकि खाद्यान्नों और कच्चे मालों की पैदावार बढ़ायी जा 
सके। इसके वाद परिवहन तथा समाचार-संवहन के साधनों के विकास को स्थान 
दिया गया। इसके अच्तर्गत जल, स्थरछ और वाय तीनों से संबंधित परिवहन के 
साधनों के विकास संबंधी कार्य-क्रम सम्मिलित किये गये थे। तीसरा स्थान समाज- 
सेवा-कार्यो को दिया गया, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य-चिकित्सा, गृह-निर्माण, अमभ- 
जीधियों के लिए कल्याण-कार्यों के प्रसार और पिछड़ी जातियों के विकास की 
व्यवस्था सम्मिलित की गयी। चौथा स्थान उद्योगों के विकास को और पाँचर्वा 
विस्थापितों के पुनर्स्थापत्त को दिया गया। इनमें और अन्य विविध क्षेत्रों में होने 
बाले विकास संबंधी व्ययों से कुल राष्ट्रीय आय में सन्‌ १९५५-५६ तक ११ 
प्रतिशत बृद्धि छाने का अनुमाल था। द 
योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय की राशियों को प्रारम्भ के दो वर्षों 
के पश्चात ही बेकारी की विकट समस्‍या उपस्थित होने के कारण बदलना पड़ा । 
आयोजन-काह में व्यय होने बाली कुछ राशि को २०६९ करोड़ से बढ़ाकर २३७८ 
करोड़ शपये कर दिया गया। परिवातित राशि! का वितरण विभिन्न भदों में 
आगे दिया जा रहा हैँ ;. -- 


.._£, देखिए “रिव्यू ऑँब दी फर्स्ट फाईच इयर प्लान अध्याय १, पृष्ठ 
..झंदया २-“पछातिंग कमीक्षत धाश सई १९०७ में श्रकाशित। 
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व्यय होनेवाली राशि तिल 





॒ विध पर्ू सै 324 ५ ्‌ 
विशिशिकि आफ आम, ( करोड़ रुपयों में 
कृषि और सामुदायिक विकास ३५४ १४९ 
सिचाई और शक्ति ६४७ २७२ 
उद्योग और खानें १८८ ७९, 
परिवहन ओर समाचार-संबाहनत ५७१ रश्‌४' ० 
समाज-सेवा और पुनर्वास ५३२ ०2 
विविध ८६ ध 5 है 





इन ब्ययों को केद्ध सरकार और “ए”, “बी”, “सी” तीनों वर्गों की राज्य- 
सरकारों को मिकछ कर करता था। इनका वितरण तिम्न प्रकार से हुआ था :-- 


फराञच: काया 550 3:२९: 





पूर्व निश्चित राशि परिवर्तित राशि 


























कु केन्द्र । राज्य आल केन्द्र | राज्य 
पसरकारश | सरकार | | सरकार | सरकार 
कृषि र४०'८। ६६ रे १७४ ५७ २४९ ३१॥| ८३ ९१६५ 


सामुदायिक 

विकास योजना | १९०*०। १५० ०| ... ०७००० ९७१० 
सिंचाई और विवि- ग 
४३६८ ८ २५५ ९(२१२' ९ 





थ्ोपयवोगी यीजना | ४३३' ६ २६० ११६७ ' ७ 

ग़बित योजना १२७ ५... २७५ १७८६ ... |?७८' ६ 
उद्योग .. | १७२'९| १४६७ २ के १८८' | १५८' ८ २९'४ 
जनस्वास्थ्य और क्‍ 

चिकित्सा १००९५ १७ ९ ट३०। १३७ ८ २० ३११७५ 
पुनर्वास ८५६० ८५'०| ,.. | १३१५७ १३५०७ 


परिवहन और क्‍ 

समाचार-संवहन | ४९८ ५ ४०९९५ ८९०० ५७०० ४६६ १(१०३' ६ 
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१. देखिए पूर्वोक्त “रिव्यू जॉब दी फर्स्ट प्लात/>>अध्याप र। पृष्ठ १९-२० ३६ 


१््४ स्वतंत्र भारत की एक झलक 


प्रारम्भ में निश्चित राशि २०६९ करोड़ की' प्राप्ति के लिए बजट संबंधी 
ज्ञोतों को ही विशेष महत्व दिया गया था। इसमें तये तथा पराने करों की आय, 
पूंजी बचत, रेल-प्रशासन की आय, जनता से घाप्त ऋण और बचतें प्रमुख थीं। 
कुछ अंश विदेशी सहायता और शेष घाटे के बजट से पूर्ण करने का निश्चय किया 
गया था। निम्नलिखित तालिका में इन स्रोतों से मिल सकते वाली राशियाँ 
दिखायी गयी हूं । 























राशियाँ 
विवरण मर 
का (करोड़ रुपयों में ) 
बजट संबंधी स्रोतों से प्राप्य ,. शएणए८* ० 
विदेशी सहायता से प्राप्य ५२१०० 
धादे के बजट से २९०१० 
कूछ निश्चित राशि २०६९* ० 
बजट संबंधी स्रोतों से प्राप्य राशि को केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों 
दोनों से सलभ करने की व्यवस्था थी। उसका अनमान आगे दिये गये ढंग से 
लगाया गया था :-+- 
(करोड़ रुपयों में) 
०७ाप/साप-क चएप्रर एटा: घप्ररफ "०८:70: कैबे+:द (4-प्रपपपर/पए 44 (३९६६ प:२0७४५घ८::पजय अल ब:52:64:9::0:2 व गउ घ्क्प्द हे अणरपगधए 44 ४४:8७ 27७॥:::4प5245:%७ 7एफ्ए३ एक 
० रंज्यं भोग 
सरकार सरकार 
चाल आय से बचत ३३० ४०८ छ्ड्ट 
पूंजीगत प्राप्ति ३९६... १४४ १२० . 
_क्रेन्द्रीय सरकार से राज्य-सरकारों 
को प्राप्त होने बाली सहायता . -२२९ २२९ 
योग ४९७ ७६१ ११५८ 





. आयोजन-अवधि में इस राशि की प्राप्ति सर्वधा निश्चित थी। सन्‌ १९५२ 
. सक विदेशों से १५२ करोड़ रुपयों की प्राप्ति हो चुकी थी। शेष ६५५ करोड़ रुपयों' 
की व्यवेस्था सोचती थी। विदेशी संहायता के अन्तर्गत २९० करोड़ रुपया पौण्ड' 


आर्थिक योजभाएँ श्ष्प्‌ 


पावने से प्राप्त करने का अनुमान था। इतनी ही राशि “घाटे के बजट” से उप- 
लब्ब करने का सोचा गया । शेष छ५ करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय आधथिक संस्थाओं, 
विदेशी सरकारों तभा विनियोगकर्त्ताओं से प्राप्त करने की आशा प्रकट की गयी । 
इन सबके अभाव में घाटे की बजट का ही आश्रय लेता था। 

विकास-क्रम्त में होने वाले अतिरिष्त आय की अधिक्रांश राशि को योजना 
संबंधी कार्य-क्रमों में लगाये जाने के लिए प्रोत्साहत देना था ताकि राष्ट्रीय आय 
का अधिक प्रतिशत उत्तरोच्तर विकास के लिए व्यवहृत हो सके। योजना के 
प्रारम्भ के समय कुछ राष्ट्रीय आय के लगभग ४९ प्रतिशत ही विनियोग 
होता था। इसे अधिक से अधिक बढ़ाना आवश्यक था तभी निश्चित प्रगति 


सम्भव थी। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रगति 

सन्‌ १९५१-५६ में राष्ट्रीय अर्थ-ब्यवस्था' की प्रगति का अनुमान कुछ 
बवितियोग के विवरण से किया जा सकता है। भीचे दी गयी ताछिका में 
आयोजन के विभिन्न वर्षो में विविध ज्रोतों से प्राप्त राशि का उल्लेख किया 
गया है :-+- 








कक . अकराशि क्षेतोंसेआप्त प्राप्त. से व्यवस्था 
0 83 ऋकआ २५६४४ (२०४९८ ६४-६९ “१०' ३ 
0202 5800 5 ४ २९७६ (१४१ ३ है. ८79 ७ 
१९७ ३---ए४ ३४३" ० २४८६ १ रूप ०“ 
4 का के. ४७५ ६ २६८६ (क छ ३८९९२ 
प्रथम चार वर्षों का 
वास्तविक विनियोग १३४५'९ ९६०८ १४५७० २४०१ 
१९५५--५६ का क्‍ ः 
संशोधित अनुमान ६६६५ ३१६'५ ५८'२. २९१८ 
पाँचों वर्षो -इत् | 
६ वेतियोग *फ छुछ छ 2 प्‌ 
में हि १०६१४ (राम २०३२२ ५९३ हि हे 





प्रथम आयोजन के पाँचवें वर्ष में वास्तविक विकास-व्यय ६१४' १ करोड़ 
रुपये तक सम्भव हो सका। इसमें ३९१० २ करोड़ रपये बजट संबंधी ज़ोतों से सुरुभ 
९9 ..' | । ि पु ह 
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हुए, ४३ करोड़ रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त हुए और १७९' ९ करोड़ रुपये 
धाटठे के बजट से उपलब्ध किये गये। इस प्रकार प्रथम आयोजन काल में विविध 
विकास-कार्यों पर कुल १९६० करोड़ झुपये व्यय हो सके। इस राशि की प्राप्ति 
विभिन्न खोतों से निम्न रूप में हुई :-- 





(करोड़ रुपयों में ) 
कुल विकास व्यय . १९६० 
बजट संबंधी स्रोतों से सुलभ 2 १३५२ 
विदेशी सहायता से प्राप्त "6 छः 
बाटे के बजट से प्रबन्धित' हर ४४२० 





इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि बजट संबंधी स्रोतों से सुछृभ राशि पूर्व निश्चय 
से अधिक प्राप्त हुई। घाटे के बजट” की मात्रा को भी निर्दिष्ट सीमा से बढ़ाना 
पड़ा। छेकिन विदेशी सहायता से बहुत ही कम राशि मिल सकी । पहुले मिश्चयों 
से कम व्यय होने का प्रमुख कारण' भी यही था। 

कुल व्ययों का १११४-५९ करोड़ रपये केल्तीय सरकार द्वारा व्यथ होने 


8।....) 


का अनुमान हैं । वर्ग के राज्यों ने ६७२' ९ करोड़ रुपये, जम्मू और काइमीर 
सहित 'बी० ० व्य के राज्यों ने १९२ करोड़ और सी” तथा डी” बर्ग के राज्यों 
ने ३२' ६ करोड़ रुपये अनुमाततः खर्च किये। केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया 
व्यय पूर्व निश्चित लक्ष्य का लगभग ८०*२ ग्रतिशत था। “ए” वर्ग के राज्यों में 
लक्ष्य का औसतन ९३ ' ७ प्रतिशत, “बी” वर्ग के राज्यों में लक्ष्य का औसतन ८५ 
प्रतिशह और सी” बगे तथा 'डी' वर्ग के राज्यों में छक्ष्य का औसतन ७३-६ 
प्रतिशत व्यय हुए। 

विकास के विविध क्षेत्रों में हुए व्ययों का क्रम निम्नांकित तालिका में स्पष्ट 
क्रिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुधिधा के लिए आयोजन के आरम्भ में 
. निश्चित और बाद में संशोधित राशियाँ भी आगे दी जा रही' हैं :--- 


१. देखिए-हानिंग कमीशन द्वारा प्रकाशित पृ्षेक्ति पुस्तक, अध्याय २, 
.. पुद्ठ ३१५ 


आधथिक योजनाएं १४७ 





(करोड़ रुपये में) 
असम . खिल संशोधित राशि से 
का निश्चित व्यय पा वास्तविक व्यय की 
कक की राशि ह कमी की प्रतिशत 
क्षि २२६९५ २४०" ८ २४९* ३ ९९७० 
सामुदायिक विकास 
योजना ५७'३ २९०० ९०'० ३६ २ 
सिंचाई और बहु- 
उपयोगी योजनाएं ४३२८१ ४३३६ ध४इ८' ८ ७८ 
विद्युत योजनाएं १५२'९ १२७'५ १७८६ 9४४ 
उद्योग ५९*८ १७२५ 2८८२ ४७० 
जनस्वास्थ्य और 
चिकित्सा १००९ १०००९ १३७८ २६: ८ 
पुर्नवास ९७' २ ८५०९० १३५" ७ २८' २ 
परिवहन और 
समाचार संबहन ५३१९५ ४९८९५ ५७०*० ६७ 
अन्य (स्थानीय 
विकासकार्यों सहित) ३१३०७ ३१९५ ३५०९'७ १२७ 
कुल व्यय २०१५४ २०६८७ रशेछ७'७.. (५४ 





उपर्यकक्‍त तालिका में दिखाये गये वास्तविक व्यय पाँचवे वर्ष के संशोधित 
बजट के आँकड़ों पर आधारित हैं। जैसा कि संशोधित राशि से वास्तविक व्यय 
की कमी के प्रतिशतों से स्पष्ट हैँ, उद्योगों के विकास पर किये जाने वाले व्ययों में 
सबसे अधिक कमी हुई। उसके बाद क्रमशः सामुदायिक विकास योजनाओं, 
पुनर्वास, जनस्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्रों में वास्तविक व्यय की कमी हुईं। 
परिवबहुत और समाचार संवहन, सिंचाई और बहुडपयोगी थोजवाओं तथा 
विद्युत योजनाओं पर क्रम से तिश्चित राशि के अधिक से अधिक निकट तक 

व्यय किये गये। 

.... पमिजी क्षेत्रों में भी विकास संबंधी व्ययों के लिए जो अनुमान छगाये गये थे 
उससे कुछ ही कम राशि का वितियोग हुआ। अन्तिम दो वर्षों में पहले तीन वर्षों 
की तुलना में अधिक दर से विनियोग हुआ था। 


रह ञइ भारत की एक झलद 
इन व्ययों से राष्ट्रीय उत्पादन की बृद्धि निम्नांकित प्रकार से हुई :--- 
( ९९५४७-४९ के कीमत-तलू के आधार पर : करोड़ रपयों में) 


हक «0५८०५ ००:८ ४:47 ,...<.१०७/ किम 4७ ।“2-7+ ५ ४७४५ 5० ६..०५-४८:८:ए.च८८:८५४ 0:05 0:::05720:-/2,2-०7२४२०८००-. .-+ ०5: की. (४ ५०४ दब 5 277५/५ (० ५ ५ 5४० पर -ष्यटटाथ: ३ क७ 


१९००-५१ की १९५८-०६ की प्रतिशत 
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कृषि, पशु-पाकूत और अन्य सहा 
पक कार्य ४३४० ४०८० ०8 

खान-खोदाई, भिर्माण-कांर्थ और 
जथघु उद्यम १४८० १७५० १८' २ 

वाणिज्य, परिवहत और प्रमा- 
चार संवहन १६६० १९५७० १८' ७ 
अन्य सेवाएं १२५० ९७२० शेर ७ 
योग ८८५७० १०४२० १०५७ 


प्रति व्यक्ति वाधिक राष्ट्रीय आय २४६४२ रू० २७२११ ० १० ५ प्रतिशत वर्क 
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उपयुवत आंकड़ीं से स्पष्ट हुँ कि क्षभी क्षेत्रों में १९५०-५१ की तलता में 
उत्पादन बढ़ा है। राष्ट्रीय उत्पादन की औसत वृद्धि १७'५ प्रतिशत रही। आयो 
जन के प्रारम्भ म राष्ट्रीय आय की यह वृद्धि अंत तक केवल ११ प्रतिशत आँकी 
गयी थी। प्रति व्यवित वाषिक राष्ट्रीय आय भी १९५०-०१ में ९२४६-४३ रुपये 
थी लेकिन १९५०-५६ में यही बढ़कर २७२-१ रुपये हो गयी अर्थात्‌ लगभग १० ' ५ 
प्रतिशत की' वृद्धि रही। क्ृषि से उत्पन्न और निर्माणों में निर्मित पदार्थों की उत्पा- 
दन भात्रा में भी १९५०-५१ की तुल्या में १९५५-५६ में पर्याप्त वृद्धि हुई। कृषि 
उत्पादन निर्देशाॉंक १९५०-५१ में १९४९-५० बर्ष के आधार पर ९५*' ६ था। 
१९५३-५४ में यही बढ़कर ११४ ३ और [१९५४-५५ में ११६९४ तक पहुंच गया । 
यद्यपि अच्तिम वर्ष १९५५-५६ में चौथे वर्ष की अपेक्षा उत्पादन में कुछ कमी हुई । 
फिर भी आयोजन के प्रारम्भ की तुलना में अंत का उत्पादन १९ प्रतिशत अधिक 
रहा। खाद्यान्न का उत्पादत १९५५-५६ में ६४५९ राख टन था जो उस वर्ष के छिए 
पूर्व निश्चित लक्ष्य से ३० लाख टन अधिक था। कपास, जूठ, तिलहन में क्रमश: 
२७" ५ प्रतिशत, २८ प्रतिशत और १३'२ प्रतिशत वह्धि 
निमित पदार्थों का उत्पादन भी इन पाँच वर्षों में छगभय ४० प्रति सैकड़ा 
बढ़। मिलों में बने सूती कपड़े का उत्पादव ३७२ प्रतिशत बढ़ा। १९५५-५६ 
के छिए निरदिष्ठ लक्ष्य से वास्तविक उत्पादन ४००० लाख गज अधिक था। चीनी 
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सिलाई की मशीवों, कागज, सायकिल के उत्पादन भी छट्ष्य के अनुझूप ही थे। कच्चे 
पालों की सुरूमता, अव्यवहूृत उत्पादन शक्ति का उत्पादन बढ़ाने में धहायक हुई । 
देश में कुछ व्यवहार एवं उत्पादन के नये क्षेत्रों में विनियोग की वृद्धि के छिए सिमित 
पदार्ों के महर्वपू्ण नये उद्योग खोले गये जिनमें पेट्रोल साफ करने के कारखाने, 
जरूपोत-निर्माण, वायुयान-निर्माण, रेल के डिब्बों का निर्माण, पेंसिलीन, अम्युनियम 
क्लोराइड, डी ० डी० टी० आदि के निर्माण प्रमुख हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में खोली गयी 
बड़ी संस्थाओं ते जिनमें सिन्‍्वी में खाद निर्माण करने, चितरंजन में इंजन बनाने और 
बंगलौर में टेलीफोन के कारखाने उल्लेखनीय हैं, इस अवधि में पर्यात प्रगति की । 
उत्पादन की इस वृद्धि का प्रभाव सामान्य उपभोग-हतर पर पड़ा। सन्‌ 
१९५०-५१ की तुलता में १९५५-५६ में उपभोग-स्तर ८ प्रतिशत वढ़ा। खाद्यान्नों 
का प्रति वयस्क देनिक उपभोग १९५०-१५९५१ में १२:६ ऑौंस के छग॒भग था। 
१९७५-०६ में यह बढ़कर १४'४ ऑस के लगभग हो गया। कपड़े का प्रति 
व्यवित औसत उपभोग ९*७ गज से १६' ४ गज हो गया। चीनी का औसत उपभोग 
भी ०' ३७ ऑस प्रति व्यकित प्रति दिन से बढ़कर ६*५७ भौंस प्रति व्यक्ति हो गया । 
आयोजन काल में सरकार की मौद्रिक नीतियों और उत्पादन में वृद्धि के परि- 
णामस्वछूप कीमत-तल को पर्याप्त सियसन्त्रण में रखा जा सका, सन्‌ १९५१ के माच 
में थोक मुल्य-निर्देशांक ४५० था। छेकिन एक वर्ष बाद ही मार्च सनू १९५२ 
में यहु घटकर ३७८ हो गया। कीमतों के गिरने का यह क्रम मई १९५०२ तक 
चलता रहा। उसके बाद १९५३-५४ तक इसके आस-पास ही परिवतेन होता 
रहा। लेकिन इसी वर्ष क्षि-पदार्थों को पैदाबार अच्छी होने से विशेषतः खाद्यात्नों 
और कच्चे मालों की कीमतों में अधिक गिराव' होने छगा। उसे रोकने के लिए 
सरकार को विशेष प्रयत्त करने पड़े । सन १९५५ की जुछाई में पुनः कीमत-तल 
में बढ़ने की प्रवृत्ति आयी | आयोजन के अंत तक कृणभग १४ प्रतिशत की वृद्धि 
भी हुई। लेकिन विकास-क्म के देखते हुए यह वृद्धि बहुत ही कम है। आयोजन- 
काल में घादे के बजट से ४२० करोड़ रुपये की व्यवस्था होने और मुद्रा की मात्रा 
बढ़ने पर भी क्ीमत-तलू का उचित सीमाओं में रखा जाना देश की अर्थ व्यवस्था 
की सुदृढ़ता और उसके नियन्त्रणकर्ताओं की कुशलता का द्योतक रहा है। देद के 
भुगतान-दोष की स्थिति भी आयोजन के प्रारम्भ में किये गये अनुमानों को देखते 
हुए बहुत ही संत्तोषप्रद रही। प्रारंभ में ऐसा. अनुमान किया गया था कि आयोजन 
' काल में प्रतिवर्ष १८० से २०० करोड़ रुपयों का बादा आयेगा। लेकित वास्तव में 
घाटा केवल १९५१-५९ में ही १६३ करोड़ रुपयों का आया। सत्‌ १९५२-५३ 


१५० स्वयंत्र भारत की एक झतक 


और १९५३-५४ में कमशः: ६० और ४७ करोड़ को बचत हुई। सन्‌ १९५४-५५ 
में बचत की राशि केबल ६ करोड़ थी और अच्तिम वर्ष में इसकी सात्रा १५ करोड़ 
रुपयों तक पहुँच गधी। इस प्रकार आयोजन काछ भर में भुगतान शेष का कुछ 
घाटा केवेछ ३० करोड़ रुपये के लगभग था। इसमें से यदि विंदेशी सरकारों से 
प्राप्त अनुदानों को निकाल दें तो भी भुगतान होष का कुल धाटा ९६ करोड़ रुपयों 
तक ही आता है। पौण्ड पावने से भी २९० करोड़ रुपयों के स्थान पर केवल १३८ 
करोड़ रुपये ही वास्तव में निकालने पड़े । भुगतान शेष की इस सुदृढ़ स्थिति को 
रखने में भी देश में उत्पादन की. वृद्धि, मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण एवं उत्पाध्त 
जस्तुओं के सीमित आयात का विशेष स्थान था। 

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय' आयोजन साम्यिक विषस- 
ताओं को दूर करने और भावी विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करने में सफल 
रहा हैं। कुछ राष्ट्रीय आय का विनियोग किये जाने वाले प्रतिशत में भी वृद्धि 
हुई है। आयोजन के प्रारम्भ में यह केवल ४' ९ प्रतिशत था और अन्त में बढ़कर 

प्रतिशत हो गया। किसी भी विकासोन्मख राष्ट्र के लिए विनियोग का बढ़ता 

प्रतिशत भावी' प्रगति को निश्चित बनाता है। केकिन विभिन्न क्षेत्रों के सत्पादत 
की बुद्धि और विनियोग प्रतिशते के बढ़ने के रुख मात्र से ही प्रथम आयोजन को 
सफल कहना कहाँ तक उचित होगा--इस प्रश्न पर विचार करते समय कुछ लगायी 
गयी अतिरिक्त पूँजी और उससे प्राप्त अतिरिवत उत्पादन का संबंध दृष्टि में रखता 
उपयोगी होगा। आयोजन के अन्त में विभिन्न उत्पादनों का अनुमानित लक्ष्य से 
अधिक होना अनुमान का दोष इंगित करता है। योजना बनाते समय कुछ रूगायी' 
जाने वाली अतिशिक्‍त पूंजी और उससे होने वाले उत्पादव में सामान्यतः ३ और १ 
का संबंध दी वर्षों की अंतरावधि के साथ अनुमानित था। लेकिन योजना काल में 
यह संबंध अधिकांशतः उसी अध्तरावधि के साथ १' ८ और १ का रहा है। यद्यपि 
इस परिवतंत्र में जलवायु की अनुकूछता और पूर्वस्थिति उद्योगों की गव्यवहुत 
शवितियों के उपयोग का हाथ कुछ रहा है पर अनुमान के सैद्धान्तिक आधार की 
अनुपयुकतता भी इससे अवश्य लक्षित होती है। 

भारतीय योजनाओं के प्रथम' खण्ड को ठोस सफलता का अभाव यहाँ की 
आर्थिक ज्यवस्था के कुछ मौलिक दोषों का ही फल रहा है। इनको मिटाने के 
लिए पांच वर्ष बहुत ही अपर्याप्त हैं। अब दूसरी थोजना की छूपरेखा के अध्ययत 
से बह देखा जाय कि बह खण्ड किस स्तर तक भारत की सभी शवितस के समुचित 
उपभोग करने और यहाँ की सम्पन्नता बढ़ाने में सहायक हो' रहा है। 


चतुर्थ खण्ड 
द्वितीय पंचवर्थीय आधीजन 


देश के संतुलित आथिक विकास का जो क्रम प्रथम पंचवर्षीय आयोजन-कालछ 
में प्रारम्भ हुआ उसी को आगे बढ़ाने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन का समा- 
रम्भ ? अग्रेल १९५६ को किया गया। इसके अन्तर्गत देश की अर्थ-न्यवस्था के 
विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगारी बढ़ाने के निमित्त विनियोग की माया और 
दर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसके प्रारम्भ के पूर्व ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 
वाधिक अधिवेशन अबादी में समाजवादी सामाजिक ढाँचें का निर्माण अपनी अर्थ- 
नीति के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसी की विधिवत 
प्राप्ति इस आयोजन-काल के अन्तर्गत सभी प्रयत्तों का प्रमुख उद्देश्य हैं। इसका' 
रूप निम्नलिखित है :--- 

१, देह की जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि छाने के लिए राष्ट्रीय आय में 
पर्याप्त वृद्धि करना । 

२. मूल और बुहद्‌ उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए शीघछ्ष औद्यो- 
गीकरण करना । क्‍ 

३१. रोजगारी' के अवसरों में बृहृद्‌ प्रसार लाना । 

४. आय और सम्पत्ति की असमानता में कमी छाना और आर्थिक शक्ति का 
अधिक से अधिक समान वितरण कराता। ि 

ये खण्ड एक दूसरे से बहुत अधिक संबद्ध है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि ओर 
जीवन-स्तर में सुधार छाता बिना उत्पादन की वृद्धि और रोजगारी के अवसरों 
के पर्याप्त प्रसार के सम्भव नहीं है। इसके छिए पर्याप्त विनियोग हारा शीक्ष 
औद्योगीकरण आवश्यक रहा है। ओऔद्योगीकरण की प्रगति भी मूल. और बृहृद 
उद्योगों जैसे छोहा-मिर्माण, यंत्र-निर्माण, रक्तायन निर्माण, तथा खनिज पदार्थी के 
उत्पादन के फैछाव पर ही' निर्भर है। इसी से देश की प्राकृतिक और जन शक्तियों 
का सवुपंयोग हो सकता है। सभी को अपनी इच्छा और शक्षित के अनुसार कार्य 
क्षेत्र मिलने और आर्थिक प्रगति का समान अवसर सुरूभ होने से ही समाजवादी 


५५ स्वसंत्र भारत को एथा सत्य 


जि 


सामाजिक ढाँचे का निर्माण सम्भव है। इसीलिए इस आयोजन-काल में इन चारों 
खण्डों की प्राप्ति का निश्चय किया गया हैं। आथिक शक्तियों की' जसमानता 
समाप्त करने के लिए विद्येष कर वीतियों के प्रयोग को भी उचित स्थान दिया 
गया हैं। 

उपयुक्त मूल उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर १९५६-५७ से १९६०-६१ तक 
सार्वजनिक क्षेत्रों में ४८०० करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में २४०० करोड रुपये 
व्यय करने का निश्चय हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यस का क्रम निम्नांकित रखा 
गया है :++- 


० अरविसम-म 
प्रा यप 
(करोड़ रुपये में) 
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व्यय की' जाने बाली 


स्ल्कध्य्भ्रपफस 
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विकास क्षेत्र मल कुछ का प्रतिशत 
कृषि और सामुदायिक विकास ५६८ ११८ 
थिचाई और शक्ति ९१३ १९१० 
उद्योग और खाने. ८१९७० श्टाप्‌ 
परिवहत और समाचार संवहन १३८५ २८'९ 
सामाजिक सेवाएं ९४७५ १९० ' ७ 
विविध श्र २१ 


भोग ४८०० १७०'७ 





फाओ्पाभ्रणाफप्कदाचए-00:::ए227:%9 


इस बार प्रथम योजना की तुलना में ओद्योगिक विकास को अधिक महत्व 
दिया गया है; कृषि, सिंचाई तथा शक्ति की' प्रगति को कायम रखने का प्रबन्ध 
हैं; और परिवहन तथा समाचार संबहन के साधनों विशेषत: रेलों को अधिक 
व्यापक बनाने के छिए पर्याप्त प्रावधान हैँं। प्ामाजिक सेवाओं जैसे शिक्ष), 
स्वास्थ्य, गृहनिर्माण, पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि पर पूर्ववत ध्यान रखा गया है। 
केवल पुनर्वास पर पहले आयोजन की अपेक्षा कम व्यय होगा। उद्योगों के अन्तर्गत 
उपभोग सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगारी का क्षेत्र फैलाने के लिए 
. कुंटीर उद्योगों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केर्त और विविध 
'रज्य-परकारों द्वारा सार्बजनिक क्षेत्र के व्ययों की अगले पृष्ठ पर दिये गये रूप 
में ऋरते का निरचय हआ। 


आधिफक योजनाएं १५४ 











कल व्यय केन्द्र सरकार राज्य सरकारों 
विकास क्षेत्र. होने वाढी द्वारा किया जाने. हारा होने बाछे 
राशि बाला व्यय व्प्य 
कृषि और सामुदायिक 
विकास ५६८ ध्प्‌ ७०३ 
सिच्राई और शक्ति ९१३ 9०५ ८०८ 
उद्योग और खानें ८९७ ७४७ १४३ 
परिवहन और क्षमाचार 
संवहन ११८५ १२०३ १८२ 
साभाजिक सेवाएं प्‌ ३०९६ ७५४०९ 
विविध ९५ ४३ ५६ 
योग ४८०० २५०६५, २२५ १ 





इसे आँकड़ों से स्पष्ट है कि पहले आयोजन की अपेक्षा इस बार कृषि, साम- 
दायिक विकास और सिचाई पर राज्य सरकारों को केन्द्र की तुलना में अधिक व्यय 
करना पड़ रहा है। परिवहन और समाचार संबहन के विकास का अधिकांश 
भार पू्वबत केन्द्र पर ही' है। 

सार्बजनिक क्षेत्र के कुछ व्यय के केवल ३८०० करोड़ रुपये नयी उत्पादक 
सम्पत्तियों के निर्माण में छू रहे हैं। शेष १००० करोड़ रुपये विकास-क्रम के 
चाल व्यय की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार सगे विकास पर वास्तविक व्यय ३८०० 
करोड़ रुपये ही करने का निश्चय हुआ। 

निजी क्षेत्र में व्यय होने बाली राशि २४०० करोड़ रुपये का विभाजन विकास 
के विभिन्न क्षेत्रों पर निम्न क्रम से निश्चित किया गया ++ 








विकास क्षेत्र व्यय होने वाली राशि 
संगठित उशोग और खानें ५७५ 
बगीचे, विद्युत उत्पादन संस्थाएं और रेल 
की छोड़ कर अन्य परिवहन कक ॥ १२५ 
निर्माण क्‍ द ... १०००७ 
थि और ग्रामीण बथा लूघ उद्योग ३३०० 
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श्पु् स्वतंत्र भारत की एक झलक 


सार्वजनिक क्षेत्र के वास्तविक बिकास ब्यय (३८०० करोड़ रुपये) और 
निजी क्षेत्र के विकास व्यय का अनुपात इस बार ६१-३९ है जबकि ध्थम आयोजन 
में यह ५०-५० ब्र्थाते आधा आधा था। इससे विकास संबंधी प्रयत्नीं में सावे- 
जनिक क्षेत्र का क्रमशः बढ़ता हुआ प्रभाव प्रकट होता है। छोकतन्चीय सिद्धान्तों 
पर संचाछित विकास-क्रम में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। 
बायेजनिक क्षेत्र थे बिकाय व्यथों के लिए शिसीय व्यवस्था 

इस बार पहली योजना की तुलना में दूने से भी अधिक वित्तीय प्रबन्ध करना 
है| व्ययों के लिए निश्चित ४८०० करोड़ रुपयों में से बजट संबंधी स्रोतों से केवल 
२४०० करोड़ रुपये आयोजन-काल में प्राप्त होने को सम्भावना है। शेष में से 
२००० करोड़ रुपये की व्यवस्था विदेशी' सहायता और घाटे के बजट से करने को 
सोचा गया। ४०० करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए कोई भी समुचित स्रोत नहीं 
निश्चित हो सका। निम्नांकित तालिका में द्वितीय आयोजन की वित्तीय व्यवस्था 
स्पष्ट की गयी' है। 


(करोड़ रुपयों में) 





ज्नोत राशि राशियाँ 


(अ) बजट संबंधी स्रोत 
चालू राजस्व मभ १९५५-५६ 


में प्रचलित करों की दर पर २५० 
0०9 

अतिशिबत कर ४५० 
२-जनता से प्राप्त ऋण--मुद्रा बाजार से प्राप्त ७०० 

छोटी बचतें 0००. ० 
३-अन्यं---विकास के लिए रेल-विभाग से प्राप्त योग १५७ के २४०० 

प्राविद्देन्द फंड और अन्‍य जमा. २५० 
(आ) विदेशों से प्राप्त सहायता ८०० 
(इ) धार के बजट से १२०० 
(६) कमी जिसकी पूदि अन्य आन्तरिक 

साधनों के प्रयोग से करनी' थी ४००७ 
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उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि विकास के कार्यक्रमों के अनुकूछ वित्तीय 
व्यवस्था नहीं की जा सकी है। पिछले आयोजन काल के अनुभवों को देखते हुए 
विदेशी सहायता से भी अत्यधिक आशा की गयी है। उस बार अनुकूछू वातावरण 


आर्थिक योजनाएँ श्ण्प्‌ 


रहने पर भी कुछ १८८ करोड़ रुपये सुलम हो सके थे जवकि ५२१ करोड़ रुपये 
पते की आशा की गयी थी। इस बार समाजवादी सामाजिक ढाँचे के निर्माण 
की घोषणा, केरल में कम्युनिस्टों का मंत्रिमण्डल बनने और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के कारण भारत को विदेशी सहायता प्राप्त करने में विशेष कठिनाई 
ही रही है। इससे विदेश से सम्भावित वित्तीय सहयोग अनिश्चित ही रहा है। 

घाटे के बजट से की जाने वाली पूति की मात्रा भी अस्तुत परिस्थितियों को 
देखते हुए अनुपयुक्‍्त ही है। कीमत-तल के बढ़ने का रख और खाद्यान्नों की कमी 
देखते हुए इतनी बड़ी राज्षि को इस स्ोत मे सुलम कराता कठित लगता है। 
भारतीय अथ-व्यवस्था के लिए घाटे के बजट अम्बन्धी यह भार इडुबह भी है 

देश की छोटी बचतों तथा आर्थिक जसमावता मिटाने के लिए छगाये जाने 
वाले नये करों ज॑ंसे सम्पत्ति कर, व्यय कर, आदि मे कुछ आशा की जा सकती है। 
लेकिन उनसे पूर्ब-सम्भावित मात्रा और कमी वाली राशि दोनों की पूर्ति होना 
प्रस्तुत परिस्थितियों को देखते हुए सम्भव नहीं प्रतीत होता। फिर विदेशों से 
अधिक झे अधिक सहयोग पाने की चेष्टा और घाटे के बजठ का पूर्ण सतकंता से 
संचालन ये दो मारगे ही उचित वित्तीय व्यवस्था के आधार दिखायी पड़ते हैं। इर्न्ई 
के बल पर विकास-क्रमों को संचालित रखना सम्भव होगा । 
वित्तीय पंचवर्धीय योजना से सम्भावित प्राष्तियाँ 

आयोजन काल में होने वाले व्ययों से विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में निम्नांकित 


क्रम से वृद्धि सम्भावित है :--- 
राष्ट्रीय उत्पादन (१९५२-५३) की कोमतों के आधार पर 


(करोड़ रुपयों में) 





पल कब में प्राप्त, में सम्भावित वंद्धि का प्रतिद्यत 
“क्षि एवं अन्य सहायक कार्ये ५२३० ६१७० १८ 
२-खान खोदाई छथ्‌ १५७ ५८ 
-फेक्टरियों का उत्पादन ८४० (१८०... ६४ 
४-लऊघ उद्योग . ८४० 9०८५ ३७० 
५--मिर्माण-कार्य २१२० २९५ ३४ 
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इस आँकडों हे है कि इस बार उत्पादन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रथम 
आयोजन-काल की अपेक्षा अधिक वृद्धि सम्भावित है | कुल उत्पादन १९५५-५६ 
की तुझना में १९६०-६१ तक २५ प्रतिशत से बढ़ेगा । प्रति व्यवित वबाधिक 
आय भी २८१ झपयें से बढ़कर ३३१ रुपया के रूगभग हो जायगी । उत्पादन की 
इस वृद्धि का प्रभाव सासात्य उपभोग-स्तर पर भी पड़ेगा । १९५५-५६ की तुलना 
में १९६०-६१ में उपभोग-स्तर लगभग २१ प्रतिशत अधिक होगा। कुल राष्दीय 
आय का उत्पादन कार्यों में विनियोग होने बाछा प्रतिशत भी १९५५-५६ में 
७ से बढ़कर १९६०-६ १में लगभग ११ हो जायगा। 

विकास संबंधी व्ययों का प्रभाव देश के सेवा-योजन पर भी पड़ेगा। विभिन्न 
क्षेत्रों में निम्वांकित क्र से इस आयोजन-कार के अंत तक सेवा-योजत को वृद्धि 
सम्भावित है :+- 

(लाख उपयों में) 











| अतिरिक्‍त सेवान्योजन 
__ _ै ७ ख ख  औऑऔसस्तावता 
१-निर्माण कार्य २११०० 
२-सिचाई और शबित ०'५१ 
३--रेलवे २“ ५३ 
४-अन्य परिवहन और समाचार संवहन १९८० 
५-उद्योग और खालनें ७५० 
६-कुटीर और छरूथ उद्योग ४-५० 
७-अंगल संबंधी कार्य, मत्स्योद्योग, राष्ट्रीय 
प्रसार सेवा और अन्य सहायक कार्य ४" १४३ 
८-शिक्षा ३१० 
९-स्वास्थ्य.. द द १'१६ 
१०-अन्य सामाजिक सेवाएँ क्‍ क्‍ १४२ 
११-सरकारी नौकरियाँ द ४' इ४ 
है मि प 











तिर्माणनकार्य के अन्तर्गत कृषि, सामुदायिक विकास-योजभा, सिंचाई, शक्ति 
उद्योग, खानें, परिवहन और समाचार संवहन, सामाजिक सेवाएँ तथा अन्य सर- 


कारी क्षेत्रों में होगे निर्माण आते हैं। 


आथिक योजनाएँ १५७ 


यथपि यह वृद्धि प्रतिवर्ष कार्यशी८ जम-संख्या में होने बाली २० छाख 
की वृद्धि को देखते हुए बेरोजगारी की समस्‍या हुछ करने में सफल महीं हो 
सकेगी लेकिन उप्चकी भीयणता को बहुत कुछ कम करने में अवश्य सहायक 
होगी । 


विलीय पंचवर्धीश शावोजन की काॉविबाएयाँ 


छ्वितीय पंचवर्षीय आयोजन की उपर्युक्त प्राय्तियाँ इसके सफल संचालन पर 
निर्भर हैं। संचालन की सबसे बड़ी कठिनाई वित्तीय-व्यवस्था' का अभाव है। 
जैसा कि पहले बताया गया है---सा्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले व्ययों के 
लिए ५० प्रतिदत वित्तीय साधन ही निश्चित स्रोतों से सुलभ हैं। शेष की व्यवस्था 
या तो संदिग्ध है या बहुत ही कण्टप्रद है। बहुत उत्पादन सामग्रियों को विदेश से 
भंगादा हैं। उनके अभाव में आधुनिक प्रकार के मूल और बृह॒दू उद्योगों तथा 
परिवहन के साधनों का समचित विकास' कंठित है। इसके लिए विदेशी-विनिमय 
की पर्याप्तता आवश्यक है। इसे या तो विदेशी सहायता से प्राप्त किया जा सकता 
है या आयात को तुलना में निर्यात की अधिकता से। विदेशी सहायता की मात्रा 
बहुत सीमित और अनिश्चित रही है और निर्यात को बहुत अधिक बढ़ा सकना 
देश की आधथिक परिस्थितियों को देखते हुए सम्भव नहीं छगता। आयोजन-काछ 
के प्रथम ब्ष में ही निर्यात से आयात ४३९ ५ करोड़ रुपये अधिक था और भुगतान 
दोष के चाल खाते में लगभग २९३ करोड़ रुपये का घाटा रहा। जलवायु की 
विषमता के कारण खाद्यान्नों का अभाव और उसकी पृतति के छिए आयात वो अनि* 
वार्यता परिस्थितियों को और भी प्रतिकूछ बना रही है। इन संदर्भों में खाद्यान्नों 
और मालों की कीमतों को बढ़ने से रोकता भी विकास-ऋम को स्थायी रखते के 
लिए आवध्यक हो जाता है। 
कुशल प्रशासकों और प्रीद्ोगिक कार्यकर्ताओं की अपर्याप्तता भी विकास 
तैजना की गति को बढ़ाने में बाधक होती है। यद्यपि इसे समाप्त करने के लिए 
प्रशिक्षण की व्यवस्था बढ़ायी' जा रही है फिर भी इसकी लिए विदेशी सहायता 
अपरिहार्य है। 
कुछ कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय भावना की कमी भी राष्ट्रीय साधनों के उच्चतम 
प्रयोग में बाधक होती हैं। क्षामाजिक हितों को वेयवितक स्वार्थों से गौण माना 
जाना स्वाभाविक होता है। इस कारणवश्ञ साधन उपक्तव्ध रहते हुए भी प्रयोग 
के दोष से विकास-ध्तर आश्ञाओं के अनुरूप उठ नहीं पाता। 


श्प्द् स्वतंत्र भारत दी एक हलक 


उपसंहार 

लेकिन भारत-सरकार इन सभी दोषों और कमियों को मिटाने के छिए प्रथत्त- 
गील है। लोकतन्त्र में इसके लिए जितने भी साधन सुरूभ हो सकते हैँ सभी का 
प्रयोग हो रहा है। अपनी तठस्थता की नीति सुरक्षित रखते हुए जिन भी विदेशों 
से सहयोग सम्भव है, आथिक और व्यापारिक समझौतों अथवा अन्य माध्यमों से 
प्राप्त किया जा रहा है। सभी नागरिकों में विकास की अनिवायता के भाव भरे 
जा रहे हैं। राष्ट्रीय सम्पत्ति का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों और कार्य- 
कर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है। इस प्रयत्नों और जागुतियों 
को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत अपने लोकतंत्रीय आशिक विकास के 
आयोजनों को सफलतापूर्वक संचालित रख सकेगा। भारत का यह प्रयोग आर्थिक 
योजनाओं के क्षेत्र में अपूर्व है। इसकी सफलता से भारत की कुल राष्ट्रीय आय 
१९६६-७१ वाकी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रथम योजना के अंत वाली 
आय की दुगुनी' हो जायगी और वर्तमान दर से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भी 
प्रति व्यक्ति वाषिक आय पाँचवीं योजना के अन्त तक १९५५-५६ की तुलना में 
दूगनी हो जायगी । 

दलित और पिछड़े वर्गों में विकास के लिए विशेष प्रयत्न करने, सभी व्यवित 
की शक्ति और इच्छा के अनुसार बढ़ने का स्वतस्भ क्षेत्र देने तथा आशिक शबित 
के वितरण की असमानता समाप्त करने के लिए विशेष कर-नीति अपनाने से 
भारतीय समाज में फैली वर्गीय' आथिक असमानता समाप्त हो रही है। सर्वतो- 
मुखी विकास से देश की समृद्धि और समाज का ज्ञान भी बढ़ाये जा रहे हूं। 
ग्रामीणों का दृष्टिकोण बदलने और उन्हें अपनी प्रगति आप करने की' प्रेरणा देने 
के लिए सामुदायिक विकास योजनाएँ और राष्ट्रीय प्रचार सेवा खण्ड चलाये जा 
रहे हैं। इस प्रकार हमारी आशिक योजना सभी क्षेत्रों में प्रगति लाकर छोकतम्त् 
के सफल संचारूस के उपयुक्त समाजवादी समाज को हछाने में सहायक हो रही है। 


शे 


पातलवां अध्याय 


भारत में भूमि-सुधार 





भूमि-सुधार की अनिवायंता 


स्वतन्त्र भारत में शान्तिपूर्ण आथिक और राजनैतिक प्रगत्ति के लिए सर्वतो- 
मुत्ली विकास के प्रथत्तों के साथ भूमि-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य 
रहा है। कृषि-प्रधाव देश होने के कारण यहाँ के आथिक और सामाजिक विकास 
में भूमि-स्वामित्व और कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। क्षि-पद्धति में सुधार लाकर 
उत्पादन बढ़ाना और कृषि-कार्य में संलग्न विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों में पायी जाने 
वाडी आय और सम्पत्ति की विषमता मिदाना आवश्यक रहा है। क्ृषि-उत्पादन 
की वृद्धि से विकास-योजनाओं को, सुचार रूप से संचालित रखा जा सकता है 
और काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषक श्रमिकों के हितों को सुरक्षित बनाने से 
शोषण दूर किया जा सकता है। तभी ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों को स्थिति 
और अवसर की समानता सुलूभ हो सकती है। भूमि-व्यवस्था में समुचित संशोधन 
लाये बिना इन उद्देश्यों की पूति कठित है। 

भूमि-व्यवस्था में शीघ्रातिशीय सुधार काना हिसात्मक क्रान्ति की फूटने 
वाली ज्वाला को रोकने के किए अनिवार्य रहा है; क्योंकि करोड़ों भूमिहीम और 
छोटे क्पकों में स्वतन्त्रता के शाथ ही युखमय जीवन की सम्भावनाओं के प्रति 
जांगहूकंता आने लगी है। उनकी परम्परागत सहिष्णता भी समाप्तप्राथ हैं! 
उन्हें उभाड़ने और हिंसात्मक-पद्धतियों का आश्रय केने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 
प्रोत्पाहम भी दिये जा रहे है। ऐसी स्थिति में प्रजातन्वात्मक समाज की स्थापना 
और उसकी सुरक्षित प्रगति के लिए भूमि-सुधार से बढ़कर कोई दूसरा उपयोगी 
मार्ग नहीं हो सकता। बीत और इंडोचीन में वहाँ की सरकारों द्वारा भूभि-सुधार 
पर पर्याप्त ध्यात न दिये जाते से ही भीषण हिसात्मक कास्तियाँ हुईं। भूसि- 
सुधार के इस महत्त्व को समझते हुए ही स्वतत्त् भारत-सरकार ने उपयुक्त भूसि- 
व्यवस्था की आर्थिक विकास-योजना के निर्देशक सिद्धान्त के रूप में अपनाया है। 
स्वतन्त्ता के पदचात से ही उसे प्राप्त करने के प्रयास भी हो रहे हैं। 


के (१8 शश्ल बं हि च्चॉ ) #टतकजाज 
१६० ध्यवंभ भारत की एक झलवा 


ांर्त का अंधनबंदरथ # बाज को अज्ु्७ 

भारत की प्राकृतिक शब्पत्तियों में भूमि! का महत््वपू्ण स्थान है। भारतीयों 
का एक बड़ा समृह भूमि के प्रयोग पर निर्भर है। कुछ राष्ट्रीय आय का रूगभग 
४६ प्रतिशत कृषि से आता है। सन्‌ १९५१ को जनगणना की अनुसार कुछ जन- 
संख्या का ७० प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। इसमें ४७ प्रतिशत क्षषक भूस्वामी 
हैं। ९ प्रतिशत काइतकारों का, १३ प्रतिशत भूमिहीन श्रसिकों का और केवल एक 
प्रतिशत रूगान वसूलने वाले जमींदारों का रहा है। कृषि पर निर्भर कुल जन- 
संख्या का उनके कार्यों और भू-स्वासित्व के अनुसार निम्नांकित वितरण था :-- 


(छाख झपयो में) 
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आत्मनिर्भर गेरकमाऊ कमाऊ गो 
व्यक्ति आश्रित आशध्ित 

भूमि पर पूर्णतया स्वामित्व 
रखने बारे श्रमिक डप्ट १००१ २१४ १६७३ 
स्वामित्व न रखने बाझे कृषक ८ट्‌ १८९ ३९ ३१६ 
कृषक अमिक १४९ २४६ ५३ ४४८८ 
क्रषि न करने वाले भमिपति १६ ३९ है ५३ 
योग ७११ १४६९ ३१०. २४९७० 
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भारत को कुछ जम-संसख्या ३५' ९३ करोड़ में से लगभग १४' ३२ करोड़ 
कार्यकर्ता हैं। उनमें से ७२ प्रतिशत या १० ३६ करोड़ कृषि में संलग्त है। इनकी 
शुद्ध वाधिक उत्पत्ति १९५१ के आँकड़ों के आधार पर ४८९० करोड़ रुपये थी। 

नेशनल सेम्पुल सबें की दूसरी रिपोर्ट में ग्रामीण परिवारों को उनकी भूमि के 
अनुसार कई वर्गों में विभकत किया गया है। इन आँकड़ों में भमि-स्वरामित्व का 
तात्पय बास्तविक स्वामित्व से नहीं है। इसके अन्तर्गत अपने स्वामित्व में रखी 
जमीन के साथ पट्टे पर छी गयी जमीन भी सम्मिलित है तथा' पट्टे पर हसरे को दी 
गयी जमीन को निकाल दिया गया है। इस आधार पर १० एकड़ से अधिक भूमि. 
रखने वाले कृषकों की प्रतिशत केवछ १६'३ है। २५ एकड़ था अधिक भूमि 
जोतने वालों की प्रतिशत केबल ५'.३ है, लेकिन ये कुल फसल उगाने बाली भूमि 
का ३३*४ प्रतिशत अपने अधिकार में रखते हूँ। ५'९ प्रतिशत कृषक कुछ भी 
भूमि नहीं रखते। ४९२ प्रतिशत कृषक २५ एकड़ से कम भूमि रखते हैं और 


भरत में भमि-युवार १६१ 


कुछ भूमि का केवल ७-६ प्रतिशत भाग इस्तेमाल करते हैं और १४-८३ प्रतिशत 
२'५ से ५ एकड़ भूमि रखते हूं और कुछ भूमि का कंवछ ११० १ प्रतिशत 
करत हूँ। 


व्यवहार 


पफ््ड्त5 5 पाए लाटफ्परक्पवैदफऋर, 





सूचना प्राप्त परिवारों द्वारा 
प्रबंधित कुल फ्तल उगा्नें 
वाले क्षेत्रों की प्रतिशत 
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सूचना प्राप्त परिवारों 
की प्रतिशत 





न (५ - 

०'०१ - २४९ ४०९२ ७६ 

२८५० > ४-९९ श८ा ३ १९१ १ 

७५ ०० “ ७'४९ ४ 20. 

5 “अल के ४ ट धार 

१००० -“- १४५९ दर १३ ६१ 
१५९०० - २४१९९ कक १६२ 
२५" ०० और ऊपर ७ दे ३३.४ 


[शाणएद्एपएएशउ ए-एएएप्डश्टए काका: काड 


जेसा कि उपर्यकत आँकड़ों से स्पष्ट है कि प्रति कृषक भूमि का क्षेत्र 
ओसतन बहुत सीमित है। अधिकांश कृषकों के पास भूमि की मात्रा वितरण दा 
असमानता के कारण भी बहुत कम है छेकितन वितरण की असमाचता के 
अतिरिक्त भूमि का ल्षेत्र भी कम सुलभ है। विभाजन के पश्चात देश को 
१२,६६,९०० बर्ग मील क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह छगभग ८१९०८ करोड़ एकड़ आता 
है। इसमें से केवछ ७२' १५ करोड़ एकड अथवा ८८' ९९ प्रतिशत के लिए 
ही सूचना सुलभ है। इनका विवरण १९५०-५१ और १९५४-७५ में निम्न 
रूप में था :--- 








१९५०-५१ १९५४-५५ 
करोड़ एकड करोड़ एकड़ 


कुल क्षेत्र ८१९०८ ८१०८ 
सूचना प्राप्त क्षेत्र क्‍ ७१२५ छर १५ 
जंगल ..,. 2१०००. १३ ३४ 
खेती के लिए अनुकूल भूमि जी आम 
(१) गैर क्षि प्रयोगों में छगी भूमि. २१३४१. ४२७० 
(२) ऊसर ओर खेती के अयोग्य भूमि... ९१६४३ - ७४९८ 
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१६६ स्वतन् भारत की एक घलदा 
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0 2 8 02 
करोड़ एकड़ करोड़ एकड़ 
क्रषि में व व्यवहृत अन्य भूमि--- 
(१) स्थायी चारागाह १६५ २७२ 
(२) वृक्षों और बागों के लगानें 
में व्यवहृत भूमि ४९० ०९७ 
(३) खेती थोग्य वंजर ५-६७ ५७० 
कुल है १९ २६२ ९२१९ 
परती भूमि--- 
(१) वर्तमान परती २' ६४ २'८२ 
(२) अन्य ४* ३१ २'९३ 
कुल. हएप.. ५७५ 
खेती के लिए प्रयुक्‍त कुल भूमि २६' ३४ ३१९४९ 
फंसर उगायी हुईं कुछ भूमि ३२९५९ ३५' ३४ 
एक बार से अधिक व्यवहृत भूमि ३९२५ ३'७५ 
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इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि १९५४-५५ में खेती की जाने वाली भूमि के क्षेत्र 
में २ १५ करोड़ एकड़ और जंगलों में ३: ३४ करोड़ एकड़ भूमि की वृद्धि हुई। 
इस वृद्धि में सेन्ट्रल ट्रैक्टर आगनाइजेशन और स्टेंट द्रैवटर आर्गनाइजेदान के प्रयास 
से ऋमशः १० छाख एकड़ और १४ छाख एकड़ तयी' भूमि कृषियोग्य बबायी गयी'। 
इसके परिणामस्वरूप फसल उगाने वाली भूमि के क्षेत्र में ३२६ करोड़ एकड़ 
से ३५ २ करोड़ एकड़ की वृद्धि हुईं। खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली भूमि का क्षेत्र 


भारत में भमि-सुणार १६६ 


२५' ७ करोड़ एकड़ से २७' २ करोड़ एकड़ तक और व्यावसायिक फसल उत्पन्न 
करने वारछी भूमि के क्षेत्र में ४ ९ करोड़ एकड़ से ६ करोड़ एकड़ तक की वृद्धि 
हुई है। अन्य फसलों का क्षेत्र (२ करोड एकड़) पूर्वबत ही रहा। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूमि के क्षेत्र में बहुत सीमित वद्धि सम्भव है। 
लेकिन भारतीय जन-संख्या की वृद्धि अनवरत जारी' है। इसके लिए खाघाज्नों 
और देश की औद्योगिक प्रगति के लिए अधिक कच्चे मालों की उत्पत्ति' अनिवायें 
है। इन दो प्रमुख आवश्यकताओं कौ पूर्ति से ही देश की सफलता एवं सम्पन्नता 
को ठोस आधार दे सकना सम्भव है। इसके लिए कृषिग्णाली और भूमि-व्यवस्था 
दोनों में परिवततेत छाता एकमात्र सारण है। .कृषि-प्रणाली को बदलने में भी भूमि 
व्यवस्था सुधारना आवश्यक है क्योंकि छोटे-छोटे अछाभकर खेतों में तये शाधनों 
का प्रयोग सम्भव नहीं है और न तो क्षमता और कुशलता से अधिक भूमि स्वामित्व 
में रखकर भूमि-हीन श्रमिकों के बल पर बिकास छाया जा सकता है। वास्तविक 
कृषकों को भूमि-स्वामित्व दिलाने, भध्यस्थों को मिटाने, छोटे भमिखण्डीं को मिला- 
कर बड़े क्षेत्र कायम करने और वंयक्तिक स्वामित्व सें रखी भूमि पर सीसा रूगाने 
से ही कृधि-पद्धति और उत्पादन दर में विकास सम्भव है। भारत-सरकार स्वत- 
न्त्रता मिलने के बाद से ही कृषि-सुधार के इन मूल तत्त्वों को कार्यकूप में परिणत 
करने के लिए भूमि-व्यवस्था में परिष्कार लाने का प्रथास कर रही है। सबसे 
पहला प्रयत्न कृषकों और सरकार के बीच स्थित भध्यस्थों को मिदाना था। उसके 
साथ ही काइतकारों की भूधृति सुरक्षित बनाने के प्रयास किये गये हैं। 'नकबन्‍दी' 
और अन्य विषयक विधान हारा छोटे-छोटे खेतों की समस्या हल करता, जोत 
की उच्चतम सीमा निर्धारित करके अत्यधिक भूमि का केच्द्रीकरण रोकना तथा 
शामूहिक खेती के प्रचार द्वारा आधुनिक रीतियों से बड़े पैमाने पर खेती प्रारम्भ 
कराने का क्रम प्रत्नेलित कराना अन्य प्रयास हैं जिन्हें प्रथम आयोजन-काल में कुछ 
अंश तक कार्यान्वित किया गया है और द्वितीय आयोजन में औौर अधिक क्षफक बनाने 
का प्रयत्न हो रहा है। 

भूभि-प्रबन्ध में किये जाने वाले ये परिवर्तत भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यन्त 
भहत्त्वपूर्ण क्षेत्र, कृषि में अपूर्वे जागृति छानें में सहायक हो रहें हैं। इनसे भूमि" 
हीन और छोठे क्षकों की स्थिति में भी सुधार सम्भव है। -उनके असन्तोष को 
कभ कर जान्ति की सम्भावना भी कम की जा रही है। भूमिन्सुघार के इंत प्रगृत्नों 
का विस्तुत ससलेख करने के पूर्व भूमि-व्यवस्था' का संक्षिप्त' ऐतिहासिक विवरण 
देना वर्तमान प्रगतियों के विवेचन में सहायक होगा। 


द्वितीय खण्ड 
भूजि-व्यवस्था का ऐतिहासिक विवरण 


प्राचीन काल रो भमि का स्वामित्व-उसका अधिकार और प्रयोग-प्रश्ासन 
व्यवस्था और जनता के सामाजिक तथा सांस्कृतिक मल्यों पर आधारित रहा है। 
ये मूल्य भमि-व्यवस्था के परिणाम रहे अथवा इस कारण थे, यह विपय विवादग्रस्त 
है। लेकिन इतना निश्चित है कि इन दोनों का एक दूसरे पर गहूरा प्रभाव पड़ा 
है। प्राचीन काल में जब राज्य का अस्तित्व स्थापित नहीं हो सका था और जब 
जन-जाति ही सामाजिक संगठन का एकमात्र रूप थी, भू-धृति पूरे समाज में रा्नि- 
हिंत थी। भूमि को प्रकृति का मुक्‍्त-दान समझा जाता था। उसका पृंजी-मृल्य 
अथवा लगानी-मूल्य स्थूल रूप नहीं ले सका थ[। वर्गहीन आदि जातियों में सम्पत्ति 
का भाव श्रम से सम्बद्ध था। जो छोग भी भूमि की देखभाल, करते और श्रम 
हरा पंदावार करते, वे ही' पैदावार के अधिकारी बनते थे। 

सामूहिक-भूमि स्वासित्व का यह भाव अरूग क्षि करने के अधिकार के 
साथ बहुत समय' तक प्रचलित रहा। सामाजिक, क्षाथिक और राजनेतिक परि- 
वर्तनों के लम्बे ऋम में भूमि के सामूहिक स्वामित्व और व्यक्तिगत प्रयोग की प्राचीन 
भावना धीरे-धीरे बदछ कर आज के व्यक्तिगत स्वामित्व और सामाजिक प्रयोग 
का रूप ले सकी है। पाइ्चात्य देशों में सामूहिक भू-धुति, सामन्तवादी भू-धूति 
में शी धर ही परिणत हो गयी। लेकिन भारत में भू-स्वामित्व के परिवर्तेत का यह कम 
पाश्चात्य देशों जैसा तहीं रहा। आदि-कालीन जन-जाति-भू-धसति बहुत पहले ही 
सभाप्त हो गयी। लेकिन उसके पश्चात यूरप ज॑ंसी सामन्‍्तवादी' भू-ध्ृति नहीं 
आयी। जबकि यूरप में साधारण कृषक भूमि के स्वामित्व-सम्वन्धी' सभी अधिकारों 
से वंचित हो चुके थे और दासतापूर्ण जीवन बिता रहे थे, भारत में संबंढ भ्राम- 
समाज का संगठन कंषकों के अधिकारों को सुरक्षित रखता था और संपूर्ण समाज 
की भलाई के लिए उन्हें विनियभित करता था। कुछ गाँव-समाजों के अच्तगंत 
भूमि पर सभी का सामूहिक अधिकार था' और कुछ में वैयक्तिक परिवार ही भूमि- 
स्वामित्व का अधिकार रखते थे। राजा भूमि की. उपज का' मिश्चिचत भाग केता 
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था। हिन्दू और अधिकांश मुगल काल में प्रायः कृषकों से ही सीधे छगाव वसूला 
जाता था। कभी कभी गाँव के मुखिया या स्थानीय सरदारों का माध्यम भी' 
अपनाया जाता था। जैसा कि छाड्ड वेडेन पावेल ने कह मुगछों के समय 
विशिष्टत: रंयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें सरकार का कृषकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रहता था। तिमूरी व्यवस्था, शरशाह सूरी के सुधार अथवा अकबर के वित्त-मन्त्री 
राजा टोडरमल के वन्दोबस्त, भू-राजस्व के अनुमान और संग्रह सम्बन्धी विनियमों 
को पुन्रगेठित करने के ही प्रयास थे। कृषकों का भू-स्वामित्व तब तक सुरक्षित 
रहता था जब तक कि वे निश्चित छगान नियमपूर्वक चुकता करते जाते थे। 
मुसलमान काल में जाभीरदार के अधिकार उपज में हिस्सा पाने, बंजर भूमि का 
स्वामित्व रखने और राह-कर वसछमे तक ही सीमित थे।' 

औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केद्धीय सत्ता घटने पर कृषकों का भू-स्बामित्व 
सम्बन्धी अधिकार धीरे-धीरे समाप्त होने ऊगा। स्थानीय सरदारों और शासकों 
नें औरंगजेव के वाद केद्वीय शासन से अपने को स्वृतत्त्र वनाने का प्रयास प्रारम्भ 
किया। उस स्थिति में कृषकों से शाहंशाह के लिए सीधे रूगान वसूछता कछिन 
हो गया। शाह और क्षकों के बीच मध्यस्थों का एक विशेष वर्ग बन गया। पहले 
मालगुजारी पर खेती कराने का क्रम चछता रहा। लेकिन मुगल साम्राज्य के छिन्न- 
भिन्न होते ही इन भध्यस्थों ने केखीय सरकार और क्षक दोनों के हितों का अपहरण 
करके अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाना प्रारम्भ किया। 

इस प्रकार भारत में अठारहवीं शताय्दी के प्रारम्भ में प्रथम बार सामन्तवादी 
व्यवस्था के चिहन्न दीख पड़ने लगे। यह प्रारम्भ राजनैतिक और प्रशासनिक दुर्व्स- 
बस्था के अन्तर्गत ही सम्भव हो सका। लेकिन कृषकों के स्वत्वों का सम्पूर्ण अपहरण 
जिसका क्रम पाइ्चात्य देशों के सामन्तवादी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रचलित था, यहाँ 
सम्भव न हो सका। भूमिपति वर्ग के भू-स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रायः निश्चित ह 
रहे और दखलकार क्षपकों के अधिकारों को स्पष्तट: कम नहीं किया जा सका । 


भारत में स्थायी बस्दोबस्त का प्रारम्भ क्‍ क्‍ 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी से देश का' प्रशासन. 
हस्तगत करना प्रारम्भ किया, भूगि-्+ सवा अस्त-आरत थी। कंम्पी, का राज- 
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के मो रह ष्प् हि जाया सध्ूञ्ञ््ख्खडः 
९ टूट स्वचंन्न भारत की एच पदक 
प्र 


मैतिक जीवन भी सीरजाफर से प्राप्त चौबीस परगना को जमींदारी से प्रारम्भ 
हुआ था। कम्पनी ने पहले छगाव वंसूलने का क्रम सध्यस्थों के माध्यम से अपनाया 
था। केकिन इसमें सफलता न सिक्ली। कुछ झय परचाल तीझाशी बस्दोवस्त 
का क्रम अपनाया गया, जिसमें सबसे अधिक रूगान की बीली' ऊगाने वाले को 
भूमि दी जाती थी। रान्‌ १७७० से १७९३ ई० तक इन प्रयोगों की असफछता के 
कारण जमींदारों के साथ स्थायी-बन्दोबस््त का प्रारम्भ किया गया। पहले भू- 
स्वामित्व के संबंध में विशिष्ट अधिकारों का निश्चय नहीं हो सका था, लेकिन अन्त 
में उन्हें पूर्ण स्वामित्व दे दिया गया। इससे कम्पनी को लगाने से स्थायी आय को 
व्यवस्था' सम्भव हो सकी, जो उसके संगठित प्रशासन के लिए अनिवार्य थी। 
जमींदारों को स्थायी बन्दोवस्त करने का निर्णय केवल राजनैतिक आब- 
श्यकताओं से ही प्रभावित था।। कम्पनी को प्रारम्भिक दखलकारों के अधिकारों 
को स्थायी रूप से छीनने का विचार नहीं था। अत्यधिक रूगान बसूलने और छगान 
बढ़ाने को सम्भावना १२ कम्पनी का ध्यान नहीं जा सका था, क्योंकि उस समय कृधि' 
योग्य भूमि कृषकों की तुलना में बहुत अधिक थी। इससे काइतकारों का भिकना 
ही कठिन था। जमींदारों को भूभि का स्वामी बनाते समय यह भी ध्यान रकक्‍खा 
गया कि उनके अधिकारों से काइतकारों के परम्परागत अधिकारों में कमी ने हो । 
इस प्रकार जमींदारों को प्रारम्भ में दिये गये अधिकार यूरप की स्रामन्तवादी 
भू-धृति के समान व्यवस्था लानें बाले नहीं थे। छेकिन धीरे-धीरे कृषकों के अधि- 
कारों में कमी होती गयगी। झास्तिज्यवस्था रखना और ऊूगान वसूछना विदेशी 
सरकार के लिए दो महत्त्वपूर्ण बातें थीं। समय के परिवर्तन से कृषकों का भूमि- 
स्वामित्व बहुत कुछ समाप्त हो गया। यूरोपीय देशों जैसी औद्योगिक और राज- 
नेतिक कऋरान्तियों का अभाव इसका प्रमुख कारण था! 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी को स्थायी बन्दोबस्त से देश की खेती पर पड़ने वाले 
प्रभाव का विशेष अनुमान नहीं था। केबल आय की सुविधा! और लगाव वसूलनें 
की सरलकता को दुृष्ठि में रखकर ही स्थायी बल्दोबस्त किया गया। कम्पवी' 
को देश में एक ऐसा वर्ग भी कायम करना था जिसकी स्वामिभकति पर अपनी 
कठिनाइयों के समय वह विर्भर रह सके। स्थायी बन्दोवस्त से यह भी आशा 
थी कि भू-स्वामित्व रखने बाले छोग अपने अधिकार में की गयी भूमि को आधुनिक 
ढंग की खेती के लिए प्रयोग में छायेंगे; इससे कृषिकार्य में फैछाव सम्भव हो सकेगा । 
. स्थायी बन्दोबस्त का यह क्रम बंगाल से प्रारम्भ हुआ और धीरे-धीरे कुछ 
अब्य क्षेत्रीं में भी इसका प्रयोग किया गया। मद्गासा के अधिकांश क्षेत्रों में कृषकों 
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के विरोध के कारण स्थायी बन्दोवस्त सम्भव नहीं हो सका। वहाँ कृषकों से सीधे 
लगाम बसलने को व्यवस्था रैयतवाड़ी सिद्धान्त पर करनी पड़ी। आगरा और अबष 
में भी जमींदारी के स्थान पर संयुक्त और सामुदायिक स्वामित्व मावना पड़ा। 
इस क्षेत्र में महालवारी व्यवस्था छागू की गयी, जिसमें गाँवों का बन्दोवस्त सामूहिक 
रूप में किया गया था। इस व्यवस्था को कुछ समय पश्चात मध्यप्रदेश और पंजाब 
में भी अपनाया गया। लेकिन मध्यप्रदेश की महालवारी आगरा और पंजाव 
से भिन्न थी। आगरा बन्दोबस्त में भू-राजस्व चुकाने का दायित्व प्रायः सम्पूर्ण 
गाँव पर था, छेकिन गाँव का कोई भी वर्ग था व्यक्ति अपना दायित्व अरूग' करा 
सकता था। लेकिन भध्यप्रदेंश में गांव के भुखिया भाऊलगुजार होते थे और पूरे 
गांव से लगान वसूछने और उसे सरकार को देने का दायित्व उन्हीं पर होता था। 

इस प्रकार कम्पनी के दासन-काल में ही स्थायी' बन्दोवस्त, रकतवाडी व्यवस्था 
और महारवारी व्यवस्था का सफल प्रयोग प्रारम्भ हो गया। ये तीनों व्यवस्थाएं 
ही क्षिटिश' शासन के अन्त तक भारतीय भूमि-प्रवन्ध का आधार बनी रहीं। समय- 
समय पर काइतकारों के स्वत्वों को विनियभित करने के छिए अलग-अछग प्रान्तों 
में अधिनियम बनाये गये। लेकिन उनसे मूल व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का भौलिक 
परिवर्तन सम्भव नहीं हो सका। सन्‌ १९४० तक के सुधार सम्बन्धी विधान भूमि 
संगठन के मूल रूप को ज्यों का त्यों रखते हुए जमींदा रों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न 
बर्गों के हितों को सुरक्षित रखने तथा उसे सुधारने का प्रयास करते थे। यह विचार 
कि भूमि सीमिति सम्पत्ति है और इसके अधिकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का एकाधिकार राष्ट्रीय दवितों के विरुद्ध होगा, व्यापक नहीं हो सका था । 

कृपक-जनता' पर भार-स्वरूप रहने बाले और कृषि-व्यवस्था में सधार के 
बाधक बनने वाले भू-स्वामी-मध्यस्थों के प्रति सामान्य जनता और प्रशासन दोनो 
की सहानुभूति समाप्त होने कछगी। जमींदारी के दोष राजनैतिक जागुति के साथ- 
साथ और भी स्पष्ट होने छूगे। बंगाल के भू-राजस्व आयोग ने (लैंड रेवेन्यू कमीशन ) 
१९४० में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था को कृषि-सम्बन्धी कुशलता 
और सरकारी लगान की सुल्भता दोनों दुष्टियों से घातक बताया। उनके सुधार 
के निमित्त आयोग का यह सुझाव था कि कृषकों से छगान- बसूलने वाले मध्यस्थ 
वर्गों के स्वत्वों को हस्तगत कर ऊेता चाहिए। सन्‌ १९४३ के दुभिक्ष जाँच आयोग 
(फेमिन इस्ववायरी कमीशन ) के सम्मुख बंगाछू और बिहार की सरकारों ने जमी- 
दारी को प्रस्तुत परिस्थितियों के प्रतिकूछ बतछाया और इसे मिटाने की आवश्यकता: - 
पर जोर दिया। युद्ध का अन्त होते-होते देश-में जमींदारी उन्मूछन के पक्ष में विचार... 


श्ध्द स्वनंत्न भारत की एक झलक 


फैछ गया था। विसस्वर सन॑ १९४५ में भारतीय-राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी 
समिति ने भी अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कृषकों और सरकार के बीच के सभी 
मध्यस्थों को उचित क्षतिपूर्ति के साथ मिदाना आवश्यक बतलाया था। अम्य दलों 
ने भी भूमि सम्बन्धी मध्यस्थों को तुरत मिटाने पर जोर दिया स्वतंत्रता मिलने के 
पृदचात केन्द्र और राज्यों में राष्ट्रीय-सरकार की स्थापना होते ही भूमि-ब्यवस्था 
में सुधार के संगठित प्रयास प्रारम्भ हो गये । 


ध्वततच्न्नता के पश्चात भूमि-व्यवस्था-सम्बन्धी सुधार 


ज॑सा कि पहले वतलाया गया है, स्वतन्त्रता के अभ्युदय के साथ ही, विविध 
आशाओं की पूर्ति की उत्कण्ठा जन-साधारण में जागुत हो उठी। राष्ट्रीय-सरकार 
भी उसके अनुरूप प्रशासन क्रम निर्मित तथा संचाकछित करने की ओर सक्रिय प्रयास 
करने छगी। सभी क्षेत्रों के साथ भूमि-व्यवस्था सुधार में भी निश्चित तोबता 
आयी । इस सम्बन्ध में छगान पर जीवित रहने वाले भू-स्वामी-मध्यस्थों की समाप्ति 
को सर्वप्रथम स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त भूमि-सम्बन्धी अन्य दोषों को 
मिठाने का भी प्रयत्त प्रारम्भ हुआ। दूसरे प्रकार के सुधारों के अच्तर्गत छोटे- 
छोटे भमि-खण्डों को मिलाकर बड़े कृषि-क्षेत्र ववाने के लिए चकबन्दी और सहकारी 
खेती के प्रसार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भूमिहीन कृषक-श्रमिकों की समस्या 
सुलझाने तथा भूमि का अनुचित केन्द्रीकरण मिठाने के लिए जोत-सीमा का निध- 
रण प्रारम्भ किया गया। आचाये बिनोवा भावें द्वारा संचालित भुदाव और ग्रामदान- 
आन्दोलनों ने भी भूमि-सम्बन्धी उपर्यकत प्रमुख सुधारों के प्रसार में पर्याप्त योग 
दिया है। इन्हीं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। 


भध्यस्थों का लोप 


स्वतन्त्रता के समय कृषि की जाने वाली कुछ भूमि का लगभग आधा भाग 
भू-स्तामी मध्यस्थों के अधीन था।। काइतकारों को इनके अंतर्गत सीसित अधिकार 
आ्राप्त थे। इन मध्यस्थों को मिटाने के लिए सभी राज्य-सरकारों ने संगठित प्रयास 
प्रारम्भ किया। उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, सौराष्ट्र, राजस्थान और मध्यभारत 
में इस पर चिचार करने के छिए समितियाँ नियुक्त की गयीं। सन्‌ १९४७ में ही मध्य- 
प्रदेश सरकार ने भी एक सलाहुकारिणी परिषद की' स्थापना की जिससे मध्यस्थों 
के छोप' के सम्बन्ध में उचित राम छी जा सके। भव्बास' विधान-मण्खछ' ने जमीं- 
दारी-उंच्मुल्नन का सिद्धान्त विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया। बिहार सरकार 


भारत में सप्ति-सुधार १६९ 


ने भी जमींदारी-उच्पूलन-विवेयक प्रस्तुत किया। आसाम' विधाम सभा ने सम्‌ 
१९४९ में जमींदारी विधेयक पास किया। मद्रास-जमीदारी-उन्मूझन अधिनियम 
को २ अप्रेछ, १९४९ को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली। विहार और मध्य- 
प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन अधिनियरमों को २९ जनवरी, १९५१ के दिन राष्ट्र 
पति की स्वीकृति मिली। अन्य राज्यों में भी क्रशः जमींदारी-उन्मलन-अधिनियम 
बनते गये और उन्हें राष्ट्रपति को स्वीकृति मिलती गयी। उत्तर प्रदेश अधिनियम 
को २४ जनवरी, १९५१ के दिन, मध्यभारत अधिनियम को ५ जून, १९५१ को, 
आसाम अधिनियम को २७ जुलाई १९५१ के दिन और उड़ीसा अधिनियम को २३ 
जनवरी, १९५२ को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली । बम्बई राज्य में जहाँ रेयतवाड़ी 
व्यवस्था थी, विशेष भू-धुतियों जेसे भागदारी आदि को समाप्त करने के लिए विशेष 
अधिनियम' बनाया गया।। पंजाब में राष्ट्रपति के सन्‌ १९५१ वाले अधिनियम के 
अनुप्तार दखलकार काश्तकारों के भू-स्वासियों और आहा-भालिकों वाले अधिकारों 
को समाप्ल कर दिया गया। हैदराबाद, मध्यभारत और राजस्थान में जागीर- 
दारी समाप्त करने के लिए विशेष अधिनियम बनाये गये। कच्छ में जागीरों और 
इनामी भभि को समाप्त करने के प्रथम क्रम के रूप में उन पर रूगान रंगाते 
की व्यवस्था! की गयी। सौराष्ठ में भभिलसधार के लिए तीन अधिनियम 
बसाये गये :--- 

(१) सौराष्ट्र भूमि-सुधार-अधिनियम, (२) वारखाछी-उम्मुलन-अधि- 
नियम और (३) भू-सम्पदा-प्राप्ति-अधिसियम । 

इनमें पहले दो अधिनियम गिरसदारों और वारखालीदारों के भूमि-सम्बन्धी' 
अधिकारों को समाप्त करने के लिए बनाये गये, जबकि तीसरा अधिनियम खेती 
के अतिरिक्त दूसरे व्यवहार में आने बाली भूमि से संबंधित स्वामित्व के अधिकार 
को मिटाने के लिए बनाया गया था। जम्मू और कांश्मीर में भी बड़ी जमींदारियों 
को मिटाने और भूमि-संबंधी विशेष अनुदानों को समाप्त करने के छिए, भूभमि- 
सुधार-अधिनियम' बताये गये। ््ि 

कुछ राज्यों में मध्यस्थों को मिटाने के लिए बयाये गये विधान को अविधद्वित 
बोषित कराने का प्रयास जमीदारों द्वारा किया गया। लेकित संविधान में विशेष 
संशोधन लाकर अधिनियमों की वैधामिकता' सुनिदिचित कर दी. गयी। इस प्रकार 
प्रथम आयोजन-काल: में. १९५४-५५ के अन्त तक ही मध्यस्थों के मिटाने का क्रम 
आन, बम्बई, मद्रास, मध्यप्रदेश, पंजाब, पतरभ्रदेश, मध्यभारत, सौराष्ट्र, 
भोपाल और विश्ध्यप्रदेश में लगभग पूर्ण हो चुका था। आसाम, बिहार, उड़ीसा. 


९३० स्लद्यण भार्स की छत शरद 
गैर राजस्थान में भी आंशिका झप में म्रध्यस्यों के उन्यछन-सम्बन्धी-अवधितियम' 
जाग किये गये। रानू १९५५-५६ में इस भोर निम्नांकित प्रगति छु 

विहार के शेष खण्डों में (५ जिलों में) जमींदारी-उन्मूछन का क्रम पूरा 
किया गया। परदिचमी वबंगारू में अभेल सन्‌ १९५५ मे जमींदारी उन्मलून- 
अधिनियम बना और उससे सभी जमींदारियाँ समाप्त कर दी गयीं। मंसर की 
इसामी भू-धृत्ति, द्रावसनकोर-कोलचीन को एडबागई व्यवस्था और अजमेर की 
इस्तमरारी और जागीरदारी प्रथा को मिठाने के छिए विधान का प्रयोग प्ररग्भ 
किया गया। उत्तर प्रदेश के जोौनसार और बबार के पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यस्थों को 
हटाने का क्रम जमींदारी-उन्मछन-अधिनियम' छाग्रू करके पूरा किया गया । 
हिमाचल प्रदेश में जमींदारी-उन्मूुछऊन-अधितनियम बनाया गया। 

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय आयोजन काल के अन्त तक छूगभग देश भर में 
से भध्यस्थों की समाप्त कर दिया गया। 


४) ०० आन 202 प्रजप्रयधपान.. भोग | पु ऐप. अष्याह  षया "कु 
अध्थिर्थां के उस्मय जे क्ष। तपाति की व्यवस्था 


संविधान के अनुच्छेद ३१ के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य से सरकार द्वारा 
प्राप्त की जाने वाली सम्पत्ति के छिए क्षतिपूर्ति आवश्यक है। इसी तथ्य को दृष्टि 
मे रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने जमींदारी-उन्मछब-सम्बन्धी-अधि- 
नियम में क्षतिपर्ति को उचित स्थान दिया है। देश भर में मध्यस्थों के स्वत्वों को' 
प्राप्त करने के लिए छगभग ६१५ करोड़ रुपये दिये जाने का अनुमान है। इसमें 
से २७९ करोड़ प्राप्त की जाने बाली भूमि के मूल्य को रूप' में, 2६ करोड़ रुपभे 
पु्र्स्थापन अनुदान के रूप में और १५० करोड़ रुपये देय-निधि पर सूद के रूप में 
दिये जातें की गणना की गयी है। कुछ प्रमुख राज्यों में जमींदारी-उम्मूछन के 
क्रम में दी जाने वाली क्षतिपर्ति की राशि निम्नांकित प्रकार से है :--बिह्वार में 
२४० करोड़, उत्तर प्रदेश में १७८ करोड़, पश्चिमी बंगाल में ५९ करोड़, और 
राजस्थान में ३६ करोड़। देश भर की सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि में इत राज्यों का 
हिस्सा छगभग 2३ प्रतिशत है। 
क्षतिपर्ति की राशि निश्चित करने के लिए अरूग-अलग राज्यों में अछूम 
पद्धतियां अपनायी गयी हैँं। इस सम्बन्ध में दो तथ्यों का विज्ञेष प्रभाव पड़ा 
पहला, बेयवितक भ-स्तामी और दसरा प्राप्त की जाने बारी सम्पत्ति । 
बिहर और उत्तरप्रदेश में व्यक्ति को ही क्षति की शशि निश्चित करने 
- का आधार माता गया है, ठेकिन आसाम, सड़ीसा, मध्यप्रदेश और मध्य- 


भारत में भूलि-छुयार १७९१ 


भारत भे भू-सम्पदा अथवा भू-बति को ही इसके निशुयचय की इकाई साला 
गया हैं । 

क्षतिपूर्ति की दर आसाम, विहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में भूमि से प्राप्त 
होने वाली शुद्ध-जाय पर आधारित है। मद्गास में भूमि के बाधिक सल्य और 
उत्तर प्रदेश में भूमि के शुद्ध-सम्पत्ति-मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति निश्चित की गयी 
है। ऊंकिन शुद्ध-सम्पत्ति-मूल्य अथवा शुद्धनआय अथवा वाधपिक-सल्य का रूप 
सभी अधिनियमों में समान नहीं रहा है। सामान्यतः शद्ध-सम्पत्ति-मल्य और शद्ध- 
आय की गणना भू-स्वामी की कुछ आय में से भू-राजस्व, कृषि-आयकर, स्थानीय- 
कर, प्रवन्ध-ष्यय, आदि घटाकर की जाती है। क्‍ 

भूमि-स्वत्वों से होने वाली इसी शुद्ध-आय का निश्चित गुणा क्षतिपूर्ति की राशि 
निकालने का आधार होता हैं। कम' आय वाले मध्यस्थों को अधिक गृणा देने का 
निश्चय किया गया। उन राज्यों में जहां बड़े और छोटे भध्यस्थों के बीच क्षति- 
पत्ति के लिए शुद्ध आय को ही आधार मानना विधान हारा अविवारय था, वहां कप 
आय वाले छोटे मध्यस्थों को पुनरस्थापन-अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी । 

उत्तर प्रदेश में क्षविपूर्ति की राशि शुद्ध-आय की आठगुणी रवली गयगी। राज- 
स्थान ओर मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में क्षतिपूर्ति शुद्ध आय की दस गुणी निश्चित 
की गयी। मध्यभारत में जमींदारी-उन्मूछन के सम्बन्ध में शुद्ध-आय की आठगुणी 
क्षतिपृति राशि नियत को गयी और जागीरदारी उन्मूलूम अधिनियम में उसे सात- 
गुणा रक्खा गया। आसाम और उड़ीसा में क्षतिपूर्ति राशि शुद्ध-आय की तीन से 
पत्नह गुणी तक, बिहार में तीन से बीस गृुणी तक, मद्गास में साढ़े बारह से तीस 
गूणी तक और मध्यप्रदेश के शेष हिस्सों में दस से बीस' गुणी तक क्षतरिपूर्ति राशि 
निश्चित की गयी । 

छोटे भू-स्वामियों को क्षतिपुति की अधिकांश राशि एक साथ ही दे दी 
गयी । पांच हजार या इससे कम क्षतिप्र्ति पाने वाले भू-स्वामियों को पु]नरस्थापिन- 
अनुदान दिये जाने का विश्चय किया गया। अनुदान शशि कुछ क्षत्रिपूर्ति का 
२/५ भाग होती थी । 

क्षतिपूति का भुगतान करने का ढंग अलंग-अछग राज्यों में भिन्न रहा हैं। 
आस्थर, भद्बास, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद, मध्यभारत, 'सौराष्ट्र, भोपाल 
और विन्ध्यप्रदेश में क्षतिपूर्ति बकद किश्तों में करने की. व्यवस्था. की गयी । लेकिन 
बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पेण्चिमी बंगांझ में लदिएुति सम्बन्धी दाशिस्व 
अधिक था, इसलिए उनमें बांड का प्रयोग. किया गया। जिद्वर, उत्तर पद जार. 


१७९ स्वसंत्र भारत फी एक क्षलक 


राजस्थान के बांड हस्तांतरणीय और परक्राम्य थे। छुकित बंगाल में ये केवल 
हस्तांतरणीय थे, परक्राम्य नहीं। ये वॉड समान किश्तों में निश्चित अवधि के भीतर 
बोधनीय थे। शोधन की अवधि बिहार और उत्तर प्रदेश में ४० वर्ष, पश्चिमी 
बंगाल में २० वर्ष और राजस्थान में पन्द्रह वर्ष रकखी गयी है। 

सन्‌ १९५५-५६ के अन्त तक लगभग ६७ करोड़ रुपये क्षतिपूरति-राशि के रूप 
में दिये जा चुके थे। इसमें ४४ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में ही दिये गगे। 

मध्यस्थों के उन्मुछन से काइतकारों और उप-काश्तकारों के स्वत्वों में पर्याप्त 
सुधार हुए। विभिन्न अधिनियमों में उनकी स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश भी डाला 
गया। कुछ राज्यों में उन्हें एक निश्चित धनराशि द्वारा विशेष अधिकार ऋय करने 
और इस प्रकार अपनी स्थिति में पर्याप्त सुधार लाने का अवसर दिया गया। इसका 
बिस्तुत विवरण आगे दिया गया है। 

जमींदारी-उन्पूलन से जंगलों और बंज९ भूमि का एक बड़ा अंश राज्य सरकारों 
के अधीन आ गया। उनके कुशल-प्रबन्ध और विकास पर राज्य सरकारों का विशेष 
ध्यान हैं। अस्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में मध्यस्थों को हटाकर रूगात वसूलने 
की प्रत्यक्ष पद्धति अपनायी गयी । इसके लिए छूगान वसूलने वाली पुरानी प्रणाली 
को अधिक संगठित बना दिया गया। स्थायी बन्दोबस्त अथवा जागीरदारी वाले 
इछाके में राजस्व प्रशासन संगठित नहीं था और न तो भूमि के रखें ही शुद्ध रूप 
में आधुनिक आधार पर थे। इससे मध्यस्थों को हटाने. में और जमींदारी-उन्मूछन 
अधिनियम पूर्णतः: लागू करने में कुछ विलूम्ब अवश्य हुआ, लेकिन उद्देश्य-प्राष्ति 
हुईं। इस प्रकार संगठित प्रयत्नों हारा जमींदारी-उन्मूलन-अधितियमों को 
विभिन्न राज्यों में बड़ी शान्ति-पूर्ण ढंग से कार्यात्वित कराया गया। इससे भारतीय 
भूमि-व्यवस्था में पिछली कुछ शताब्दियों से जो बाधाएं मध्यस्थों के झूप में उठ 
खड़ी हुईं थीं, उन्हें समाप्त कर दिया गया। सरकार और काश्तकार के वीच 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया । 
काइलकारों की भू-धति सम्बन्धी सुरक्षा 

जैसा कि अध्याय के प्रारम्भिक खण्ड में बतलाया गया है, मध्यस्थों के उम्मुलन' 
का मुख्य उद्देश्य काइतकारों की भू-धृति सुरक्षित बनाना था। जमींदारी-उन्मुझन 
अधिमियमों में ही सभी काश्तकारों और उप-काश्तकारों के अधिकारों की व्याख्या 
की गयी है। उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली में इन्हें स्थायी अधिकार दिये गधे हैं) जमीं- 
दारी और ताल्लुकदारी दोनों प्रकार की भू-धुतियों के. कारण उत्तर प्रदेश में 


भारत में भूमिन्सुधार १७३१ 


भू-स्वामियों का विशेष प्रावल्य था। उन्हें जमींदारी-उन्मूछन-अधितियम के अन्तर्गत 
समाप्त करके काशतकारों को विद्येप सुरक्षा दी गयी है | 


उत्तर घदेश में काइलकारों की सब्यत्षस्था 


इस राज्य के जमींदारी-उन्मूऊन-अधिनियम के अन्तर्गत तीन प्रकार के काशत- 
कारों के होने का क्रम निश्चित किया गया है। वे हैं भूमिधर, सीरदार और आसामी । 
भूमिधर सर्वोच्च प्रकार का काइत्तकार है। इसे अपनी भूमि, कृषि, उद्योग, भवन- 
निर्माण और किसी प्रकार के सुधार के लिए प्रयुक्त करने का अधिकार है। इसे 
अपनी भूमि में स्थायी उत्तराधिकारिता और हस्तांतरण के अधिकार सलभ हें। 
लेकिन अपनी भूमि दूसरे को छगान पर देने का अधिकार इसे नहीं है। कुछ विशेष 
परिस्थितियों में ही भूमिधर अपनी भूमि छगान पर दे सकता है। इस प्रकार का 
प्रतिबन्ध लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि सभी कृषक अपनी भूप्ति स्वयं जोतें । 
परोक्ष रूप से भू-स्वामित्व का प्रसार न हो । 


पीएवार 


भभिधरों के बाद सीरदारों का स्थान आता हू। वे लोग जिन्हें दखलकारी' 
काश्तकार के अधिकार प्राप्त हैं अथवा जी दमामी और इस्तमरारी' पट्टे पर भूभि 
रखते हों अथया किसी बाग के अधिकारी हों, उन्हें सीरदार होने का अधिकार 
है। सीरदार अपनी भूमि को औद्योगिक अथवा गृह-निर्माण संबंधी कार्यों के छिए 
प्रयुक्त नड्ठीं कर सकता। केवछ कृषि और क्ृषि-सम्बन्धी अन्य कार्यों, जैसे पशु« 
पालन, मत्स्यन्पालन, कुकुंट-पालन आदि, को लिए ही सीरदार अपनी भूमि का 
प्रयोग कर सकता है। भूमिधर की तरह सीरदार अपनी भूमि को लछगान पर 
दूसरों को जोतने के लिए नहीं दे सकता | बह अपनी भूमि किसी भी परिस्थित्ति 
में दूसरों के नाम हस्तांतरित नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपनी भूमि में 
स्थायी उत्तराधिकार प्राप्त है । 
अधामी क्‍ पे नस 
 जमीवारी-उन्मूछनत-अधितियम' के अन्तर्गत मंध्यस्थों के बगीचे की भूमि का 
गेर-दखककार-काश्तकार अथवा उसका उप-काइतकार अथवा चरागाही भूमि 


का गैर-दख ऊकार-काइतकार अंयवा भूमिधर या सी रवार से पड़े पर प्राप्त भसि को ... 
जोतने वाला व्यक्ति असामी' हो सकता है। असामी को अपने अधिकार में आंगी . 


१७४ स्वचंत्र भारतव की एक कषलक 


हुई भूमि का एकमात्र स्वामित्व रखने का हक है, और वह कृषि अथवा उससे 
सम्बन्धित अन्य कार्यों के छिए अपनी भरि का प्रयोग कर सकता हैं। यदि गांव 
राभा द्वारा अथवा भूमिपति द्वारा असामी को उसकी जमीन से हटाया जाय अथवा 
पट्टे की अवधि बीतने पर वह स्वयं भूमि छोड़ दे, तो ऐसी' स्थिति में छोड़ने को पूर्व 
तक भूमि-सुधार के संबंध में जो भी व्यय उसके द्वारा किये गये हों, उन्हें पाने का 
अधिकार उसे है। 

अन्य राज्यों में काइतकारों को भ-धति-सम्बन्धी सरक्षा, उत्तर प्रदेश की तरह 
अथवा उससे कुछ भिन्न रूप में दी गयी हूं। दिल्‍ली में सभी काइतकारों और उप- 
काइतकारों को विधान द्वारा स्वामित्व के अधिकार भिले हैं लेकिन उसके छिए 
उन्हें गान का चार से चालीस गुणा तक दस वर्षो की अवधि में समान किश्तों में 
नुकता करना है। वम्बई, राजस्थान, हिमांचछ प्रदेश और पंजाब में जमींदारी- 
उन्मूलन-अधिनियम के अन्तर्गत जमींदारों को अपने काश्तकारों से स्वयं लेती करने 
करे लिए भूमि लेने का अधिकार दिया गया ह। लेकिन इसके साथ-साथ काश्तकारों 
फ़े हितों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हुई है। काइतकार को अपनी भूमि का 
ऋछ मिश्चित हिस्सा अपने अधिकार में रखने को शक्ति अधिनियम द्वारा प्राप्त 
& ॥ बम्बई में वे अपनी कुछ भूमि का कम से कम आधा अपने अधिकार में अवश्य रख 
पकते हैं। जमींदार उनकी भूमि का अधिक से अधिक आधा प्राप्त कर सकते 
१। इसी' प्रकार पंजाब और पेप्सू में काश्तकार अपनी' कुल भूमि' का कम' से के 
गंच एकड़ अपने अधिकार में रख सकते हैं। उससे उन्हें बेदसल करना तभी सम्भव 
3, जबकि राज्य सरकार अन्य स्थानों में उनके लिए भूमि की व्यवस्था करे। राज- 
व्थान में काइतकारों को कम से कम बारह सी रुपये श॒द्ध-बाषिक-आय देने बाली 
पृमि' रखने का अधिकार है। हिमांचल-अदेश में काइतकार अपनी कुल भूमि 
पे ३/४ भाग से बेदखल नहीं किये जा सकते । 

उपर्युक्त राज्यों में काशतकारों के वणित स्व॒स्वों की सुरक्षा के साथ भूमिपतियों 
हे निजी खेती के लिए भूमि प्राप्त करने का अवसर दिया गया, लेकिन उस सम्बन्ध 
भी कुछ विशिष्ट सीमाएं निश्चित की गयीं जिनका अतिक्रमण विधान के अनुसार 
उम्भव नहीं। बम्बई में भूमिपति बारह से अड़तालीस एकड़ तक, पंजाब और पेप्सु में 
शैस स्टैंडड एकड़ तक, हि्मांचछ प्रदेश में पांच एकड़ तक और राजस्थान' में काश्त- 
गरों के छिए निर्धारित न्यूनतम भूमि छोड़कर शेष ही अपने अधिकार में कर सकते हैं । 
. -बूसरे राज्यों में भी भू-स्वामियों द्वारा अपने काइतकारों को बेदखक करके 
प्त की जा सकते बाली भूमि की मात्रा अधिनियमों द्वारा निश्चित की गयी है। 
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हैदराबाद में भूमिपति बारह से एक सौ अस्सी एकड़ भूमि रख सकते हैं। भूमि 
की' उर्वरा-शबिति के अनुसार ही रबखी जाने बाली भूमि का क्षेत्र निश्चित किया 
जाता है। यवि भूमिषति न्यूनतम क्षेत्र अपने अधिकार में नहीं रखता तो वह काइत- 
कार से न्यूनतम सीमा की पूर्ति के छिए अधिकांश अथवा सम्पूर्ण भूमि प्राप्त 
कर सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में काइतकार द्वारा काश्त की 
जाने वाली कुछ भूमि का आधा अथवा न्यूततम सीमा को पूर्ण करने के लिए 
आवद्यक भूमि इनमें जो भी कम हो, अपने अधिकार में करने की शक्ति ही 
मुलभ है। 
आसाम में भूमिपति निजी खेती के लिए ३३४ एकड़ भूमि प्राप्त कर 
सकता है। इसी प्रकार वरार में उसे पचास एकड़ तक, उड़ीसा में सात से चौदह 
एकड तक, जम्मू और काश्मीर में दो से छः: एकड़ तक और कच्छ में पचास एकड़ 
तक भूमि' अपने अधिकार में रखने को सुविधा दी गयी है। यह अधिकार इसलिए 
स्पष्ट किये गये हैँ कि खेती करने की इच्छा रखने वाले भूमिपतियों को आवश्यक 
भूमि सुलभ हो सके और काश्तकारों के हितों को भी सुरक्षित रक्खा जा सके। 
विहार के काइतकारों को जमींदारी-उन्मूलन-अधिनियम' के अन्तर्गत वेदखक 
किये जाने से सरक्षा प्रदात करने के लिए उचित व्यवस्था की गयी है। काइतकारों 
अथवा जउपरुयतों को जिनमें बटाई भी सम्मिकित है, तीन वर्गों में बांदा गया हैं :--- 
(१) दखऊकार उपरयत, जो लगातार बारह वर्षों से भूमि के प्रयोग का अधिकार . 
रखते रहे है। ये बेदखल नहीं किये जा सकते। भूमि पर इनका स्थायी अधिकार 
माना गया है; (२) लिखित पढ़े में स्वीकृत उपरयत दूसरी कोटि में आते हैं। 
उन्हें पटुटे का समय बीतने पर बेदखल किया जा सकता है। उपरंयतों का तीसरा 
बर्ग मौखिक पढ़े पर स्वीकृत उपरयतों का है । उन्हें तभी बेदखल किया जा सकता 
है, जबकि वे नियम से लगाने नहीं देते अथवा भूमि को खेती' करने योग्य नहीं रखते, 
अथवा अन्य किसी शर्त को तोड़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हैँ कि बेदखली का क्षेत्र 
बहुत सीमित करके काश्तकारों के स्वत्वों को' स्रक्षित रखने की उपथुकत व्यवस्था 
अधिनियम में हुई है। क्‍ 
बरार को छोड़कर मध्यप्रदेश में पट्टे पर दी. जाने वाली सभी भूमि पर काश्त- 
कार के दखलकारी अधिकार तीत वर्षों तक ही पट जारी रहने से प्राप्त हो जाते 
पश्चिमी बंगरू में सकद ऊृगान चुकाने बाले सभी काइंतकार सरकार के 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध में आ गये। केवल बरयादारः अर्थात फसल में हिस्सा लेने बालों 
के सम्बन्ध में पद्ठ विधान कर दिया गया है कि कुछ भूधि का. २/३ भांग भू-स्वामी' 
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द्वारा प्राप्स किया जा सकता हैे। ऊूैकिन यदि भ-स्वामी के पास साढ़े सात एकड़ क्‍ 
में कब भपमि है तो वह अपने काइतकार से कुल भूमि ग्राप्स कर राकंता है । 

मसर को मध्यस्थों के उन्पलन सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत बारह बर्ष 
या इससे अधिक समय तक भूमि जोतने वाले काशइतकारों को कुछ काइतकारी भूमि 
वो आधर्थे पर स्थायी अधिकार दिया गया हैं। अन्य काश्तकारों को भी बेदखल ने 
किये जाने की व्यवस्था कुछ समय तक के लिए कर दी गयी हैं। इसी प्रकार 
सोौशाप्ट्र, विन्ध्यप्रदेश आदि दूसरे राज्यों में भी काश्तकारों की भू-भृति सुरक्षित 
बनाने का प्रयास हुआ हैं। 

काश्तकारों को सरक्षा देने वाले विविध विधानों का अयोग संगठित झूप में 
ने होते से कुछ कठिनाई अवश्य हुई है, और भभिषतियों हारा बेदखली' के अधिकार, 
का प्रधोग भी विस्तुत रूप भें किया गया, लेकिन इनसे काइतकारों के हितों को 
युरक्षित बनाने में पर्याप्त सहायता मिली हैं। सुरक्षा में जो भी अभाव था उसका 
पल कारण भमिन्सधार अधिनियमों के प्रशासन की शिथिल्ता थी। धीरे-धीरे 
जन-जागति बढ़ने ओर भ्रामीण समाज में संगठन तथा विकास आने से काइतकारों 
के लिए अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना सरक होता जा रहा है। 


काइतकारों के स्वाभित्व-धम्बन्धी अधिकारों की व्यवस्था 


प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के अन्त तक भारत के अधिकांश राज्यों में काइत- 
कारों को भन्‍स्वामित्व की अधिकार दिलाने के लिए उचित वैधानिक व्यवस्थाएं 
की गधीं। इनकी अन्तर्गत काश्तकारों को कुछ राज्यों में भस्वासित्व अधिकार 
क्रय करने के लिए उचित मल्य देना पड्ठा' और कुछ में क्षतिपर्ति की' अदायगी काइस- 
कारों को नहीं करनी पड़ी। भ-र्वाशित्व मल्‍य चका कर क्षप करने का अधिकार 
प्रायः ऐच्छिक रकखा गया। इशके प्रयोग की अवधि भी' बम्बई और मष्यभारत 
को छोड़कर अन्य राज्यों में प्राथ: अभिश्चित थी। स्वामित्वनकय के छझिए काइत- 
कारों हारा दी जाने बाली राशियाँ अछूग राज्यों में अलग रही हैं। पंजाब में भभि 
की औसत बाजार मल्य का ३/४ क्षतिप्ति राशि' के लिए तिदिचत क्रिया गया। 
अन्य राज्यों में इसे भूराजस्व का कुछ गणा ठहराया गया। मध्यप्रदेश में यहू सात- 
गणा, उत्तर प्रदेश में दस गणा, हेदराबाद में छः से पद्धह गणा, मध्यभारत में उस 
भूमि से जमींदार को होने वाली आय का दो से आठ गुणा तक स्वासित्व-अधिकार 
के अतिफल के रूप भें दिये जाने का. निश्चय किया गंया। बम्बई, पेप्सु, दिल्‍्ली' 
' और हिमांचक प्रदश में इसे भू-राजस्व के. आधार पर नहीं, बल्कि धाषिक रुगावे- 
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नर्धारण के आधार पर निश्चित किया गया। स्वामित्व-क्रम-मल्य भगतान कई 
किस्तों में किया जाना सम्भव हूँ। भुगतान की अवधि प्रायः पाँच से पन्द्रह वर्षों के 
भीतर तक रखी गयी हूं । 

इस नियमों के बनने से छेकर अब तक की. प्रगति को देखने से यह स्पष्ट 
होता है, कि भू-स्वामित्व-कय के ऐच्छिक अधिकारों का प्रयोग व्यापक नहीं हो 
सका। काश्तकार स्वामभित्व-क्रम के लिए विशेष मूल्य देने को तब तक तत्पर 
नहीं होते जब तक कि उन्हें प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता। जमींदारों के स्थान पर 
सरकारी कर्मचारियों को छगान देने के क्रम से ही वे प्रभावित नहीं होते। इसका 
प्रचार तभी सम्भव है जब काश्तकारों को नये क्रम में पहले की अपेक्षा कम 
दायित्व हो, और उनके द्वारा भूमि-सुधार के लिए निश्चित व्ययों में किसी प्रकार 
की कमी ने हो । 

द्वितीय आयोजन-काल में काश्तकारों को सरकार के अधिक से अधिक प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध में छाने का प्रयास हो रहा हैं। इस क्रम में यह भी ध्यान खा जा रहा 
हैं कि गान और स्वामित्व-कय-मूल्य की किस्त दोनों मिछकर सामान्य रूमान की 
सीमा से अधिक ने हो। लेकिन इस संबंध में यह भी नहीं भूलना है कि काइतकारों 
को स्वामित्व दिलाने के व्यय. का भार राज्य-सरकारों पर कम से कम पड़े ताकि 
वे बिकास के अम्य क्षेत्रों में उचित व्यय कर सकें। 


भमि-व्यवस्था-सम्बन्धी अन्य सुधार 


केवल मध्यस्थों के हटाये जाने मात्र से ही भारत की भू-व्यवस्था आर्थिक 
प्रगति के अनुरूप नहीं हो सकती। बड़े भू-स्वाधियों के अधिकार में कृषि-भूमि 
का अधिकांश क्षेत्र रहना स्वाभाविक है। जैसा कि अध्याय के प्रारम्भ में दिये गये 
आँकड़ों से स्पष्ट है कि खेती की जाने वाली कुछ भूमि का ३३ ४ प्रतिद्यत कृषि 
पर मिर्भर कुछ परिवारों के लगभग ५-३ प्रतिशत छोगों के अधिकार में है। ये 
पज्चीस एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले में आते हैं। कृषि पर निर्भर रहने 
वाला शेष ९४' ७ प्रतिशत परिवार कुछ कृषि की जाने बाली भूमि का ६६ ६ 
प्रतिशत ही' अपने स्वासित्व और प्रयोग में रखता है। पाँच एकड़ से कम भूमि रखने 
वाल परियार कुछ का ६९४ प्रतिशत हैं। ५' ९ प्रतिशत भूमिद्दीन कृषक हैं। 
इन आँकड़ों से भूमि-वितरण की असभानता' स्पष्ठ होती हैं। जेसींदारी-उच्मूछन 
से व्रितरण-सम्बन्धी विषमता में विशेष सुधार नहीं हो सका है। इस दोष की मिटाने 
के लिए विभिन्न राज्यों में गोत की उच्चतग गीया निर्धारित की जा 5टी है, ताकि 
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बड़े भू-स्वामियों से अतिरिक्त भूमि, भूमिहीन और छोदे कृषकों के छिए प्राप्त 
की जा सके। 

जोत-सीमा-निर्धारण की व्यवस्था लागू करने के पूर्व प्रथम आयोजन कार 
में जोत-भूमि की गणना छूगभग बाईस राज्यों में को गयी। इस गणना का मुख्य 
उद्देश्य यह मालूम करता था कि भू-स्वामियों की कितनी भूमि कुशलछूतापूर्वक 
प्रबन्धित है और कितनी नहीं। आन्छ, बस्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, हेदराबाद, 
मध्यभारत, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल और कच्छ में सभी जोतों की गणना हुई। 
लेकिन पंजाब, पेप्सु, कुर्ग, दिल्‍ली, हिमांचक प्रदेश और विन्ध्यप्रदेश में दस एकड़ 
और उससे अधिक क्षेत्रों वाली जोतों की गणना की गयगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, 
उड़ीसा, राजस्थान और द्रावनकोर-कोचीन में संपुर सर्वे से ही जोतों की गणना 
की गयी। कुछ राज्यों में जेसे आासाम, पश्चिमी बंगाल और जम्मू काश्मीर में जोत 
की कोई गणना नहीं की गयी। राज्य-सरकारों के पास सुछूभ आँकड़ों को ही 
जोत-सीमा-निर्धारण का आधार मान लिया गया। 

जीत-सम्बन्धी' आँकड़ों को इस प्रकार एकत्र कर भूमि की उर्वेरा शक्ति, निर्भर 
रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या आदि की दृष्टि से अलग अलग राज्यों में जोत 
की उच्चतम' सीमा अनुमानित की' गयी। कुछ राज्यों के अनुमान नीचे दिये जा 
रहे हूँ :-- 

आसाम में ५० एकड़; बम्बई में तीव आर्थिक जोत, अर्थात बारह से 
अड़तालीस एकड् तक; उत्तरप्रदेश में तीस एकड) पश्चिमी' बंगाल में पच्चीरा 
एकड़, हेदराबाद में बारह से एक सो अस्सी एकड़; जम्मू और काश्मीर में २२३ 
एकड़; मध्यभारत में पचास एकड़; पेंप्स में तीस प्रमाणित एकड़, दिएली' में तीस 
प्रमाणित एकड़। 

इन' जोत की सीमाओं को लागू करानें के लिए विधान की' व्यवस्था कुछ ही। 
राज्यों में की जा सकी है। जम्मू और काइमीर में १९४९ में इस. उद्देश्य का एक 
अधिनियम बताया गया था। उसे आंशिक रूप में प्रथम आयोजन-काल में कार्या- 
न्वित भी किया गया उसके अंतर्गत सीमा से अधिक भूमि' सरकार के अधिकार में 
बिना किसी कतिपूर्ति के करने की व्यवस्था थी। हैदराबाद में १९५४ में इसके 
लिए आवश्यक' विधान बनाया गेया । हिमांचल प्रदेश में भूमि-सीमा“निर्धारण 
के लिग्रे बनाये गये विधान के अन्तर्गत दी क्रम अपनाये गये। चम्बा जिल्ले में जोत की' 
उच्चतम सीमा तीस एकड़ ठहरायी' गयी । अन्य जिलों में एक सौ पच्चीस रुपये वाधिक 
. 'हूगान बांली भूमि को उच्चतम सीमा माना गया। पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध 
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पें ऐेता अधिनियम वाया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येदा भ-स्वामी की तीस एकड़ से 
अधिक बालों भूमि (विस्थापित जनों के लिए पचास एकड़ से अधिक) प्षरकार 
के अधीन होने की व्यवस्था है। इस प्रकार प्राप्त भूमि का प्रयोग उन काइतकारों 
को पुनः स्थापित करने में किया जाता ह जो भूभिपतियों द्वारा निजी खेती के लिए 
नेदखल किये जाते हैं। इस नियम का प्रयोग उन क्षेत्रों पर नहीं किया जाता जो 
कदणतापर्वक प्रवन्धित होते हैं और जिनके क्षेत्र में किसी प्रकार का 'ह्ास उत्प 

घटाने का कारण हो सकता है। 

पेप्सु में राज्य-पुनस्संगठन के ठीक पूर्ण जोत की सीमा के सम्बन्ध में विशेष 
विधाम बनाया गया। उच्चतम सीमा साधारण लोगों के लिए तीस एकड़ और 
विस्थापितों के लिए चालीस एकड़ रकखी' गपी। इसके अतिरिक्त भूमिपतियों को 
फल के बगीचे के रूप में पांच. एकड़ और भूमि रखने का अधिकार दिया गया। 
अतिरिक्त भुभि प्राप्त करने की व्यवस्था क्षतिपृर्ति के आधार पर की गगी' हैं 
आसम्ताम और पश्चिमी बंगाल में भी' जोत की उच्चतम सीमा के लिए अधिनियम बनाये 
गये। आसाम में यह सीमा पचास एकड़ और पश्चिमी बंगाल में पच्चीस एकड़ 
तक है। इन दोनों राज्यों में ये अधिनियम अभी तक लागू नहीं हो सके हैं। 

विहार में जोत की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार कराया 
गया था। उसके अन्तर्गत पच्चीस से पचहत्तर एकड़ तक की जोत-सीमा भिर्धारित 
की गयी है। लेकिन' इस विधेयक को अभी अधिनियम का झूप महीं दिया जा 
सका है। द 

जोत की सीमा का निर्धारण लगभग सभी राज्यों में व्यक्ति के आधार पर नहीं 
बल्कि परिवार के आधार पर हो रहा है। भूमि के उन्त हस्तांतरणों को रोकने 
की' भी कोशिश की जा रही है जो जोत की सीमा से सम्बन्धित मियंत्रणों से बचने 
को लिए किये जाते हैं। औद्योगिक आवश्यकता तथा उत्पादकता की  दृष्ठि से कुछ 
विशिष्ट क्षेत्रों को जोत-सीमा के क्षेत्र से अछण रबखा गया है। उनमें निम्नांकित 
उल्लेख हैं :---चाय, कहवा, रबर, और. फल के बगीचे, दूध अथवा ऊन उत्पादन 
के लिए प्रयकत क्षेत्र, आधुनिक पद्धतियों के प्रयोग. से खेती की जाने वाली 
भूमि। क्‍ 

जोत-सीमा छगाने पर जित भू-स्वामियों से अतिरिक्त भूमि प्राप्त की जायगी 
उन्हें क्षतिपर्ति करते का निश्वय किया गया है। क्षेत्रिपूति के लिए बीस वर्षीय .. 
' बाडि देने का विचार है। इससे धराप्त होने वाले भूमि' को छोटे काश्तकारों में वितरित 
किया जाता है। उनसे प्रतिफल के रूप में कुछ वाधिक उत्पादन में से १/५ से १/४ 
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भाग लिया जाता है। भूपि हीनों में नयी भूमि का बच्दोवस्त करने के छिए 
उचित सलाह जच्ति कल स प्‌ गये से प्रत्येक राज्ण में गेंर-सरकारी सदस्यों की' 
छाहकारिणी परिषदें वनाने का भी विचार है। इन व्यवस्थाओं से कृषि की 
जाने बाली भूमि का अनुचित केनद्रीकरण बहुत कुछ मिटाया जा सकेगा। 
छोटे काइतकारों और भूमिहीनत श्रमिकों की भूमि संबंधी! समस्या भी सुलझाषी 


जा सकेगी । 
चकाबण्दी और सहुकारी छेती 


मध्यस्थों के मिटाने और जोल की सीसा छामू होने से छोटे काश्तकारों की 
संख्या भारतीय कृपकों में प्रमुख होती जा रही हू। उनके साथ ही परम्परागत 
प्रथाओं के कारण छोट खेतों की संख्या भी बढ़ रही हैं। उत्पादन की बंद्धि ओी 
कृषि की आधनिक पद्धतियों के उपयोग के लिए खेतों का छोटे-छोटे टकड़ों में विभक्‍ल 
होना शोकना ही नहीं हैं, अपितु पहले से स्थित छोटे भूमि-खण्डों को मिझा कर 

भमि-क्षेत्र बनाने हैं। इसकी लिए चेकवनन्‍्दी और सहकारी खेती, इन दोनों 
विधियों को अपनाया जा रहा हैं। 

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के पूर्व ही पंजाब, भध्यप्रदेश और वम्बई में चकबन्‍दी 
की पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी। प्रथम आयोजन काल में इसे और व्यापक बनाने 
का प्रयास प्रारम्भ किया गया। पहले इसे सहकारी समितियों द्वारा स्वेच्छा रे लाने 
की व्यवस्था की गयी। लेकिन धीरे-धीरे इसके लिए कुछ वैधानिक बाध्यता छा दी 
गयी' है। यदि गांव के ग्रामीणों का एक निश्चित अनुपात चकबन्दी के लिए राजी 
हो तो शेष भ्रामीणों को भी उसमें सम्मिलित होने के लिए सरकार बाध्य कर 
संकती है। 

. मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, काश्मीर और बड़ौदा में चकबन्दी इसी कम 
से प्रारम्भ हुईं। इसके लिए विशेष विधान कुछ राज्यों में निम्नांकित कम से बने । 
बम्बई में १९४७ ई० में, पंजाब और पेप्सू में सम १९४८ में, उड़ीसा में सम १९५ १ 
में, उत्तर प्रदेश ओर हिमांचल प्रदेदों में सनू १९५३ में, राजस्थान में १९५४ में 
पश्चिमी बंगाल में १९५५ में और बिहार तथा हेदराबाद में १९५६ में घकबनन्‍्दी 
सम्बन्धी विशेष विधान बनाये गये। 

सन्‌ १९५५-५६ तक विभिन्न राज्यों में चकबन्दी की प्रगति आगे दी गयी ताकिका 
में स्पष्ण की गयी' है.+--. हे द 
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अन्य राज्यों में अपेक्षाकृत कम प्रगति हो सकी है। द्वितीय आयोजन काल 
के अन्तर्गत इसे और भी व्यापक बनाया जा रहा है। यद्यपि चकवन्दी से छोटे- 
छोटे लेतों की समस्या हल करने में पर्याप्त सहायता मिल्ली है, फिर भी भूमि के 
कड़े होने के क्रम में बिना कमी' लाये स्थायी सुलझाव सम्भव नहीं है। इसके लिए 
वकवबन्दी के साथ ही और छोटे टकड़ों का बढ़ना रोकना है। इस्तके छिए एक निश्चित 
सीमा से बाग टुकड़ों में खेतों का विभाजन विशेष विधातों द्वारा अविष्ित बताने 
का प्रयास हुआ है। प्रथम आयोजन के पूर्व ही वम्बई, पंजाब, पेप्स और दिल्ली 
में इस राम्वन्ध के विधान बनाये जा चुके थे। प्रथम आयोजन काछ में विहार, 
हैदराबाद, उड़ीसा, राजस्थान और सौराष्ट्र में इस विषय को अधिनियम बनाये 
गये। आयोजना-आयोग ने भी १९५५-५६ से चकबन्दी की समस्याओं का विशेष 
अध्ययन प्रारम्भ किया है। सामुदायिक विकास योजनाओं के साथ प्हकारी लेती 
के माध्यम से भी चकबन्दी के प्रसार की व्यवस्था हो रही है। 
सहकारी खेती 
भूमि की अनेक समस्याओं का अच्त सहकारी खेती द्वारा सम्भव है। इससे 
छोटे और भध्यम वर्ग के किसानों -की भूमि को बड़े क्षण्डों में परिवर्तित 
किया जा सकता है। बड़े क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि सम्भव बचाने वाली 
शानिक पद्धतियों का प्रयोग और अधिक. पँजी का वितियोग सरल है। इसको 
लिए स्वतस्बता मिलने के पूर्व से ही सरकार के सहकारी विभाग द्वारा प्रयतल हो . 
रहे हैं। लेकिन स्वृतस्त॒ता के पश्चात से इसके किए विशेष प्रोत्साहन और सहायता .. 
दी. जा रही है। कृपि-म््तालय' ने प्रथम आयोजन कार में राज्य सरकारों की 
यहु सुझाव दिया कि वे सहकारी खेती के विकास के लिए संगठित कार्यकरसों .. 


१८० प्यच्त्र भारत का एक फटद 


् 


को निश्चित करें। उनकी बविस्ीय व्यवस्था के लिए केन्द्र ये आथिक सहायता देने 
का क्रम अपनाया गया हूं । प्रामृदासिके विकास योजनाओं और राष्ट्रीय-प्रस्तार- 
सेबा-खण्डों में कृषि विकास के लिए सहकारी खेती को विशेष प्रश्रय दिया जा 
रहा है। 

इन प्रयत्नों के फलस्वरूप देश' भर में प्रथम' आयोजन के अन्त तक १३९७ 
सहकारी खेती समितियां कार्थ करने कूगीं। इस दिशा में सबसे अधिक ग्रगति 
वम्बई राज्य में हुई जहां आयोजन के अंत तक ३४२ सहकारी खेती समितियां 
कार्य करने छगी थीं। इसके बाद कम्शः पंजाव, उत्तर प्रदेश, राजस्थाम', पश्चिमी 
बंगाल और पेप्स का रथान था। इनमें २८९, १६८, ७६,७५ और ५८ सहकारी 
लेती समितियां कार्य करने लगी थीं। इनमें से अधिकांश सहकारिता की सुविधाओं 
के लिए ही बनायी गयी थीं, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं. जिन्हें बड़े भू-स्वामियों द्वारा 
अपनी भूमि को विविष भूमि' सधार अधितिय्मों के अच्तगत सरक्षित रखने 
लिए स्थापित किया गया था। 

ग्रथम' आयोजन काल में ही सहकारी खेती की प्रगति और उसकी समस्याओं 
पर विचार करने के रहिए स्थापित विकास कार्यक्रमों का भल्यांकन करने वाले 
संगठन ने विभिन्न राज्यों की बाईस (२१) समितियों की कार्य-विधियों का विश्ले- 
पण किया। उसके सझ्ावों से सहकारी खेती के अन्तर्गत कृषि-विकास की मे 
प्रयोगों को व्यवहार में छाना सम्भव हो प्षकेगा | 

द्वितीय आयोजन की रचना के समय ही यह निश्चित किया गया कि अगछे दस 
वर्षों में अधिकांश कृषि को सहकारिता सिद्धान्त पर छा दिया जायगा। अछग 
अलग राज्यों में पिछले अमभवों और प्रगतियों के आधार पर प्हकारी खेती के 
प्रसार का अधिक से अधिक लक्ष्य मिश्चित किया गया हैं। सामदाभिवा बिवास 
योजनाओं और राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा खण्डों के साथ चलाये जाने के कारण इसबे 
: प्रसार में अधिक सफलता मिली है। इन क्षेत्रों में कषि-विकास की विभिन्न सुबि- 
धाएँ प्रायः सहकारी कृषि समितियों को हो' दी जाती हैँं। उनके सदस्यों को क्षप्ि 
के अतिरिबत आय-अर्जन के अन्य साथव भी बतछाये जाते है। समितियों की प्रार- 
स्भिक व्यवस्था के लिए सरकार से विज्ञेष अन॒दान भी दिये जाते हैं। सहकारी' 
खेती के प्रबन्ध और संगठन को वैज्ञानिक आधार देने और ग्रामीणों थें उनका प्रंथोग 
प्रसारित करने के लिए स्थान-स्थान पर अग्न थोजनाएं चछापी जा रही हैं। इनसे 
_निकव्वर्ती क्षेत्रों के कृषकों को सहकारी खेती प्रारम्भ करते की.विधियां सरलता- 
पूर्वक सिखझायी जाती हैं। 


भारत थें भूवि-हुना[र १८३ 


ववावन्दी के क्रम में भी सहकारी खेती बढ़ाने के प्रयत्व हो रहे है। भूदाच 
पें प्राप्त अथवा जीत की उच्चतम' सीमा लगाने से सुकभ भूमि का वितरण भूमि- 
ह्ीन क्षयकों में सहकारिता सिद्धान्त के आधार पर ही करने का प्रयास होता है । 
यद्यपि इससे कृषक-अमिकों की बड़ी संख्या प्रभावित नहीं होती, फिर भी, उनसें 
पहकारिता सिद्धान्त का प्रचार होता है। 


शहक्षारो-प्रामउवन्य 


द्वितीय आयोजव काल में सहकारी खेती के प्रसार के साथ ही सहकारी-ग्राम 
प्रन्‍नन्‍्ध का प्रचार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत गांव की पूर्ण सम्पत्ति सभी 
ग्रामीणों के सामूहिक स्वामित्व में आजाती है। भूति के छोटे टुकड़े सामान्य 
क्रम में ही मिलता लिये जाते हैं। इस प्रकार उनका सुप्नंगठित प्रयोग सम्भव होता 
3। क्ृषि' में कार्य करने बालों को संख्या भी पहले की अपेक्षा कम हो जाती 


शज् ध्यू० 
किन 


हैं। कृषि से छूटे हुए लोगों को उत्पादन के अन्य कार्यों में छगाया जाता है। 
इस प्रकार गांव की आशिक स्थिति सुधारने में पर्याप्त सहायता मिलती' है। 


सामुदाथिक विकास योजनाओं की सफलता से ग्रामीणों में जितना ही अधिक 
प्रयत्व करने की प्रवत्ति आयेगी, उतनी ही अधिक प्रगति सहकारी ग्राम-प्रवन्ध 
कर सकेगा। इससे भूमिद्दीनों और भू-ह्वामियों के उसेजक विभेव भी समाप्त 
हो सकेंगे। 


भूवान आश्वोलन 


भूमिहीन श्रमिकों की सुव्यवस्था के लिए भू-स्वामियों से दान झूप में भूमि प्राप्त 
करने के लिए अप्रेछ सन्‌ १९५१ से आचार्य बिनोवा भाजे के नेतृत्व में भूदान आन्दो- 
लग चल रहा है। इसमें छोटे-बड़े सभी भूमिपतियों से दान-छूप में भूमि प्राप्त: की 
जाती हूँ और उसे भूमिहीनों तथा छोटे कृषकों सें वितरित किया जाता है। वेश के 
विभिन्न राज्यों में पदन्‍यात्रा करके आचार्य घिनोवा इस आन्दोलन को सफल बचा 
रहे है। १९५६ तक लगभग बयालीस' छाख एकड़ भूमि दान-हप में प्राप्त हुई। 
इसमें से छगभग पांच राख एकड़ भूमि वितरित भी-की जा चुकी, जिससे एक छाल 
साठ हजार परिवार लाभान्वित हुए गशिह्वीन धमिकों की विकेट समस्या _ 
को शुलझाने में इस आन्दोलन से बड़ा योग मिला है। शूमिट्वीनों में कराध्ति की | 
: बढ़ती हुई भावना को रोकने में यह विशेष सहायक हुआ है। इसका विस्तृत विवरण 
नवें अध्याय में दिया गया है। । 


१८४ स्वतंत्र भाश्त की एक झलक 


भूमि-वब्यवस्था में सुधार लाने के लछिए जोत की सीमा छगाने, चकबन्दी करने, 
सहकारी लेती का प्रचार करने के साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रबन्ध-कुशलूता 
में वृद्धि लाने का भी प्रयास हो रहा है। इसको लिए भूमि-सुधार पर सुझाव देने 
के निमित्त बनायी गयी समिति के सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है। 
फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि सम्भव है और भूमि रूप में प्राप्त प्राकृतिक सम्पत्ति 
का संरक्षण भी हो रहा है। 


उपसंहार 


भूभि-व्यवस्था में सुधार छाने के पूर्बोक्‍्त प्रयत्नों से! कृषक कृषि-भूमि और 
भू-राजस्व तीनों प्रभावित हुए हैँ। मध्यस्थों का छोप होने से काश्तकारों को भू 
भूति की सुरक्षा मिली है। जोत की सीधा छगाने और भुदान आान्दोछन से भूमि- 
हीन कृषकों के लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही हैं। इससे उनमें बढ़ता हुआ 
असन्तोष वहुत कुछ सीमित रवखा जा सका है। सहकारिता के सिद्धान्तों का प्रशार 
होने से कृषकों में पारस्परिक सहयोग की भावता बढ़ी है। वे आपस में मिलकर 
क़षि-उत्पादन बढ़ाने के छिए ही नहीं, बल्कि अपने सर्वतोमुखी विकास के लिए 
प्रयत्नशील हो रहे हें' 
 कृषि-भूभि को भी चकबन्दी और सहकारी-खेती-समितियों द्वारा बढ़े खण्डों में 
बदला जा रहा है। इससे भारतीय कषि-व्यवस्था के प्रमख दोष---खेतों के छोटे- 
छोटे टकड़ों में विभक्‍त होने-को भिठाया जा रहा है। बड़े कृषि क्षेत्रों के वसने 
से कृषि के आधुनिक साधनों का प्रयोग सफलतापृर्वक हो सकता है। इससे उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि सम्भव है! जोत की. स्लीमा' छगाने और मध्यस्थीं को मिटाने के 
क्रम में काश्तकारों की भू-धृति सुरक्षित. बनाने से. भूमि-स्वामित्व का केन्द्रीकरण 
बहुत कमर किया जा सका है। भूमि-वितरण की स्रमानता कृषकों को प्रगति के 
समान अवसर दे सकेगी। 
भध्यस्थों का छोष होने से कृपकों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
स्थापित हो सका है। इससे यद्यपि प्रशासन-भार पहले की अपेक्षा बढ़ गया है लेकिम 
फिर भी भू-राजस्व में कुछ बुद्धि हुईं है। राज्य सरकारें भूमि सुधार के सभी 
ब्यत्मों का प्रशासन स्तर उठाये की ओर प्रयत्तशीर हैं। कुशछ और ईमानदार 
कार्यकर्ताओं को ही रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन की सुव्यवस्था 
के लिए किपे जाने वाले प्रयतलों को देखते हुए भूमि-सुधार की शफल प्रगति 
' अवश्यस्भावी प्रतीत होती है। इससे समृद्ध और सच्तुष्ट ग्राम-राज्य स्थापित करना 


भारत में भूमि-सुवार श्ट 


सरल हो सकेगा। हिसात्मक साम्यवादी कऋरन्तियों की रोक कर शांतिपूर्ण प्रजात॑त्रा- 
व्मक व्यवस्था सुदृढ़ रख सकता भी सम्भव होगा। स्वतस्ध भारत की केन्रीय 
सरकार और राज्य सरकारों की भूमि-्यवस्था में सुधार लाने की सतर्कता 
उनकी दूरदर्शिता का द्योतक है। क्ृपि-प्रधान-देश, भारत की सतत प्रगति इन्हीं 
प्रयासों पर ही अवलम्बित हैं । अगले अध्याय में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वतोमखी संगठित 
विकास छाने वाली सामुदायिक विकास योजनाओं का विवरण दिया गया है। 


आठवबा अध्याय 
भारत में सामुदायिक विकास थोजनाएँ 
आशिक ऋत्ति में सासुदाधिक विकास पोजनाओं का स्थान 
भारत की आश्थिक ऋतष्ति देश को ग्रामीण जनता के सहमोग और प्रमृत्न के 
अभाव में सफल नहीं हो सकती थी। कछ बड़े और नये उद्योगों तथा जरू-विश्वत 
और सिंवाई की योजनाओं को चलाने अथवा देश भर में परिवहन के आधुनिक 
साधनों का जाल फैला देने भाव से ही लाखों गांवों में रहने बाली ८२' ७ प्रप्तिशत 
जनता की आथिक स्थिति नहीं सुधर सकती थी। इसके लिए ऐसा क्रम प्रारम्भ 
करना आवश्यक था जिश्ममें ग्रामीण अपनी विपन्नता, भज्नान और शिभधिरुता 
हर करने का प्रयास स्वयं कर सकें और उन्हें उत्पादन के बये साधन तथा जीवन 
के नये दृष्टिकोण शुरुभ हो सके। इस व्यवस्था के लिए प्रजातन्धरात्मक आयोजन 
के सिद्धान्तों को तिलांजलि भी नहीं देगी थी और न सरकारी विभागों द्वारा जनता 
पर नये कार्यक्रमों को छादना ही था। गांवों में बिकास की ऐसी पद्धति वानी 
थी जिससे जनता अपनी समस्याओं को स्वयं समझे, उन्हें सुलझाने की अपनी योजना 
बनाये और उन दोनों योजनाओं को चलाने के छिए स्वर्थ सामह्िक प्रयत्न क्वरे। 
परकार केवल जनता के प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए नयी विधियों और आवश्यद 
साधनों की सहायता पहुंचा4। इन्हीं सिद्धान्तों को वृष्टि में रखते हुए प्रथम 
आयोजन काल में भारत की' ग्रामीण जनता का सर्वतोगखी विकास छामे के 
लिए सामदाथिक विकास योजना और राष्ठदीय प्रसार सेवाओं का प्रारम्भ 
क्रिया गया। 
यह नया प्रयोग देश के ५,५८,०० “गांवों में रहने वाढी २९' ५ करोड़ जनता 
में नयी चेतना छाने के छिए किया गया है। इससे जनता को अपनी स्थिति सभारमे 
के लिए सामूहिक ढंग से अपने आप प्रयत्त करने की प्रेरणा दी जाने लगी है। सैकड़ों 
बी की दासता के कारण ग्रामीणों में थो मानसिक शिथिकृता आ गयी थी, भज्ञावा- 
वस्था में रहते हुए अपनी सभी कमियों को भाग्य का फेर समझ्षने की जो मनोवरतति 
उत्पन्न ही गयी थी उसे धीरे-धीरे मिटाने और अपनी अवस्या अपने प्रयत्मों से 


्ः शत अंडे ० लक] छठ. प्र ला (> ध्यू । बजे प दण्ड [2४| हि: 
भारत ४ सामदायक पद्ात वोजनाएं श्ट्ज 


बदलने का नया माग उन्हें दिखाया जा रहा है। प्राम्मीणों में अपनी पंदावार बढ़ाने 
नये कारोवार सीखने, अपने घरों को ठीक ढंग से वनाने, सफाई रखने और ममी- 
रंजन के साधनों को ढूंढ़बे तथा उनका व्यवहार करने का उत्साह भरा जा रहा 
है। शिक्षा और चिकित्सा के साधनों को सरकारी विभागों और कर्मचारियों 
द्वारा प्रसारित कराया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को देश में होने बाले विकाशों 
का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो सका है और विकास कार्यों के संचालन 
में अपने सक्रिय योग का महत्त्त समझने छगे हैं। सामुदायिक योजना के इस प्रयोग 
को प्रधान मन्त्री पं० नेहरू ने देश के विकास क्रम में बहुत महत्त्वपर्ण बतलाया है । 
उनके अनुसार इसका महत्त्व इसकी प्राप्तियों पर नहीं अवरूम्बित है बल्कि इस 
तथ्य पर आधारित हैँ कि इससे ऐसे समाज का भिर्माण हो रहा है जिसके सदस्य 
अपने घरों, गांबों और देश की रचना स्वयं कर रहें हू। 

ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार करने का यह प्रयास अपने संगठन और आकार में 
सर्व प्रथम होते हुए भी अपने प्रकार में प्रथम नहीं है। स्वत्तञ्नता मिलसे के वहुत 
पहले से ही भारतीय गांवों की शोचतनीय दशा को पधारने की विधियों पर विचार 
होता रहा और स्थानीय सरकारी तथा देश के नेताओं हारा उनके प्रयोग वा भी 
प्रथास किया गया। महात्मा गांधी और कवीद रवीरूछ ने देह के गांवों को सुधारना ही' 
देश की उन्नति का मार्ग बताया था।। मध्य प्रदेश का सेवाग्राम, मद्रास की फिरका 
डेवलपमेस्ट स्कीम, वम्बई के सर्वोदिय केछ, उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपर 
जिलों में चलायी जाने वाजड़ी प्राम विकास की योजनाएँ ग्रामों की स्थिति सधारने 
के लिए किये गये पूर्व प्रथत्तों के सजीव उदाहरण हैँ। इन प्रारम्भिक प्रयत्तों 
से ही ये अमुभव हुए कि गांवों का वास्तविक विकास करने के लिए सर्वतोमुखी 
प्रयास संग्रठित झूप में होना वाहिए। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अछूग- 
अछग क्षेत्रों में प्रयास करने थे ग्रामीण जनता अमित हो जाती है और किसी 
भी भिश्चित मार्ग को अपने विकास के लिए नहीं अपना सकती । विकास की' योज- 
नाएँ जनता के सहयोग से बनायी और चलायी जाने पर ही स्थायी परिणाम उत्पन्न 
कर सकती है क्योंकि जनता जिस प्रयास को अपने हितों के लिए अपने ही निश्चित 


१९. राजबिश्ञास्त आयुक्तों के अधिवेशन में अधान सस्ती पें० मेहुझ का साथण 
(मई १९५२) 
. २. प्रथ पंचवर्षीय योजना, अध्याय १५, पृष्ठ २२३ 


१८८ स्वसंत्र भारत की एक झलक 


गार्गों पर करती है और सरकार उसमें केवल सहायक मात्र होती हैँ थे अधिक 
पफल होते हें। सरकार द्वारा वाध्य होने पर किये जाने वाहके प्रमत्न थोड़ी 
छिलाई आते ही स्थगित हो जाते है। इसी प्रकार केबछक सरकारी ख़्चों के 
बल पर चलने वाले विकास कार्य स्थायी नहीं होते लेकिन जिम्हें जनता अपने 
पारस्परिक सहयोग और श्र्न से करती है वे अधिक प्रभावपूर्ण होते है। जनता 
की केवल सलाह और उपदेश मात्र से विकासोन्मुख नहीं किया जा सकता ; 
बल्कि बीज, खाद, हब्य, प्रावधिक जानकारी आबि के सक्तिय योग से उन्हें 
विकाप्त की प्रेरणा दी जा सकती हैं। प्रत्येक विकास कार्य को सघन रूप देने 
से ही उसमें प्रगति होती हैँ क्योंकि तभी प्रत्येक व्यक्ति और परिवार उसमें 
अपना सक्रिय योग दें पाते हैं। कार्यो का सम्पादन विलछकुल नी विधियों 
से कराने के बदले ग्रामीणों के अनुभव और कुशलता से कराने पर सफलता 
की अधिक सम्भावना रहती है। इनके अतिरिक्त विकास कार्यों का उपयुकक्‍त 
संचालन जनता के उत्साह पर निर्भर होता हैं और प्रगति विशेष तभी 
सम्भव हैँ जब जनता अपनी उन्नति के लिए स्वयं उत्साहित हो। अथम पंच- 
वर्षीय आयोजन की शिपोट मेंइन्हीं पुराने अनुभवों को ही सामुदाधिक विकास 
थोजनाओं ओर राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं को प्रारम्भ करने का आधार बतलाया 
गया है।' 

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की समीक्षा करनेवाली अधिक अश्न उपजाओ 
जांच समिति ने भी क्षषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण जीवन का सर्वतोमुखी 
विकास आवश्यक बंतलाया था। उनके अनुसार ग्रामीणों का जीवमस्तर बिना 
ऊंची किये और उन्हें सभी दृष्टि से सम्पूर्ण और सम्पन्न बनायें बिना राष्ट्र की प्रगति 
सम्भव नहीं है और न तो खाद्याज्नों की रामस्या हल हो सकती है। इसी' आदर्श 
की सामने रख कर जब राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को सरकार और 
जन-मेंताओं के योग से चलाया जाता है, तभी जनता का उत्साह प्राप्त हो सकता है 
और गांबों में रहने वाले छाखों परिवारों का सक्रिय राहयोग भी उनके जीवन- 
स्तर को उठाने के महान कार्य में मिल सकता है। इस समिति ने भी ग्रामीण क्षेत्रों 
में संगठित विकास छाने के लिए सामुदायिक विकास योजना चलाये का संकेत 
किया था। 


. १. प्रथम पंचवर्यीय घोजना, अध्याय १५, पृष्ठ २ए४। 


भारत में सामुदायिक विफास पोजनाएँ १८९ 


विदेशों में ग्र।मी ण क्षेत्रों का संगठित विकारा करने के लिए चलाती ग सी योजनाओं 
ने भी गारतीय रा एुदाविक योजना का रूप और कार्य विधि निद्ितत करने में काफी 
थोग दिया । इसके तिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार और फोड़ फाउण्डेशन 
पे प्राप्त प्रवतिक ओर आर्थिक सहायता विशेष राहायक मिद्ध हुई है। अमेरिका 
से कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी बुलाये गये हूं जो इसकी रूपरेखा निश्चित करने और संचा- 
छन की समस्या हल करने में योग देते है । 


द्वितीय खण्ड 
सयुजयिक विकास योजनाओं के मूलदश्य 

भारतीय सायूदायिक विकास योजनाओं के दी प्रमुख पहलू हैं:-- (१) 
ग्रामीणों के विकारा का कार्यक्रम और (२) नथे साधनों और जानकारियों के 
प्रसार का साध्यम। प्रथम रूप में इस योजना के अन्तगंत ग्रामीणीं के वे प्रयत्न 
आते हैं जिन्हें वे सामूहिक रूप में अपना उत्पादन बढ़ाने, सड़कें बनाने, धर बनाने, 
अपनी सफाई करने तथा अपने आमोद-प्रमोद के नये साधन निकालने के लिए 
करते हैं। ग्रामीणों को इन प्रयत्नों के लिए उत्साहित करने और उन्हें उचित सहायता 
देने की विधियों का समावेश मोजना के इस झप में हुआ है। 

योजना के दूसरे तत्त्व में वे मार्ग आते हैं जिनसे कृषि उत्पादन और दूसरे 
औद्योगिक कारोबार की नयी जानकारियां ज्ञान के उच्च क्षेत्रों से ग्रामीणों तक 
पहुँचायी जा सके तथा ग्रामीणों की समस्याएँ विशिष्ट ज्ञाताओं तक लायी जा सके 
जिससे उनका समुचित हक पत्र: श्रामीणों को सुलभ हो सके। कृषि, स्वास्थ्य, 
शिक्षा तथा दूसरे प्रकार के बेशानिक और प्रावधिक ज्ञानों को ग्रामीणों में सुशिक्षित 
कर्मचारियों द्वारा प्रसारित कराना ही योजना के इस पहलू की प्रमुख विशेषता 
है। इन दोनों रूपों से ही बिना विशेष व्यय और बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की 
नियुक्तित किये ही गांवों की स्थिति धीरे-बीरे बदली जा रही है। इससे गांव वालों 
वी पुरानी आदतें और दुष्टिकोण भी बदलते जा रहे हैं। इस प्रकार विकास की 
गान्तिमय पद्धतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में कान्तिपूर्ण परिवर्तत छात्रा सम्भव होता है। 
इन्हीं तत्वों को दृष्टि में रखते हुए ही सामुद्थिक विकास योजना और राष्ट्रीय 
प्रसार सेवाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं 
में उन्नति छाने का साधन बतलाया गया है। मे ऐसे सघन प्रयत्नों के क्षेत्र हैं जिसमें 
सरकार के विभिन्न विकास विभाग पूर्व आयोजित और समग्बित ग्रामीण विकास 
कार्यक्रमों को पारस्परिक सहयोग से चलाते हैं। इनका मूलतत्त्व ग्रामीणों में अपनी 
उन्नति आप करने की चेतना उत्मन्न करना है। आत्म-निर्भरता और पारस्परिक 
सहयोग इसके आधार स्तम्भ हैं। इसमें सभी ग्रामीण परिवारों विशेषतः सुविधा- 
हीन लोगों को जागे बढ़ने का सुभवस्तर दिया जाता है। 


तृतीय खण्ड 
पामुदशिक बोजनाओं और प्रत्ष/र सेनाओं का 
धंगठल एबं प्रशातन 


ग्रामीण क्षेत्रों में सबने विकास छातने के छिए सर्वप्रथम सामुदायिक विकास 
योजनाओं का प्रारम्भ सन्‌ १९५२ में किया गया। छेकित आगामी दक्ष वर्षों के 
भीतर ही' देश के सभी गांवों में विकास का एख छाने के लिए पबम विकास केरद्रे 
के झूप में कार्य करने वाले सामुदायिक विकास-योजना क्षेत्र के गाथ राष्ट्रीय-प्रसार- 
सेवा खण्डों का भी प्रारम्भ किया गया। सधन विकास केन्द्रों में निश्चित व्यय 
करके कुछ सीमित अवधि में ही कृषि, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहायक 
उद्योग, गृह-निर्माण और अर्य जन-कल्याण कार्यो में विकास छाते का प्रयत्त विशे- 
षज्ञों की देख-रेख और ग्रामीणों के सहयोग से किया जाता है। राष्ट्रीय प्रसार 
सेवा खण्डों में पहले प्रामीणों को उत्पादव की नथी विपियाँ और जीवन के नये दृष्टि- 
कोण बतलू कर विकासीम्मुख बनाया जाता है, जिससे वे अपनी समस्याएं सम- 
झने और उन्हें हल करने का उपाय मिकालने छगते है। उसके बाद ही उन्हें सघन 
विकास केन्द्रों में बदल कर उनसे सभी पहलुओं-आशिफ, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति 
आदि में विकास छाने का प्रयत्त किया जाता हैं। सघन विकास के तीन वर्ष के 
बाद ग्रामीणों को अपनी उन्नति के क्रम स्वयं संभालने का भार दे दिया जाता है। 
केवल कुछ आशिक और प्रावधिक सहायता देते का कम जारी रद्दता है। इस प्रकार 
ग्रामीणों में जीवन की नी' ज्योति लाकर, उनमें आत्मोन्नति की प्रेरणा जग्राकर 
तथा विकास के नये साधनों से परिचित कराकर उन्हें अपने परिवार और गांव 
की समृद्धि बढ़ाने के मार्ग १९ अग्रसर करा दिया जाता है। 

एक सामुदायिक विकास योजना का क्षेत्र ४५० से ५०० वंगे मीक तक रखा 
जाता है, जिसमें छग़भग १५०००० एकड़ भूमि तथा' २ लाख के ऊूगभग जन-संख्या 
आती है। योजवा क्षेत्र को ३ विकास खण्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक 
खण्ड में ५० से ७० हजार तक जन-संख्या और छगभग १०० गांव आते हैं। विकास 
खण्डों को भी पांच-पांच गांवों के टुकड़ों में विभवत कर दिया जाता हैं। इस प्रत्येक. 


१९२ स्वतंत्र भारत की एक लक 


कड़े को सभी दृष्टि से विकसित बताया जाता है। सभी विकास योजता क्षेत्र 
का यही आकार होता अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी एक विकास खण्ड का एक 
ही योजना क्षेत्र होता है। जन-संझ्या की शर्ते भी सभी स्थिति में पूर्ण नहीं होती । 
आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजना के अच्तर्गत निश्चित जन-संख्या से कम लोग 
भी हो सकते ह। 

सामुदायिक विकास योजना के आधार प्रायः गांव ही होते हूँ छेकित कुछ 
में छोटे मगरों और कस्यों को भी सम्मिछित कर लिया गया है। पंजाब और बंगाल 
के विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 
नये नगरों को बनाने का भी प्रयास हुआ है। 


वित्तीय व्यवस्था 
प्रारम्भ में प्रत्येक गांवों वाले सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र में ३ वर्षों . 
की सघन विकास बाली अवधि में ६५ छाख्र हपये और तगरों को सम्मिलित करने 
वाली विकास योजना में १११ लाख झंपये ब्यय करने का निश्चय किया गया था। 
लेकिन इनके प्रसार में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय समिति ने पूर्व निश्चित व्ययों 
में कमी करने का सुझाव दिया। उसके पश्चात से सभी प्वामुदायिक विकास योजना 
क्षेत्र में अधिक से अधिक ४५ लाख रुपये व्यय करने का ही क्रम अपसायां गया है। 
इन व्ययों के अनावरतंक अंश का ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार और २५ प्रतिशत 
राज्य सरकार हारा बहुत करने का निश्चय हुआ था। आवर्तेक व्यय का आधा 
केन्द्रीय सरकार और आधा राज्य सरकारें बहन करती हैं। जता भी द्रव्य, सेवा 
और वस्तुओं से योजना-संचालन में योग देती है। जनता' का सक्तिय योग प्र/प्त 
करने के छिए थोजवा-क्षेत्रसलाह-कारिणी-समिति बनायी जाती है। इसमें क्षेत्र 
के सभी गर-सरकारी बगों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाते हैं। इस समिति के 
विचार के आधार पर स्थानीय समस्याओं और विकास योजनाओं का निश्चय 
तथा उन्हें चलाने का क्रम अपनाया जाता हैं। ग्राम पंचायतों और असच्य स्थानीय 
- स्वैच्छिक संस्थाओं से भी विकास कार्यों में योग पाने की चेष्टा की जाती हैं। 
अनेक नये विकास कार्यों में सरकार द्वारा आथिक योग तभी दिया जाता 
हैं. जब जनता अपने प्रयत्वों और सहयोग से कुछ अंश तक उसे समाप्त कर 
लेती है।. . क्‍ 3९ ० 
इन योजनाओं की' विसीय व्यवस्था में अमेरिकी योग भी इंडो-अमेरिकत- 
 टेकतिकल-को-आपरेशन फंण्ड से सुलभ किया गया है। विकास कार्यों को चलाने 


भारत में साधुदाधिक विकास योजनाएँ १९३ 


में योग देने वाले वय यन्त्रों का आयात इसी के वर पर अमेरिका से सफलतापूर्वक 
हो सका है। 


] 


बाकी भे अशासन 


सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों का संचाकत 
करने के छिए आयोजना आयोग के सहयोग से केस्द्रीय-समिति बनायी गयी थी। इस 
समिति की देख-रेख में कार्य करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया था। 
दश भर में इन योजनाओं को बनाने, चलाने तथा समन्वित करने का भार इसी 
अधिकारी को सौंप गया था। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के प्रारम्भ से इन बोज- 
नाओं के बढ़ते क्षेत्र पर नियच्त्रण रखने तथा उनकी समुचित व्यवस्था करने के 
लिए अलग मंत्रणालुय बता दिया गया है। यही अब इन योजनाओं को देश भर 
में संचालित कराता है। मौलिक सिद्धान्तों को स्थिर करने के छिए केम्द्रीय प्मिति 
का आश्रय लिया जाता है। इस समिति में अब आयोजना-आयोग के सभी सदस्य 
सामदायिक विकासन्योजना के मनन्‍्त्री तथा खाद्य और कृषि मन्त्री सम्मिलित हैँ। 
प्रधान भन्त्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैँ। अत्य संबंधित मन्त्रणालयों से भी 
विशेष समितियों हारा! सहयोग मिलता है। 


राज्यों में प्रशासन 

सामुदायिक विकास योजनाओं का वास्तविक संचाकृन राज्य सरकारों का 
उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य में सामुदायिक विकास योजनाओों और राष्ट्रीय 
प्रसार सेवा खण्डों को चलाने के लिए एक राज्य विकास सम्रिति (स्टेट डेवकूप- 
मैण्ट कमिटी) होती है। मुण्य मंत्री इसके अध्यक्ष तथा विकास विभागों के मंत्री- 
गण इसके सदस्य होते हैं। राज्य का विकास आयुक्‍त इसका सचिव होता है। 
यही सभी क्षेत्रों के विकास कार्यो को समन्वित करता है। 


जिलों भें प्रशासम 


प्रत्येक जिलों में विकास की देखरेख के लिए जिला विकास अधिकारी होता. 

है। यह अधिकारी सहायक आयुक्त के आदेशों के अनुसार कार्य करता-है। जिले 

भें इसको सलाह देने के छिए जिला आयोज॑त था विकास समिति होती है। जिछा- 

धीश इसका अध्यक्ष होता है और विभिन्न विकास विभागों के प्रमुक्त अधिकारी 

तथा जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विक्रांस में उत्साह रखने वाले... 
१३ क्‍ 
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अन्य व्यवित इसके सदस्य होते है। इस समिति का सचिव भी विकास अधिकारी 
ही होता हैं। 

प्रत्येक योजना क्षेत्र में एक योजना क्षेत्र अधिकारी 'होता है ओर उसकी 
देखरेख में निरीक्षकों, विद्येषज्ञों और ग्रामसेवकों का एक समूह कार्य करता है। 
इनकी संख्या कुल मिलाकर १२५ के छगभग होती है। क्षेत्र की योजनाओं का 
निश्चय करने ओर उन्हें चलाने में योग देने को लिए एक सलाहकारिणी समित्ति 
भी होती है। इसमे क्षेत्र के विभिन्न बर्गों के छोग प्रतिनिधिरप में सम्पिलित 
रहते हं। गाँवों में पंचायतों के अतिरिक्त ग्राम विकास परिषदें भी स्थापित 
की जाती हैं। इन संस्थाओं को देखरेख में ग्रामीणों से निर्माण कार्य कराया 
जाता है। क्‍ 
मसहिला-सण्डल और भारत-रोबक-समाज भी गांवों के पुनरुत्थान के लिए 
चलायी जाने वाली इन विकास योजनाओं में पर्याप्त योग देंते हँ। उपर्यूवत प्रशासन 
यन्त्र को इस ढंग से बनाने और चलाने का यत्न किया गया है कि जनता ही 
विकास कार्य में अपनी प्रमुखता रख सकें। सरकारी विभाग और कर्मचारी 
केबल उसके संट्ठायक रहें। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वे पथ-प्रदंशेक का 
कार्य करें। 


चतुर्थ खण्ड 
प्रथश पंवर्बषाद आशोजन-काल में प्रतति 


सन्‌ १९५२ की दूसरी अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म-दित को 
उनके भा रतीय गांवों के विकास के आदर्श की साकार झूप देसे के छिए देश के विभि 
क्षेत्रों में ५५ सामुदायिक विकास योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। कुछ समय पश्चात 
ही ओर क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा प्रसार खण्डों का भी प्रारम्भ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना को अन्त तक सम्पूर्ण देश के लगभग एक-चौथाई गांवों में विकास लाने के 
लिए १२०० विकास क्षेत्रो--9७०० सघन सामदायिक क्षेत्र और ५०० राष्ट्रीय 
प्रसार-संवा-खण्डों--को पूर्णतः संचालित करने का निश्चय किया गया था। इनसे 
लगभग १२०००० गांव प्रभावित होते हैं। इसमें ९१९३ करोड़ रुपये व्यय करने 
की भी व्यवस्था हुईं थी । 

योजना के अन्त तक सामदायिक विकासन्योजनाओं और रण्ट्रीय' प्रसार- 
सेवा-खण्डों की प्रगति का उल्लेख निम्नांकिंत तालिका में किया गया है :-+- 
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उपर्यकक्‍त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जन-संख्या और गांवों की संख्या की दृष्टि 
से विकास योजनाओं का प्रसार निश्चित स्तीमा से अधिक ही हुआ। सव्‌ १९५४- 
५५ में नयी सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रारम्भ नहीं हुआ। केवल राष्ट्रीय 
प्रसार-सेवा-खण्ड ही बढ़ाये गये। सन्‌ १९५५ में ४० प्रतिशत राष्ट्रीय विकास 
खण्डों को सामुदायिक विकास योजना के सघन क्षेत्रों में परिवर्तित कर लिया गया। 
इस प्रकार प्रथम योजना-काछ के भीतर लगभग १,४०,००० गांव और ७७५ लाख 
ग्रामीण जनता में विकास काये हुआ। इस समय में बनायी' गयी व्यवस्था के अनुसार 
अग्रैठ, १९५६ में १७,२०० नये गांवों को सम्मिलित करने चाले १७२ नये योजना 
क्षेत्र प्रारम्भ किये गये। इससे ११३ छाख जनता प्रभावित होती है। 

सन्‌ १९५५-५६ तक इन विकास योजनाओं पर कुल व्यय ४६' ०२ करोड़ 
रुपये ही हो सका। इसका आधे से अधिक सघन केरद्रों पर हुआ और छूुगभग 
३१ प्रतिशत ही राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों पर किया गया। ये व्यय निम्नलिखित 
भदों पर थे :---- 
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कुछ बंदिण्र 





' इसके जतिश्वित राज्य के अन्य विकास विभागों की तरफ से सभी क्षेत्रों की. 
: भांति सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के क्षेत्रों में भी कृषि, 


भारत में सामुदाषिक विकास योजनाएँ १९७ 


सिचाई, सहकारी समितियों की स्थापना आदि पर व्यय किये गये हैं। इससे सघन 
विस्तार खण्डों को कितनी प्रगति उनके विश्विष्ट व्ययों से हुई और कितनी प्रगति 
राज्य के विभिन्न विभागों से मिलते वाले योग से हुई इसका निशवय करना अपेक्षाकृत 
कठिन होता है। प्रथम आयोजन- काल में विशिष्ट और सामान्य, दोनों प्रकार के 
व्ययों को मिला कश जनता के आ्थिक और शारीरिक सहयोग से निम्न प्रकार की 
प्रगति हुई :--- 

कृषि-क्षेत्र में विकास के लिए १,७६,६६६ टन अच्छी कोटि के बीज और 
३,३५,२८५ टन रासायनिक खाद वितरित को गधी। १,५७,००० एकड़ भूमि में 
फलों और ३,८८,००० एकड़ भूमि में सब्जियों की पेदावार प्रारम्भ की गयी । 
११,००,००० एकड़ भूमि का विकास करके उसे कृषि योग्य बनाया गया। 
सिचाई के छोटे साथनों का प्रयोग करके २० लाख एकड़' अतिरिक्त भूमि 
सिंचाई के क्षेत्र में लाथी' गथी। पशु-पालन को नयी विधियों का विस्तार करने 
के लिए २५६३ केन्द्र खोले गये और १५,८२४ अच्छी बस्ल के पशु वितरित 
किये भगये। 

सन्‌ १९५३-५४ से १९५५-५६ की अवधि में ग्रामीण सहकारी साख सबितियों 
की संख्या १,०१,६२६ से वढ़कर १,५९,९३९ हो गयी। इनके सदस्यों की संख्या 
५१ लाख से बढ़कर ७८ लाख हो गयी। यह वृद्धि अधिकांशत: सामुदायिक विकास- 
योजना और राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा-खलण्डों में ही हुई । 

ग्रामीणों के सहयोग से गांवों की सड़कों और सफाई में भी बहुत अधिक 
सुधार आ गया है। ऐसा अनुमान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल्‍ में सघन 
विकास क्षेत्रों और राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा-खण्डों में कुल मिलाकर ६०२९ भी तक 
पक्की सड़कें और ३८,००० मील कच्ची गांववाली सडके बनायी गयीं। २२,००० 
मौछ पुरानी सड़कों की मरम्मत हुई। स्वास्थ्य और प्षफाई के प्रयास में ४२,००० 
पानी पीने के नये कुएँ आधुनिक ढंग से वलाये गये और ६५,००० पुराने ढंग वाले 
कुओं को नया रूप दिया गया। १,१०,००० शौधाढयों का भी निर्माण हुआ । 
ग्राभीणों की चिकित्सा के लिए ६७४ प्रारम्भिक चिकित्सा-कीस्द्रों, ५७८ महिलाओं 
और बच्चों के कल्याण-केन्द्रों को खोला गया। इसके अतिरिक्‍त क्षेत्र के अधिकाँश 
गांवों में पानी के तिकास का भी' प्रबन्ध किया गया | 
.. ग्रामीणों में दिक्षा-पसार के लिए इस खण्डों में १५,००० सये सकल खोले 
गये और ६,९६८ प्रारम्निक्ष स्कलों को बनियादी पद्धति पर छाया गया। प्रौढ़ों. 
की शिक्षा व लिए भी ४२,००० शिक्षा-फैख खोले गये। इसकी अतिरिक्त मनोरंजन  . 


5 
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९५८ नया चररत का एक इलपत 


तकालय, आमोद-प्रमोद बेन्द्र शोर अब्य सामुदायिक 
खोले गये । 

नये प्रदार के छोटे और ग्रामीण उद्योगों का प्रारम्ण करने के छिए २६ अग्न- 
योजनाएँ अखिंक भारतीय कुटीर और छघु उद्योग बोड के सहयोग मे खोली गयीं। 
इस कार्य को गति देने के लिए केद्ध और विभिन्न शाज्यों में कार्य-प्रदायिवी समितियाँ 
(एक्शन कमिटीज़) कायम की गयी हूँ 

गांवों की जनता में संगठन लाने तथा अपने विकास कार्यों को सासृह्ठिक ढंग 
से चलाने की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों तथा विकास मण्डलों जौर परिषदों 
की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है। सन्‌ १९५५-५६ तक रूुगभग ११,४५१ 
ग्राम पंचायतें और २४,८२९ विकास मण्डढर सघन विकास क्षेत्रों और राष्ट्रीय 
प्रसार सेवा खण्डों में स्थापित किये गये। 

सामुदायिक बिकास' योजना ओर राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-खण्डों में बिकास 
कार्यो को संचालित करने में जनता से आथिक और ज्ारीरिक श्रम' के रूप में कितना 
योग मिला है, इसका निश्चित अनुमान छूगाना जपेक्षाकृत कठित हैं। लेकिन 
कूल सरकारी व्यय से जितनी प्रगति हुई और उसकी' तुलना में जनता के सहयोग 
से जितना कार्य सम्पन्न हुआ उससे जनता के कुछ थोग का अनुमान लगाया 
जा प्रकता है। इसी आधार पर प्रथम पंचवर्षीय मामोजन की प्रगति पर प्रकाश 
डालने के लिए आयोजन।-आयोग द्वारा प्रकाशित विवरण-पत्न में जनता का कुछ 
योग निम्नांकित रूप में आांका गया है 


, न्ग्न्ग्टे 
3० का 
सि £4 

-+म५ ) 








752. 






20 मे 

[ 
च्नन्यू बन के |०-₹-# सब हैई 
का यांग का 


रु 
(दस 
व 


| 
६१! 
कु 


्ट! 9 ५] 
डी, 

॥ 
हक ३ 


३3-3०) ब०४---२००नका 8०) मनजम #५.]. तन रन प॒जमान-७०-३०-००नकक 


आ) सामुदायिक योजना 


( 
( 
( 
( 


५०३५२] 'स्‍पिलरानममं- अमन अप कक मन +33+3+>नमनमम3झ 33... ७. बमकापाा चिप नमक जीभ टिण फल) सनतरे ॥ ०० कञ+4% के फ-3० पक ध्यान ८ कक ३०उकन घ९ 9 पीलापन, 





(९ण३न५४ड.... | डे | च१ट | १९१ ९,५०० | ४,३४४ 


) 
) १९५२-प३े १६'७ | १२४५ | ९४५ १४,०४२ |५,६१२ 
) 
) १९५१६. [२१ | ४६६ | ३५१ | ३,८५१ | ३,३५७ 


! 
है 
रे 





सात थे साशदाी।बंड पक्ास वाजमाएं 


०5 
ले 
लि 





डर 


रब जव 2220. 2५7 हट प्रदय ए८ >द: ५५7०८ फपज घवआाश एड 22022 ८ धन ५ कद फय एफ: पद कपदाय २११7 घ ५ ए५४ :पपापफटप तक पक 5 छा 05 प्एटपघह ७ पाप प::::प2फलए 























तह स-. | ट कक कल टन 
5. ३ हक हहि £ हि हि 
या ि 2 +2. तक कट [2 ८ ि ्ि मु 
पट ८ ४ टि (&ि ८ ॥५2 ४ ( तक फिः 
पे ए एछछि। ४ कि ५८; पि 
पर 5 ि 9 (73 
हि 7 हि का पट द है टि |” 
(आ) शाष्दीय-अधार 
येवा-खंड 
(१) १९५३-५४ ८'४। २८६ । ५०७ (४,५९५ | ४,६११ 
(२) १५५४-५५ १७४ ४४५ ५१४ | २,५४० | २,६७७ 


(३) १९५५-५६ ६८५ १ १०५ | दरर ८० 


किया [००८4 ( ०००५-००» आ-२-डी ै ७रातारएा-अए आओ + 4.५०». ८आऑ2०७८० भाई, ६५4० 7ी.३ ढ७ मा चक० ०-०० नया. 403.3.4390.कए:05ए ७५):३का ७. | ९०५०० ६244: १५०६00-:,7द0-# ज्र००५४७>'. |." अर! ईैसे? ४०44« ॥ क33 रू ६-२ दंड एक कैव्पएक-/ ॥ ९९ इटैड़ की हपवारकम्क <ा: के ० जरा. 2 एड इ०णफ्रटा. | दिक् जान-) 2 क एक जय, ९५3:-3:87 ९८००६ (४०:७०, 


योग. [७७५ [४,६०२ | २,६१३ ५,९३८ | ३,४८४ 





ण्व्ड 








(4.५ &ए ६-० 0:05 ६/प २६४ २५:::४७८८४ ६४७७ ५४४७४॥८:४7०४४०४७४७४ए१७४:४:< ५: फपाइ ए७5१५५४7 !$.4:006:0 72 कछछशक दास प्र: 5:75 


उपर्यकत तालिका से स्पष्ट हूँ कि कुछ व्यय का छगगभग ३६ ' २ प्रतिशत जनता 
के सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ। राष्ट्रीयअसार-सेवा-दण्डों में जनता का योग 
सामुदायिक विकास योजना की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रहा। ऐसा होना स्वाभाविक 
भी था, क्योंकि राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा-श्वण्डों में सरकार की प्रेरशा और सलाह 
अधिक होती है पर आथिक योग सघन विकास क्षेत्रों की तुछूता में कम होता है। 
कुल विकास कार्यों से प्रभावित जन-संख्या के प्रति सरकारी व्यय जितमा हजार 
पर आंका जाता है उसके आधे से अधिक जनता के सहयोग का मूल्य रहा है। 

सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का संचालन कुशल 
प्रझार कर्मचारियों और विश्येषज्ञों की सुझभता पर आधारित है। भ्राम-विकास 
योजनाओं को संचालित करने वाले कुंछ देशों में कुशल कार्यकर्ताओं को तैयार 
कर लेने पर ही वास्तविक संचालन प्रारम्भ होता हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं 
का प्रशिक्षण और योजनाओों का संचालन दोनों कार्य साथ ही साथ हो रहे 

: बहुत से कार्यकर्ताओं को संचालन क्रम में ही वास्तविक अनुभव और व्यावहारिक . 

ज्ञान प्राप्त करते के अवसर पविये जाते हैं, लेकिन प्रारम्भिक सिद्धान्तों को सिखलाने 
के लिए प्रसार-प्रशिक्षण-केख भी खोले गये हैं। सम १९५२ में इन केन्द्रों की संख्यों 
३४ थी। सन्‌ १९५५-५६ के अन्त तक इन्हें ४३ कर दिया गयां। इससे प्रतिबंध _ 
५००० प्रसार कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है । विकास कार्यकर्ताओं को . 


५०० स्वतंत्र भारत की एक झलक 


कृषि-कार्य की आधन्तिक विधियों का प्रशिक्षण देने के लिए ३० नये बनियादी 
कृषि इक और वतंगमान प्रशिक्षण कन्दरों में १३ कृपि-शिक्षा की शाखाएं खोली 
गयीं। सन्‌ १९५५-५६ में ही ३ प्रसार-प्रशिक्षण केन्द्र और ३ बुनियादी कृषि स्कूछ 
खोले गये। प्रथम आयोजन-काल के अन्त तक, ४४ प्रसारशअशिक्षण केसडों में से 
० को द्वितीय योजना काल की सामुदायिक योजनाओं को चलाने में योग देने 

वाले पुराने कायकर्ताओं को नयी दिशाएँ और पद्धतियाँ सिखलाने के लिए पुन- 
शिक्षण-केन्द्र के रूप में चूना गया। सन्‌ १९५६ की मार्च तक रूगभग १४०८७ 
प्रसार कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण पूरा हुआ था। विकास-खण्ड अधिकारियों के 
प्रशिक्षण के लिए तीन केन्द्र खोले गये थे। उसमें १९५६ के भार्च तक ६८५ अधि- 
कारी प्रशिक्षित हो चुके थे और ६४ प्रशिक्षित हो रहे थे। उस समय तक सामाजिक 
शिक्षा के १३२० संगठनकर्त्ताओं की शिक्षा हो चुकी थी और ३८४ व्यवित 
प्रशिक्षण पा रहे थे'। 

आविवापसी क्षेत्रों में समाज-शिक्षा के संगठन के लिए २८ व्यक्तियों को विशेष 
प्रशिक्षण दिया गया था। सहायक दाइयों, दाइयों, और महिला स्वास्थ्य निरीक्षकों 
के विद्येष प्रशिक्षण के छिए ५३ केन्द्रों में व्यवस्था की गयी थी। ग्राम सेविकाओं 
को तेयार करने के लिए २७ गह-विज्ञान शाखाएँ खोली जाने वाली थीं। उनमें 
२९ शाखाएँ खुलीं। १८ महीने की बहु-उपयोगी भोवरसीयरी' के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था भी २५ विभिन्न संस्थाओं में की गयी जिससे विकास क्षेत्रों के मिर्माण-कार्य 
में थोग मिल सके। 

प्रशिक्षण की इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त प्रथम आयोजन-काल में विभिन्न 
प्रदेशों में समम-समय पर “विचार गोष्ठियाँ ! करायी गयीं जिनमें सभी स्तर के कार्य- 
कर्ता भाग छेते रहे । राज्यों के विकास आयक्तों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यक्षों 
की अधिवेशन समय-समय पर बुलाये गये। इनमें प्रसारकार्य की कठिनाइयों और 
केमियों को दूर करने की विधियों पर विचार-विनिभय' होता रहा है। इस' प्रकार 
सागुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय-प्रसार-सेवाओं को अधिक सफल 
बनाने का प्रयास हुआ है। 


पंचम खण्ड 


दितीय योजना में सामुदायिक योजनाओं ओर प्रसार- 
सेबा-खण्डों की प्रगति 


जैसा कि पहले ही सामुदायिक योजनाओं का प्रारम्भ करते समय निश्चय 
किया गया था' कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक' सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय 
प्रसार सेबा को फेला देना है और उनका ४० प्रतिशत सघन विकास क्षेत्रों में बदल 
देना है। इस प्रकार कुल ३८०० नये राष्ट्रीय सेवा खण्ड प्रारम्भ करने हैं और 
इनमें से ११२१० की सघन सामुदायिक विकास क्षेत्रों में बदलना है। इसके लिए 
कुल २०० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी' है! 

इन खण्डों और क्षेत्रों का प्र।रम्भ आयोजन-काल के विभिन्न वर्षों में निम्नांकित 
तालिका में दिये कम के अनुसार हो रहा है --- 
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इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि: 5 % कि हें रे :774/यिक बिकास योजना 
क्षेत्र केवछ २५० ही बनेंगे। शेष राष्ट्रीय प्रसार खण्डों में से ही परिवर्तित होंगे। 
नये क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनाओं को. खोलने और घढाने की अपेक्षा 
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५०४ स्वंम् भाव की एक एल 


प्रसार खण्डों को सबम क्षेत्र में बदलने से अधिक सफलता होती है। इस कम से 
गांवों के निवासियों में आथिक क्रान्ति लाने तथा उन्हें अपनी ग्रगति आप करने 
का वातावरण प्रस्तुत करने से थी विश्येष सहायता मिल सकती हूं। 

इस योजना-काल में साधनों के सीमित होने से प्रत्ति राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड 
में तीन वर्षों की अवधि में ४ छाख रुपये और प्रति सधन सामुदायिक योजना क्षेत्र 
में उतनी ही रूम्बी अवधि में १२ छाख रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया 
हैं। सबने विकास की अवधि बीतने पर अगले तीन वर्षों तक स्थानीय निर्माण 
कार्यों और सामाजिक शिक्षा” की गति कायम रखने के लिए ३०,००० रुपये 
प्रति ब्लाक प्रतिवर्ष दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यय को केंद्र ओर 
राज्य सरकारें पूर्वनिश्चित अनुपात में बहुन करेंगी। सन्‌ १९५६-५७ से १९६०- 
६१ तक कुल व्यय २०० करोड़ रुपये होगा। इसमे से १२ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा 
संचालित सामदायिक विकास योजनाओं पर व्यय होंगे, शेष १८८ करोड़ रुपये विशिन्न 
राज्यों के राष्ट्रीय प्रयार सेवा खण्डों और सघन विकास क्षेत्रीं में खच किये जायेंगे | 














थर्यों का निम्नांकित क्रम निश्चित किया गया हैँ :-+- 
व्ययों के मद (मात्रा करोड़ रुपयों भें ) 

१. विकास क्षेत्रों के कमंच्रारियों और 

मृख्यालयों के साज-सामान ५२ 
२. कृषि (पशु-पालन, सिंचाई आदि) ५५ 
३. परिवहन १८ 
४, ग्रामीण. उद्योग और हस्तकछा ५ 
५. शिक्षा १२ 
६. समाज शिक्षा १० 
७. स्वास्थ्य और सफाई २० 
८. गृह-निर्माण १६ 
९. सामुदायिक विक्रास केंद्ध द्वारा संचालित योजना १२ 


. इस बार इन विकास योजनाओं को चलाने में तीन उहेश्यों को प्रमुखता दी 
' जा रही है---१. कृषि उत्पादन में बृद्धि, २. कृषि के साथ सहायक उद्योगों में 
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वृद्धि जिससे भ्राभ्ीणों को रोजगारी और आय बढ़ाने के दूसरे जरिये सुलभ हो सके 
भर ३. राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों तथा सामदासिक विकास योजना क्षेत्रों में समान 
झूप से सहकारिता के सिद्धान्त का प्रचार जिम्नसे कृषि, उद्योग, व्यापार, सहकारी 
संस्थाओं द्वारा चछ सके और गांव समाज के अदकत वर्गों जेसे छोटे कृषकों, भमिद्दीत 
कृषकों और श्रमिकों तथा दस्तकारी वालों को प्रगति के मार्ग सुझभ हो सकें। इस 
प्रमुख उद्देश्यों के अतिरिक्त महिलाओं और बच्चों में जागृति छाने के भी विद्योष 
प्रयास होंगे। प्रत्येक ब्लाक में दी ग्राम-सेविकाओं को रखने की व्यवस्था की गयी 
है जो ग्रामीण महिलाओं और वच्चों को संगठित करने तथा उन्हें विकसित बनाने 
का प्रयास करंगी। आविवासियों के क्षेत्र में विकास और कल्याण कार्यों पर विशेष 
जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों के प्रसार खंडों के अधिकारियों और कर्मचारियों 
में कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित किये जाते है जो आदिवासियों की मनोबृत्तियों 
और रीतियों से परिचित हों। आदिवासियों के सुधार के छिए सरकार द्वारा और जो _ 
भी प्रयत्न सम्भव हैं उन्हें प्रसार खण्डों के आधार पर ही ले चलने की व्यवस्था 
की गयी है। इससे इस क्षेत्रों की प्रगति प्रसार-खण्डों की अवधि के अच्तर्गत ही 
पर्याप्त रूप में हो सकेगी। 
द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन-काछ में पहले से कार्य करने वाले ग्राम सबकों 
के अतिरिवत २.छाख और ग्राम सेबकीं की आवश्यकता है। इसकी' पति के लिए 
प्रशिक्षण केन्द्रों और बेसिक कृषि स्कूलों की संख्या बढ़ाते का निश्चय किया गया 
है। १८ भ्रसार प्रशिक्षण केद्न्‍र, २५ बुनियादी कृषि स्कूछः और बुनियादी कृषि 
प्रशिक्षण की १६ नयी शाखाएँ खलेंगी। 
इस आयोजन-काल में पिछले अनुभव के आधार पर सामुदायिक विकास यीज 
नाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों को अधिक संगछित झूप में चलाने का प्रयाक्ष 
किया जा रहा है। सन्‌ १९५२-५३ में प्रारम्भ हुई विकास योजनाएँ अपने सघन 
प्रयास की तीन से चार बषों की अवधि समाप्त कर चुकी हूँ। उनमें कहाँ तक प्रगति 
हो सकी है और उनके संचालन में बया दोष रहे हैं इनका अनुभान आंयीजना-आयीग 
द्वारा स्थापित प्रोग्राम “इवैल्यूएशन आर्गनाइजेशन” (सम्पादित कार्यों को अकिने 
बाला संगठन) छगा रहा हैं। प्रथम आयोजन काल के अन्त तक इसकी तीन 
. रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थीं। तीसरी' रिपोर्ट में इसके संचालस के सम्बन्ध में 
निम्नांकित दोष और उच्हें दूर करने के सुझाव वतलाये गये थे :--- है 
...._ (१) प्रावधिक सहायता आवश्यकंतानूकूप सु नहीं होती रही। इसके 
- अभाव में सामुदायिक ग्रोजना और राष्ट्रीय प्रभार सेवाओं से प्रत्माशित छाम 


श्ग्व स्वलंत्र भारत की एक झलक 


नहीं हो शका। इसे दूर करने के लिए विभिन्न प्रावधिक विभागों में पुनर्गठन 
आवश्यक है। उनके कर्मचारियों की संख्या और योग्यता दोनों में सुधार होना 
चाहिए। 

(२) अनुसंधान केन्द्रों और विकास क्षेत्रों में बहुत बिलगाव रहा है। इससे 
नयी विधियों का प्रसार उचित रूप में संभव नहीं हो सका। इसके लिए अनु- 
संबान केन्द्रों को विकास क्षेत्रों से अधिक से अधिक सम्बद्ध रखा जाय और खेतों 
से अनुसंधानशाला और अनुसन्धानशालाओं से खेतों को सूचनाएँ शीघ्र भेजी 
जाय॑। 

(३) विविध विकास विभागों के कर्मचारियों और विकास क्षेत्रों के अधि: 
कारियों में संगठन का अभाव रहा है। इससे इनके कार्य विशिष्ट क्षेत्रों में संगठित 
रझूप से नहीं होते थे। इसे दूर करके विभिन्न विशेषज्ञों और जिकास क्षेत्रों के 
प्रशासन में अधिक से अधिक सहयोग उत्पन्न किया जाय। 

(४) ग्राम सेवकों का अधिक समय कैव निर्माण कार्यों में लगता हैं। लेकिन 
उन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली नयी विधियों का प्रसार करने में योग देना चाहिए 
क्योंकि उनके प्रशिक्षण का मुख्य क्षेत्र वही है। 

(५) आम पंचायतों को उचित ढंग से विकसित नहीं किया जा रहा है जब 
कि विकास कार्यों के संचालन का दायित्व मुख्यतः उन्हीं पर हुँ। इसलिए उन्हें 
अपने दायित्व को बहुत करने योग्य बनाया जाय। इसके लिए उचित सुझाव और 
सक्तिय सहयोग दिया जाना चाहिए। 

(६) विकास मोजनाओं के संचालन में भौतिक और वित्तीय प्रगतियों पर 
ही विशेष जोर दिया गया है। जनता में जागृति काने और उन्हें नयी विधियों 
से परिचित कराने पर विशेष ध्याव नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप 
राष्ट्रीय प्रसार सेवाएँ राष्ट्र और राज्य की आधिक योजनाओं के अन्तर्गत निश्चित 
विकास और सुधार के कार्यक्रमों को चलाने के साधनरूप में व्यवहृत नहीं हो' 
सकी है।.. 
उपसहार 

उपर्युक्त दोषों को दूर करने के और नये सुझावों को कार्यान्वित' करने का 
प्रयास किया जा रहा है। जनता को संगठित बनाने की क्षमता ग्राम सेवकों में 
उत्पन्न करने के छिए उनके प्रशिक्षण की लिपि में सुधार किया गया है। इसके 
लिए अमेरिका से आये कोर्ड फाउच्डेशन के सलाहकार का सी० टेलर के सुझावों 


भारत में सामुदायिक विकास योजमाएँ २०५ 


को विशेषतः दृष्टि में रखा गया है ।* प्राम सेवकों के ग्राम नेता स्वयं ने बनने तथा 
स्थानीय नेताओं को पहचानने और थगे बढ़ाने की शिक्षा दी जा रही है। सभी 
क्षेत्रों के जन-नेताओं के सहयोग से ग्रामीणों में अपनी उच्चति आप करने की भावना 
बढ़ाने के संगठित प्रयास सहकारिता के आधार पर हो रहे हैं। 

हष॑ की बात है कि सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 

खण्डों के संचालन से भारतीय जनता में नयी स्फति आने लगी है । सितम्बर, १९५६ 

तक लगाये गये अनुमान के अनुसार अपने परिवार और गांव के विकास में ३३ करोड़ 
रुपय के मूल्य के छगभग उनके आशथिक और श्रमसम्बन्धी योग रहे हें। ये अपनी 
परम्परागत शिथिलता को छोड़ कर अपना विकास स्वयं करने के लिए उद्यत हो 
चुके हैँ। उनका दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा बहुत वदछ गया है। अब हमारे सामने 
उनकी मनोवृत्तियों को बदकछूने की उतनी समस्या नहीं है जितनी उनके इच्छा- 
नुसार विकास का क्षेत्र सुलभ करने की है। इस परिवर्तन के सम्बन्ध में कार्ल 
टेलर महीदय के निम्नांकित विचार उल्लेख्य हें :--- 

“जहाँ तक ग्रामीणों की मनोवृत्तियों का प्रश्न है, यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव 
है कि भ्रामीण अब शिथिल नहीं रहे। वे किसी भी ऐसे परिवर्तन के छिए उत्सुक 
हैं जिससे उसके उत्पादन में, सुविधाओं में और जीवन-स्तर में वृद्धि हो। 
मुझे विश्वास है कि ग्रामीणों में परिबरतन राष्ट्रीय नेताओं में ग्रामीणों के प्रति रखे 
जाने वाले भावों के परिवर्तन की अपेक्षा अधिक तेजी से हुए हैं। में इस तथ्य 
पर पूर्णतः निश्चित हूँ कि गांवों में परिवर्तत इतनी तेजी से आयेंगे कि हमारे 
सामने उनकी बढ़ती आशाओं की पूर्ति करना एक बड़ी समस्या होगी।'* 

सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड आर्थिक आयोजन की 
प्रजातंत्रात्मक पद्धति के अद्वितीय प्रयोग हैं। इनसे धीरे-धीरे करोड़ों अशिक्षित 
जनता विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही .है। एक-एक व्यक्ति और परशिषार 
अपनी समस्याओं को समझने और उतका सुलूझाव अपने प्रयत्तों से करके अपने 
जीवन-स्तर को उठाने का पाठ सीख रहे हैँ। यद्यपि प्रगति उतनी तैंज नहीं है और 
ग्रामीणों का संगठव उतना व्यापक नहीं हो सका है जितना पूर्ण प्रशि-क्षित काये- 


१. देखिए कार्ले सी-टेलर की पुस्तक /ए किटिकल एनएिसिस शॉव इंडियाज - 
कम्यूमिटी छेवलपसेत प्रीग्रास क्‍ पे 
२. देखिए उपयुक्त पुस्तक, अध्याय १४, पृष्ठ पूछ. . 


बा पघ८क 


०६ राशि ाशय को एफ पॉडक 


कर्ताओं के पर्याप्त संख्या मे खुझुभ रहने थे सम्भव हाता, लेकित फिर भी पुरानी 
पद्धेतियों को बदछ कर नयी विधियों और वयेपतत को और बढ़ने की जो उत्सुकता 
ग्रामीणों में उत्पन्न हो गयी है वही कम महत्वपर्ण कृति वहीं है। इससे ऐसे समाज में 
त्रजातस्त्र[ त्यक व्यवस्था के मल-तस्वों का उदवाटन हो रहा है जो शताब्दियों से 
प्रजातन्‍्त्र की विधियों से अपरिचित रहें हुं और जिनमें जाति और वर्ण के भेद 
हजारों वर्ष से बढ़ हो चुके थे। 

सामदायिक विकास मोजना के ये कार्यक्रम अपने आकार औौर प्रशासन की 
दृष्टि से विध्व के इतिहास में अपूर्व ह। इसमें ऐसे प्रथल और आयोजन चढछ रहे 
छ 


[8] 


जिनका प्रयोग किसी भी देश में इस रूप में पहले नहीं हुआ था। 


बायाजिक काध्तियाँ 


ना अंध्यक 


भदान आन्दीलन 
एक नयी सामाजिक विवारध 
राष्ट्र-निर्माण में भुदाव का स्थान 


किसी भी राष्ट्र की सतत प्रगति उसके नागरिकों के त्याग और श्रम पर आधा- 
रित होती है। यह तभी सम्भव है जब अधिकांश लोग अपने वेयक्तिक हितों को 
राष्ट्रीय हिंतों से आत्मसात कर ले। यह परिवर्तन साधारणत: कठिन है क्योंकि 
व्यवित स्वभावत्‌ः निजी हितों को राष्ट्र अथवा मानव-समाज के छित्तों से अधिक 
महत्व देता हूँ । दूसरे के छिए पहले को त्यागना तभी सम्भव है जब व्यक्ति का अन्त:- 
करण ज्ञाव से आलोकित हो जाय, वह अपना हित अपनी प्रगति और सुरक्षा में गहीं 
बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति और सुरक्षा में देखने लग जाय। ऐसी स्थिति 
आने पर व्यक्ति अपने स्वत्वों के साथ समाज का हो जाता है। उप्तकी श््तियाँ 
स्वेच्छा से समाज की उन्नति में लगने लगती हैं। जिस देश के नागरिक अपने राष्ट्र 
और सम्पूर्ण मानब-समाज के छिए जितनी अधिक विशालता रखते हैं उसका विकास 
भी उतनी ही दुंढ़ता और नियमितता से होता जाता है। नवजात स्वतत्त्र भारत- 
राष्ट्र का भविष्य निश्चित और प्रगतिमय बनाये के लिए भारतीयों की भत्तोब त्तियों 
में परिवर्तन छाकर राष्ट्र के छिए निजी स्वार्थों और स्वत्वों को त्यागने की भावता 
बढ़ाना अनिवाय है। इसकी बिना भौतिक योजनाओं का सफक संचालन मात्र सष्टू 
की नींव सुदृढ़ नहीं बना सकता। राष्ट्रपिता बापू के पदचिह्लों पर अग्रसर होने वाले 
उनके प्रिय शिष्य आचार्य विनोबा भावे के भूदान, सम्पत्तिदान, जीवनदान जौर 
ग्रामदान आन्दोलन नव-राष्ट्र की इसी आधारशिला का निर्माण कर रहे हैं जित पर 
उठता हुआ भारत उत्तुंग-महिमा-शिख्तर पर स्थायी ढंग से आछढ़ हो सकेगा। 


भूदान का सांस्कृतिक आधार... नल क्‍ 
पूंजीबादी देशों में राष्ट्र करी प्रगति और विवयत्र की महत्ता निजी हितों की. - 
१४ कक पक 


२१० स्वतंत्र भारत की एक कझ्षलक 


वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझी जाती है। व्यक्ति में अपने और अपने 
समाज का ज्ञान जैसे ही वढ़ने लगता है बह समाज और राष्ट्र का ध्यान रखते हुए 
अपनी प्रगति करने का प्रयास करता है । उसकी य्रह चेतना ही राष्ट्र के हितों के 
विरुद्ध जाने से उसे रोकती हूँ और समय-समय पर समाज के लिए त्याग करने की 
प्रेरणा देती है। साम्यवादी देशों में व्यक्ति को राष्ट्र का एक अंग बनने और उसके 
लिए ही जीने-मरने की कड़ी सीख दी जाती हू । सामाजिक हितों के लिए वेयक्तिक 
स्वार्थों का त्याग कानूनी ढंग से अनिवायं हो जाता है। प्रशासन की' ओर से जीवन 
का ऐसा क्रम ही चलाया जाता हूँ जिसमें व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए जीता है। 
भारत की प्राचीन संस्कृति के अनुसार स्रामाजिक हितों के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण 
का आधार उपर्युवत दोनों से विछुग हैँ। इसमें समाज के हितों की वृद्धि में योग 
देना आत्म-पंवर्द्धध की लिप्सा से उचित नहीं समझा जाता और न तो व्यक्ति को 
समाज के लिए रहने की विवशता ह्वी है। यहां व्यक्ति अपने को, सम्पूर्ण मानव- 
समाज को तथा प्रकृति के सभी अवयवों को जो विभिन्न रूप में उसके अथवा समाज 
के' बनकर स्थित हूँ अनन्तमय समझने का पाठ पढ़ाता है। अपनी' शक्तियों और सम्प- 
तियों को समाज के हितों की वृद्धि के लिए छोड़ना उसका पुनीत कत्तंव्य है जिसके 
सम्पादन में उसे आनन्द आता है। प्राचीन काल में ऐसी अनेक घटनाएं थीं जिनमें 
बीर भारतीयों ने समाज-कल्याण के लिए अपनी सम्पत्ति ही नहीं वरन्‌ अपनी हुडिड्यां 
तक देने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं की। समय बीतने और पराधीनता की 
वेड़ी में जकड़े रहने से भारतीय संस्कृति का पूर्व आदर क्षीण हो गया। फिर भी 
भारतीयता के सुधुप्त मानस से इसका पूर्ण छोप नहीं हो स्का था। इसी को आधार 
बनाते हुए देश के एक-एक नागरिक में राष्ट्र के लिए यथाद्ाक्ति त्याग करने की 
भावना आचाय॑ विनोबा भावे अपने अपूर्व प्रयासों से पुन्नीधित कर रहे हैं। उनका 
भूदानआन्दोछून स्वतत्त् भारत में नव-जागरण का सिंहनाद है जिससे भारतीयों की 
खोयी' हुई चेतनता पुनः छायी जा रही है। 


श्छे 


द्वितीय खण्ड 
भूदान का जम्म 


स्वतन्त्रता के पश्चात जनता में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति विशेष 
सतकंता आने छूगी। स्वतन्त्रता संग्राम में सुझाये गये सुख और ऐश्बर्य की प्राप्ति 
की उत्कण्ठा भी बहुत बढ़ने छगी है। ऐसे वातावरण में सम्पन्न जमींदारों और महा- 
जनों में ही समाज के अधिकांश विपन्न कृषकों और क्षषि-श्रमिकों के शौषण और 
दयनीय दक्षा का कारण समझते की प्रवृत्ति सरलतापूर्वक उभाड़ी जा सकती है। 
देश के साम्यवादी दल के नेता दरिद्रता और असमानता का सहारा छेकर जनता 
को अपना उचित हिस्सा पाने के लिए हिसात्मक पद्धतियों को अपनाने और इस 
प्रकार नया क्षाम्यवावी समाज छाने के लिए खूनी क्रान्ति करने की प्रेरणा देने छगे 
थे। दक्षिण के तेलंगाना प्रदेश में इस भ्रकार की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी। 
जमींदारों और किसानों के पारस्परिक संघर्ष उग्र रूप धारण कर चुके थे। 
बड़ी आशंका यह थी कि कहीं देश भर में ऐसे ही संघर्ष न फेल जाय॑ वर्योंकि सम्पर्ण 
जन-संख्या का ८२७ प्रतिशत गांवों में रहता है और गांवों की रहने वाली कुछ 
जनता में लगभग १२ करोड़ ८ छाख कार्य करने वाले लीग हैं, शेष आश्वित नर-नारी 
और बच्चे हैं। कार्य करने वाक्ों में से भी आत्मनिर्भर कृषक मर-नारी ८ करोड़ 
५७ राख हें, शेष कमाऊ आश्रित हूँ। ये आत्मनिर्भर कृषक देश की कार्य करने वाली 
कुछ जन-संख्या का छगभग ८२ प्रतिशत हैं। कृषक कार्यकर्त्ताओं में रूगभग 
१ करोड़ ४९ लाख भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं जबकि अक्ृषक भू-स्वासी जो क्ृृषि-भूमि 
का बड़ा भाग अपने अधिकार में रखते हैं केवल १६ छाख के लगभग हूँ। भूस्वामी 
कृपकों की संख्या छगभग ५ करोड़ आती है। स्वामित्वहीन कृषक लगभग एक 
करोड़ हैं। इस प्रकार डेढ़ करोड़ श्रमिकों की समस्या बड़ी जटिल थी। इनके भड़ 
के पर किसी प्रकार का उपद्रण सम्भव था। इन्हीं परिस्थितियों को देखते 
हुए ऐसा अनुमान छगाया जाता था कि कहीं सम्पूर्ण भारत में कम्यूनिज्म का 
प्रसार न हो जाय। दक्षिणी भारत के विपन्ष क्षेत्रों में उनका आवृत्य बढ़ हीः द 
रहा था । और 


२१२ स्वतंत्र भारत की एक झलऊफ 


हिंसात्मक विधियों से भूमिपतियों और सम्पत्तिवानों से उनकी सम्पत्ति और 
भूमि गरीबों ढ्ारा छीना जाना हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। इससे हमारे 
समाज में स्थायी शान्ति हो सकता भी सम्भव नहीं है। इन्हीं तथ्यों को समझते 
हुए तथा भारत के उच्चादर्शों-अहिसा, शान्ति और सत्य को सामने रखकर विनोबा 
जी ने तेलंगाना की विगड़ती स्थिति का विश्लेषण किया और भूमि के असमान वित- 
रण को ही सभी संघर्षों और समस्याओं की जड़ बतछाया। उसका उचित समाधान 
ढूँढते हुए उन्हें यह अपूर्व सुलझ्ाव ज्ञात हुआ कि यदि अधिक भूमि वाले अपनी भूमि 
का कुछ अंश भूमिद्दीनों के लिए दे दें तो कृषक-थमिकों और स्वामित्वहीम कृषकों 
की समस्‍्याएँ बहुत कुछ हल हो सकती हैं। मिरिय छूगूड़ा के वालपल्ले में गांव 
के जमींदार श्री वी० आर० रेड्डी से १०० एकड़ भूमि का पहुछा दान १८ अप्रैछ, 
१९५१ को मिला । 

इस दाने से बिनोबा जी को बड़ी स्फूति मिली। वे देश भर की भूमि-समस्या 
का समाधान भूमिदान के क्रम से करने की कामना करने छगे। इसको चलाने का 
भार उन्होंने स्वर्य उठाया और गांव-गांव में घूध कर भूदान की प्रेरणा देने का निश्चय 
किया। इस प्रकार अन्त:करण के परिवर्तन से भूर्सि वालों द्वारा भूमिहीनों के 
लिए भूदान देने का अपूर्व प्रयोग प्रारम्भ हुआ। देश के विभिन्न वर्गों में इसके प्रति 
बड़ा उत्साह हुआ। राजनेतिक दलों के नेताओं ने इसकी सफलता में पर्याप्त योग 
देना प्रारम्भ किया। ऐसा प्रतीत हुआ गातों कम्युनिज्य की धधकती ज्वाला को 
शान्त करने के छिए भारत-श्री ने शीतल जरूघारा बहा दी हो जो देश के कोने- 
कोने में प्रसारित होने रूगी। 


भमिदान को प्रगति 


कम्यूनिस्टों के गढ़ तेलंगाना में आचार्य बिनोबा जी ६ जून १९५१ तक पदे- 
यात्रा करते रहे। छगभग २०० गांवों का ध्यमण उन्होंने किया। और १२२०१ 
एकड़ भूमि दान-रूप में प्राप्त किया। ५१ दिन के परिध्रमण की यह सफलता ही 
पूरे भूदानन्यज्ञ को आधार-शिका बन गगी। देशव्यापी भूदान-आन्दोलन तभी 
से चलता रहा। विनोबा जी देश के विभिन्न राज्यों में अपने कुछ सहुगाभियों के 
साथ घूमते रहे। प्रत्येक राज्य, जिले और गांव के प्रवेश के समय उनका हारदिक 
स्वागत जनता, राज्य-कर्मचारियों और नेताओं द्वारा किया जाता है। उनके भाई- 
चारे और प्रेम-साव के सन्देश छोगों पर जादू-सा प्रभाव करते-हैं। जिससे जितसा.. 
. भी बन पड़ता है. भूदान-यज्ञ में आहुलि देता है। बहुत से लोग तो इंतने प्रभावित 
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हुए कि अपना सव कुछ विनोबा जी को अधित कर दिये। इस प्रकार केवल बड़े 
भूमिपति ही नहीं वरन्‌ छोटे किसानों ने भी अपनी जमीन के कुछ हिस्से दान-रूप 
में दिये हैं। अवंटूबर १९५६ तक लूंगभग ४१ छाख ४२ हजार एकड़ भूमि भृदान- 
झुप में प्राप्त हुई। भूदान देनेवालों की संख्या उस समय तक ५ छाख ६२ हजार थी 
और वितरित भूमि से १ छाख ६० हजार परिवार लाभान्वित हुए। 

अखिल भारत सर्वतेवा संघ से अक्टूबर सन्‌ १९५६ तक प्राप्त भू-दाव संबंधी 
आंकेडे निम्नलिखित तालिका में दिखाये गये हैं :--- 
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प्राप्त आंकड़ों भूदान में 
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२१४ स्वतंन्न भारत की एक झलक 


उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भूदान को सबसे अधिक सफलता विहार 
में प्राप्त हुई। उसके पश्चात क्रम से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और हैदरा- 
बाद इस आन्दोलन की सफलता के लिए उल्लेखनीय हें। 


दान-आप्त भूमि के वितरण की व्यवस्था 


भूदान से प्राप्त भूमि का वितरण भूमिहीन क्षषकों में करने के लिए प्रत्येक 
क्षेत्र में भूदान समितियाँ बनायी गयी हैं जिनमें स्थानीय अथवा क्षेत्रीय प्रसिद्धि के 
नेता तथा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति सम्मिलित किये गये हैं। वितरण संबंधी कार्य सुगम बनाने 
तथा भूदाव का क्रम रारलछतापुवेक चलाने के लिए कुछ राज्यों में विशेष. अधिनियम 
बनाये गये हैं। हैदराबाद, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार के इस संबंध के कानून 
उल्लेख्य हैं। उनमें ऐसे नियम सम्मिलित किंये गये हैं जिनसे सचभच आवश्यकता 
रखने बाले कृषकों में भूमि-वितरण हो सके। बिहार राज्य में इसके लिए बनाये 
कानून का संक्षिप्त विवरण उदाषह्टरणस्वरूप नीचे दिया जा रहा है :--- 

(१) जिस गांव में भूमि-वितरण करवा हो उसे इसके लिए सिश्चित तिथि 
की सूचना एक सप्ताह पूर्व इग्गी से दे दी जाय। इस बात का ध्याव रहे कि प्रत्येक 
ग्रमीण को इसका पता रूम जाय । 

(२) भूभि-वितरण की तिथि से एक दिन पूर्व फिर सूचना दी जाय। जिला 
मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को भी कार्यक्रम की सूचना दी जाय ताकि उनके 
प्रतिनिधि भी चित्रण के समय उपस्थित हो सकें। 

(३) भूमि-वितरण करने वाले सज्जन गांव सभापति और पटवारी से मिल- 
कर वितरित की जाने वाली भूमि के संबंध में ब्योरेवार जानकारी' प्राप्त कर 
ले। भूमि की स्थिति, उसकी किस्म, उसका मलल्‍्य जातने का यत्व करना चाहिए 

(४) सम्पूर्ण गांव की सभा बुछायी जाय और उसमें यह पता छगाया जाय कि 
गांव में भूमिद्दीन कौन है। 

(५) ग्रामवासियों की साधारण सभा में ही भूमि का वितरण किया जाय। 

.. (६) जहां तक सम्भव हो वितरण सर्वेसम्मति से किया जाय। यदि वितरण 
के सम्बन्ध मे मतभेद हो ती भूमिह्दीनों को ही आमस्नित किया जाय ताकि वे स्वर्य 
बतायें कि भूमि किसे दी जाय। विनोबा जी के प्रतिनिधि को गृप्त मतदान के 
द्वारा अपना निशेय देने का अन्तिम अधिकार है। 

(७) भूमि-वितरण में स्थानीय सज्जनों और भहाजनों की सहायता भी ली 
जाय ताकि भविष्य में और भूप्ि प्रान्त होने का वातावरण बने। 
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(८) जहां तक सम्भव हो कुल भूमि का एक-तिहाई हरिजनों को अवः 
दिया जाय । 

(९) जहां तक सम्भव हो उम्ती गांव के भूमिहीनों को भमि वितरित की 
जाय। यदि भूदान में अधिक खेत मिल गये हों और उस गांव के भूमिद्दीनों में 
भूमि वितरित करने के उपरान्त भी कुछ भूमि वच जाय तो वह पड़ोस के गांव के 
भूमिहीनों को दी जा सकती है। बड़े-बड़े खेतों में बाहरी' छोगों को भी बसाया 
जा सकता है। 

(१० ) सामान्यतः जोतने के लिए भूमि उन भूमिद्दीनों को ही दी जाय' जिनके 
पास और कोई दूसरा साधन नहीं हैँ और जो उसमें स्वयं खेती करेंगे। नगरी बस्ती 
बसाने के लिए भी जमीन दी जा सकती है वतें इससे गांव, सुन्दर सुसंगठित और 
आत्ममिभर हों। ऐसी परिस्थिति में निथमों में आवश्यक परिवर्तन' भी किये 
जा सकते हें । 

(११) सामान्यतः: ऐसे परिवारों को जिसमें पांच सदस्य हों सिंचाई वाली 
एक एकड़ भूमि या २'५ से ५ एकड़ तक सूखी भूमि दी जा सकती है। विशेष 
परिस्थिति में ५ एकड़ से अधिक भूमि' भी दी जा सकती है। 

(१२) भूदान में यदि छोटे-छोटे टूकड़े मिले हों तो प्रयत्त इस वात का करना 
चाहिए कि उनके बदले में बड़े टुकड़े मिल जाय॑। यवि ऐसे छोटे टुकड़ों को छेने 
के लिए गांव में कोई भूमिद्दीन न हो तो उच्हें कम भूमि वालों को दे देना चाहिए। 
यदि यह भी सम्भव ने हो तो ऐसे छोटे टुकड़े सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ 
दिये जाय। उनमें कम्पोस्ट खाद के गढ़े खोद दिये जायें या शोचालय वनवा 
दिये जायें। 

(१३) जिन्हें भूमि दी गयी' है वें उसका विक्रय था रेहन नहीं कर सकते। 
(१४) यदि उस भूमि पर कोई सरकारी लगान हो तो उसे जोतने वाला 
देगा । ु 

(१५) यदि भूमि लेने वाला दो वर्ष तक लगातार उप्तमें खेती न करे तो 
समिति को अधिकार होगा कि उससे भूमि वापस रेकर दूसरे भूमिद्ीनों में 
वितरित दे । 

. (१६) उपर्युक्त विवरण के पश्चात भी यदि गांव में कोई भूमिहीन बच रहता 
है तो उसे भी भूमि. दिलाने का बत्व करता चाहिए। 
(१७) परती' भूमि को. खेत बनाने के छिए ३ बर्ष का समय दिया जाना 
चाहिए। ला 
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(१८) यदि अन्य किसी प्रकार की कठिनाई वितरण में होती है तो योजना 
को सफछ बनाने के लिए प्रान्तीय समिति जो कार्रवाई उचित समझे, करे। 

बितरण की उपर्युक्त योजना-जेसी योजनाएं अन्य राज्यों में भी सफलतापूर्वक 
कार्य कर रही हैं और अब तक लाखों एकड़ भूमि का वितरण किया जा चुका है। 
जिन्होंने भूदान में भूमि प्राप्त की है उनके छिए नये जीवन के संबंध में आशा की नयी 
किरण फूट रही है। भूदान-आन्दोलन में जो भूमि देता हूँ वह धन्य है और जो भूमि 
प्राप्त करता हे बह भी धन्य हो जाता है। 

भूदान धीरे-धीरे भारतीय ग्रामीण जीवन का अविछिल्न अंग बनता जा रहा 
है। इससे सम्पत्नों और विपन्नों के बीच विद्ेष नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग 
बढ़ता है। इस परिवर्तन से हिंसापूर्ण क्रान्ति जिन्हें लाने का प्रयाशा कम्युनिस्ट 
नेता करते रहे हैं जनता की दृष्टि में निरर्थक हो गभी। जब भसूमिपति स्वर्य अपनी 
भूमि का कुछ अंश भूमिहीनों को देने के लिए तेयार है तो उसके लिए हिसात्मक 
विधियों द्वारा अपहरण करने की क्या आवश्यकता। लेकिन यहू भ्रम प्राय: उठता 
हे कि क्या भूमिपति स्वेच्छा से अपनी सामान्य जावेश्यकंता से अधिक उपजाऊ 
और अनुपजाऊ भूमि दान में देंगे ? क्या भूमि का वितरण समान करने में भूदान 
यज्ञ सहायक बन सकता है? यदि शूदान यज्ञ पूर्णतः सफछ हुआ तो इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं कि भूमि-वितरण की असमानता बहुत कुछ मिटावी जा 
सकती है। 


तृतीय खण्ड 

[दाम को सक्जता के आधार-स्तम्ण बायायें घिनोदा 

भूदान की प्रगति जनता के अन्तःकरण के परिवर्तन की गति पर निर्भर है। 
हुंदय की विशालता ओर आत्म-्त्याग के प्राचीन आदर्शों से ओत-प्रोतः भारतीय 
जनता इस परिवर्तत का उपयुक्त क्षेत्र प्रस्तुत करती है। इसके जन्मदाता और 
संचाकक आचाय॑ भावषे हैं जो अपना सभ्पर्ण जीवन समाज सेवा में अपित कर चके 

तथा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सहवास में २० वर्ष की अवध्या से छंकर 

उनके देहाबसान तक सत्य और अहिसा का पाठ सीखते रहें। उच्छीं की प्रश्णा से 
इसकी अब तक सफलता मिछती रही है | भविष्य में भी इसकों लगातार सफ 
लता मिलती रहेगी इसमें ततिक भी सनन्‍्देंह नहीं। इसकी बागडोर रखते वाला 
व्यक्ति वासनाओं के सामान्‍य स्तर से उठ कर “बहुजन हिताब, बहुजन सुखाय 
की भावना से इसका संचालन कर रहा है। उनका योग-यक्‍त और आत्मनिष्ठ 
व्यवितत्व तथा पर्णतः निःस्वार्थ प्रयास अनायास ही छोगों को अपनी जोर आक्रृष्ट 
कर लेता है और सभी यथाशक्ति उनके वचनों का पालन करने, उनके सुझावों को 
अपनाने और भारत की परम्परागत यज्ञभावना के अर्थात्ीन छप को अधिक से 
अधिक सफर बनाने में सहर्ष तत्पर हो जाते हैं। कितने प्ताधारण छोंग भूदान- 
संचालक के व्यवितत्व से ही प्रभावित होकर अपना सब कुछ छोड़ कर इस यज्ञ को 
व्यापक बनाने वाल कार्यकर्ता हो गये। श्री जयप्रकाश नारायण जैसे सुभट राज- 
नैतिक नेताओं ने और. अन्य नेता भी इस यज्ञ की अपूर्वता और इसके जम्मदाता की 
कर्सव्य-भिष्ठा' से प्रभावित होकर अपने को सामान्य राजनीति से हटाकर भूदान 
आन्दीलन का सामाच्य कार्यकर्ता बन। लिया है। 

बिनोब! जी' का बहुभाषा विद होना उन्हें और भी जमप्रिय तथा अपने आस्दो- 
लत में सफक घना रहा है। वम्बई राज्य के कोलावा जिले में जन्म होने से मराठी 
तो इनकी मातभाषा ही है। अधिकांश बचपन बड़ीदा राज में बीतने और कई 


१. बिनोबा भावे जी ११ सितस्तर, १८९५ को एक सहं।राण्टर परियाए में 
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वर्षों तक लगातार महात्मा गांधी' जी के साथ सावरमती आश्रम में रहने से गुजराती 
और हिन्दी भी इनके लिए मातृुभाषा-जसी ही है। उर्दू, बंगला, उड़िया, पंजाबी, 
और दक्षिण भारत की' चारों भाषाओं का भी उन्होंने पर्याप्त अभ्यास किया है। 
इस प्रकार देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं से परिचित होने के कारण उन्हें अपनी 
पदयात्रा में बड़ी सुगमता होती है और अपने उद्देश्य-प्राप्ति में सरलता होती' है। 
यद्यपि आधुनिक शिक्षा की उच्च उपाधियां उनके पास नहीं हैं लेकित भारत के 
धर्मों और संस्कृति का बिशद अध्ययन है। इसके अतिरिक्‍त गांधी जी के गुणों, 
उनकी आदतों और भारत का चित्र बदल देने के उनके स्वप्नों का जितना अधिक 
प्रतिविभ्व॒ इनमें दीख पड़ता हैँ उतना भारत में आज सम्भवत्तः किसी दूसरे में नहीं 
दीखता। इसको अतिरिक्त जनता में नया जीवत लाने में ये सतत प्रयत्नशील 
रहे है। हस्तकला द्वारा शिक्षा प्रसार में इनका सक्तिय योग रहा। अस्पृश्यता 
निवारण के आन्दोलन और सत्याग्रहों में भी ये सदेव' अग्रसर रहे हं। इससे जन- 
आन्दोलनों की समस्याओं तथा जनता की भावताओं और मनोषृत्तियों का इन्हें 
प्र्ण व्यावहारिक ज्ञान है। 
अपने अध्ययन, ज्ञान और अनुभव के बल पर आचार्य जी भूदाव आन्दोलन 
को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इनके अनुगाभियों और कार्यकर्ताओं 
की एक बड़ी सेता बन गगी है। उनमें से प्रत्येक इनके संकेत पर कुछ भी बलिदान 
दे सकता है। 


जनता और जननेता का सहयोग | 


भदान आन्दोलन की सफलत! में भारतीय जनता और विभिन्न राजनीतिक 
द्कों के कार्यकर्ता भी पर्याप्त योग दे रहे हैं। विनोबा भावे जी कोई क्षतिपूर्ति 
का आश्वासन नहीं देते और न तो न्‍्यायारूय से भूवान के निर्मित्त भादेश ही जारी' 
कराते है। वे जनता से केवल अपने सहवासियों के प्रति प्रेम मांगते हैं और दीन 
भूमिद्वीनों की सुव्यवस्था के लिए भूमिदान चाहते हैं। उनके आह्वान पर भारत 
के सभी हिस्सों से छाखों छोटे-बड़े भ्स्वामी आगे बढ़े हैं जौर उन्होंने साधनहीन 


प्रदा हुए थे। इतकी माता श्रीमती सक्मिगी देवी धामिक प्रत्ृ॒त्ति की महिला थीं। 
इसके पिता श्री मरहरि शंभुराव भावे बड़े सच्चरित्र और घिनयशील व्यक्ति थे। 
जे सूती वस्त निर्माण के विशेषज्ञ थे । 
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देशवासियों के लिए यथाशक्ति भूमि दान दिया है। बिनोवा जी की एक-एक यात्रा 
में हजारों एकड़ भूमि दान में मिछ्ली है। यह सफलता भारतीय जनता के सहयोग 
में ही सम्भव हो सकी है। कम्युनिस्टों को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के कार्य- 
कर्त्ताओं ने आचाय॑ विवोबा के प्रयत्नों को सफल बनाने में योग दिया है। जैसा 
कि पहले बतलाया गया हूँ प्रजा समाजवादी दल के प्रमुख नेता' श्री जयप्रकाश 
नारायण ने भूदान आन्दोलन को सफल बनाने के लिए 'राजनीति से अपने को पूर्णे 
बिलग कर लिया। विहार राज्य में भूद्ान की अपू्व प्रगति उनके वैयक्तिक प्रयत्नों 
और प्रभावों का परिषाम थी। सर्वोदिय समाज के लिए प्रयलशील नेताओं 
और. कार्यकर्ताओं से भी इस आन्दोलन को सफछ बनाने में पूरी सहायता 
मिली है। 

सन्त विनोबा के नेतृत्व में निस्वार्थ भाव से कार्य करते वाले लोगों के प्रयत्तों 
और जनता के सहयोग से भूदान आन्दोलन की सफलता ध्रुव निश्चित है। इसकी 
प्रगति में सहायक साधनों और शक्तियों को देखते हुए भूदान के लक्ष्यों को प्राप्त 
करना साधारण क्रम रुगता है। 


७9 


हा 
चतुथ सा 
चा रद पजाय्प जम ध्द्व ऋखथारएफ | छ्ष्‌ रु पल पूर्ण [१7"* 8 छि || 
जुदान आादाइन का आाशुद्ध सभा 


छेफिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भदाव आन्दोछन सफछ हो जाने मात्र 
ही भारत की आर्थिक प्रगति सम्भव हो पर्केगी ? मान लीजिए २ करोड़ एकड़ 
ही नहीं बल्कि ३ करोड़ एकड़ भूमि भूदान में मिलती है और उसे डेढ़ करोड़ श्रमिकों 
में वितरित कर दिया जात! है। इससे प्रति व्यक्ति को दो एकड़ 'भधि सूूभ हो सकेगी । 
यह वितरण तो तब सम्भव होगा जबकि कार्यकर्ताओं के आधार पर भूमि-बितरण 
हो। पर कार्यकर्ताओं के आश्रितों की संख्या समान नहीं है। अधिक आशितों वाले 
श्रमिक कम जश्चितोंबाजों की अपेक्षा कम' लाभान्वित होंगे। इस दोष को दूर 
करने के लिए उपभोवताओं की संख्या के आधार पर भूमि-वितरण किया जा सवता 
हैं। लेकिन उस परिस्थिति में भूमि का उचित उत्पादनपूर्ण उपयोग सम्भव नही 
होगा। उत्पादकता की दृष्टि से भी यह वितरण हितकर नहीं होगा। 
विभिन्न जनगणनाओं को देखते हुए यह प्रतीत होता हैँ कि भारत की 
जनसंख्या लगातार बढ़ती रही है। बढ़ने का क्रम भी समय बीतने के शाथ 
अधिक होता जा रहा हूँ। नीचे दी गपी तालिका से यहू तथ्य पूर्णतः स्पष्ट 
होता है :-- 


भारतीय जन-संज्या में दशाब्दि क्रम से वृद्धि 








जनगणन।! का बंर्ष क्‍ जन-संख्या विगत दशाब्दि में बरद्धि 
(८९१ शश्करोड़ ५९छाख.. टाल 
१९२१ २४ करोड़ ८१ लाख ९ करोड़ २२ छाखे 
१९२१. २७ करोड़ ५५ छाख २ करोड़ ७४ लछाख 
१९४१ ३१ करोड़ २८ छाख ॥ करोड़ ७३ लाख 


१९५१ .. ... ३५ करोड़ ६९ लाख ४ करोड़ ११ लाख . 
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वृद्धि का दशाब्दि में वृद्धि का मध्य परिमाण” १९२१-३१ में १०४ प्रति- 
शत, १९३१-४१ में १२'७ प्रतिशत, १९४१-५१ में १३-७ प्रतिशत रहा। 
वृद्धि की इस गति को दंखते हुए १९६१-७१ और ८९१ में यहां की जन-संख्या 
लगातार अधिक होती जायगी। जन-गणना आयुक्‍त ने अनेक कारणों की. परीक्षा 
के उपरान्त यह अनुमान किया हैं कि जन-संख्या में भावी वृद्धि तिस्त प्रकार 
होगी :--- 





पाप्रक्रपम/आ-्सफग्रधधदपव्यधटपार 
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बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्नों की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। सन 
१९५१ में ही यह अनमान छगाया गया था कि प्रतिवर्ष ठगभग ३४ लाख टन अनाज 
वी कभी पड़ती है जबकि उस वर्ष कुछ खेती हुई भूमि के ७८ प्रतिशत हिस्से में 
५ करोड़ ५६ लाख टन क्षत्ञ पैदा हुआ था। इस प्रकार सामान्यतः प्रतिवर्ष कुछ 
अन्न ७ करोड़ टन के लगभग पैदा हुआ माना जा सकता है। 

पन्‌ १९५१ में करू अन्न की आवर्यकता ७ करोड़ ५० छाख टन के ऊगभग 
आंकी गयी थी। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथे अन्न की बढ़ती हुई आवश्यकता 
निम्न झूप में आंकी जा सकर्ल ' 





यर्ष (शान) जनसंख्या. आवश्यक खाद्यान्न आवश्यक बुद्धि की 
(करोड़ में) (छाप्ल टनों में) मात्रा (छाख टर्ों में) 





में ३८०. लाख दन अर्थात १९७१ की सामान्य उत्पत्ति के आजे से शभिफ की वृद्धि 
आवश्यक है। जम-संख्या जायुवत में जोत की भूमि थे चुद्धि. द्िचाएँ के रावनों के 
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विकास और अच्छी खाद के उपयोग आदि के परिणाम का सतकंतापूर्वेक अध्ययन 
करने के पश्चात यह अनुमान किया था कि १९८१ तक २ करोड़ ४० छाख टन की 
बद्धि ही सकती है। इस प्रकार १४० छास्न टन का अभाव आता हे। 

इस अभाव को दूर करने में भूदाव आन्दोलन का योग कितना हो सकता है 
यह अभी पूर्ण छप से निश्चित नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित उत्पादन 
के विकास की केवल दो सम्भावनाएँ हँ--पहली तो यह कि भूमिह्दीन कृषकों को 
भूमि दिये जाने से सबन कृषि के परिणामस्वरूप. अधिक उत्पादन हो सकता हे, 
दूसरी यह सम्भावना है कि दात में मिली परती भूमि को भी कृषियोग्य बताया 
जा सकेगा और उससे भी उत्पादत बढ़ेगा । इसका सबसे बड़ा योग भूमिहीन कृपकों 
की मनोवृत्तियों में परिवर्तत लाना है। जो कुछ भी जमीन उन्‍हें भूस्वामियों से 
निःस्वार्थ भाव से मिलती है उससे उनका दृष्टिकोण कृतज्ञतापूर्ण और सहयोगभय 
हो जाता हैं। फिर असन्तोष की जो ज्वाला उन्हें हिसात्मक पद्धतियों को अपनाने 
और इस प्रकार कम्यनिज्म को बढ़ावा देने में योग देती अपने आप ज्ञान्त हो जाती 
है। देश की विपन्नता का वाध्तविक रूप उन्हें कुछ भूमिफतियों के कारण नहीं 
बल्कि उत्पादन के अभाव के परिणामस्वरूप झलकते लगता है। उसे दूर करने 
के लिए सहयोग और सहकारिता के आधार पर कार्य करने की प्रवृत्ति उनमें 
उत्पन्न होती है। साधारण कृषकों की यह परिवर्तित मवोवृत्ति ही प्रजातन्भात्मक 
विधियों से' देश का आशिक उत्थान करने का सुदृढ़ आधार निर्मित करती हैं। 


सम्पक्तिदास्‌ 


जैसा कि पहले बतकाया गया है विनोबा जी भूदान' से ऐसी सामाजिक और 
राजनीतिक व्यवस्था कायम करना चाहते है जिसमें धनी-निर्धन, भूमिपति-भूमिहीन 
आदि के भेद समाप्त हो जाय॑। इस बवर्गे-विहीन समाज को बनाने के लिए हिसात्मक 
विधियों को नहीं बल्कि हृद्य-परिवर्तत और सही विचार-धारा के मार्ग को अपनाया 
गया है। भूदान इस ओर प्रथम प्रथास था। आर्थिक समानता और स्वतस्वता 
लाने का सहेश्य पूर्ण बनाने के लिए, दूसरे प्रयोग सम्पत्तिदान का, प्रारम्भ बिहार की 
पदयात्रा करते समय विनोबा जी ने किया। इस पर प्रकाश देते हुए उन्होंने कहा 
था कि मेरा पहला पग. भूदान था अगछा' पण होगा सम्पत्तिदान। अब में एक तीसरा 
पा लगा जिसमें दरिद्र नारायण के लिए अपने सर्वस्व का दान कर बदले में गरीबी' 
को स्वीकार कंरता होगा।. उनकी उत्कट अभिलाषा है कि सभी भगवान के दिये 
हुए धत का समान रूप से उपभोग करें। रे 
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पसम्पत्ति-दान का प्रारम्भ करने का निश्चय पहले से ही किया गया था। लेकिन 
भूमि की समस्या अन्य समस्याओं से अधिक मौलिक थी, इसलिए प्रारम्भ भूमिदान 
से किया गया । भूदान की सफलता ने आर्थिक असमानता के प्रमुख कारण---सम्पत्ति 
की विषमता--को दूर करने के लिए सम्पत्तिदान प्रारम्भ करने की प्रेरणा दी | बिहार 
के चांडिल नामक स्थान पर भाषण देते हुए आचार्य विनोवा ने इस नयी पद्धति के 
संबंध में यह कहा था कि भूदान के साथ-साथ मेंने दान में एक दूसरा कार्यक्रम भी 
बनाया है-सम्पत्तिदान । भूदान यज्ञ की पूर्ति के छिए यह आवश्यक है। भूमि की 
समस्या अन्य समस्याओं से अधिक मौलिक थी। हमने केवल भूदाव यज्ञ का काम 
किया और अब तक हमार! मुख्य कार्य बही है। किन्तु जब में विहार आया और 
बड़े पैमाने पर इस प्रास्त की भूमि-समस्या को हल करने का हमते निश्चय किया 
तो ऐसा अनुभव हुआ कि अब सम्पत्तिदान प्रारम्भ करने का समय आ गया है। 

बिहार से ही विनोवा जी की पदयात्रा में भूदान के साथ सम्पत्तिदान का भी 
कार्यक्रम सम्मिलित हो गया। जिन छोगों के पास भूमि है वे भूदाव देते हें और 
सभी लोग शक्ति और इच्छा के अनुसार सम्पत्तिदान देते हैँ। 


जीवनन्वदान और पग्राम-दान 


सम्पत्तिदान के बाद ही जीवनंदान और प्रामद्धान का क्रम प्रारम्भ किया गया 
है। बहुत से व्यक्ति समाज-सेवा के निभित्त अपना सब कुछ छोड़कर आचार्य जी 
के अनुगामी बन गये हैं और समाज की उन्नति के लिए ही अपने जीवन का प्रत्येक 
क्षण छगाते है । 

भूदान के रूप को व्यापक बनाने और सामूहिक खेती' की व्यवस्था सरल करने 
के लिए ग्रामदान का भी कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें गांव के सभी लोग अपती 
परी भूमि गांव-समाज को दान कर देते हैं। भूमि का स्वामित्व व्यक्तियों से हट 
कर गांव-समाज में आा जाता है। फिर सम्पूर्ण जमीन की खेती ग्रामीणों के सहयोग 
से बड़े पैमाने पर की जाती है। 

भ्रममदान का यह कम अहिसात्मक और शान्तिपूर्ण पद्धति से भारतभूमि में वही 
परिवर्तन छा रहा है जो रूस में भयंकर संघर्ष और ऋर हिसात्मक विधि से सम्भवह 
सका। इस प्रयोग से भारतीय ग्राभीणों की मतोवृरत्ति धीरे-भीरे बहुत बदल रही' है। 


सपसहार 
भूदान, सम्पत्तिदात, भ्रामदाल भौर जीवनवान के सफल कार्यक्रमों से आचार्य - 
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बिनोबा भावे ने महात्मा गांधी के टुस्टीशिप सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया है | 
प्रत्येक व्यक्ति को स्वामित्व की निरंकुशता से मुक्ति दिलाने का प्रशस्त भागे 
दिखाया गया हैं। धन और अधिकार की उनकी भूख शुद्ध की जा रही है। भूदान, 
सम्पत्तिदान और ग्रामदान के माध्यम से विनोबा जी ने समाज को व्यक्ति से ऊपर 
प्रतिष्ठित किया है। भूमि को भगवान की अन्य देनों जैसे बायु, जछ, प्रकाश आदि 
की तरह पूर्ण मुक्त बनाया जा रहा है। इसे व्यवित के स्वाभित्व से ही नहीं वरन्‌ 
सरकारी स्वामित्व से भी स्वतंत्र करने का प्रयास हो रहा है । 

आचार्य बिनोबा ने भूदान के झूप में प्रजातन्त्रात्मक ढांबे के अन्तर्गत भूमि- 
समस्या के शीद्य समाधान का मार्ग प्रस्तुत किया है। इससे करोड़ों भूभिहीवों, 
कृषकों की आकुलता समाप्त करने में पर्याप्त योग मिला है और कम्युनिस्ट नेताओं 
द्वारा प्रोत्साहित क्रान्तिपूर्ण विस्फोट को बचाया जा सका है। इसकी सफल प्रगति 
गांधीयाद के उन्हीं अमृल्य तत्वों पर आधारित है, जिनसे विशाल साम्राज्य की 
अपार संन्‍्य-शवित के विरुद्ध ३५ करोड़ जनता को स्वतन्त्रता शुलूभ हो! सकी। 
बविवोबा जी लोगों से अपने सहवासियों के प्रति प्रेभ मांगते हैं उसी का प्रदर्शन भूदान 
में चाहते है। अपने देशवासियों के प्रति प्रेम के सिद्धान्त का यह अदभुत प्रयोग है । 
इससे भारत की क़षकीय समस्या बड़ी सुगमता से हछ हो रही है। 

संत विनोबा के कुशल नेतृत्व में संचाकित ये आन्दोलन विश्व को नया 
प्रकाश दे रहे है कि अहिसात्मक पद्धति द्वारा भी' कितनी सुगमता से भूमि-स्वाभित्व 
की भावना समाप्त हो सकती है। इससे विश्व के इतिहास में समाजवादी समाज 
स्थापित करने का एक नया मार्ग सुझूम हो सका हूँ। इसका सेद्धान्तिक आधार 
गांधीवाद हैं और इसकी सफछूता के उपकरण भारतीयों की सहुंदयता, देशभवित 
और ति:शह्वार्थ त्याग की भावनाएँ है जिसके लिए भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन 
काल से प्रख्यात रही है। 

पूर्व और पश्चिम के जो भी लोग मानवीय स्वातन्ण्य का मूल्य समझते हैँ वे 
बिनोवा जी की बुद्धि, कल्पना और त्याग के लिए सर्देव आभारी रहेंगे। 


दसबा अध्याय 


सामाजिक पुनर्गठन : प्रथम 
सामाजिक कान्ति को आवद्यकता 
जेसा कि प्रथम खण्ड के पहुछे अध्याय में बताया गया है भारत-सरकार का 
उद्देश्य देश में केवल प्रजातम्तात्मक व्यवस्था कायम रखना ही नहीं बल्कि एक 
कल्याणमय राज्य को स्थापवा करना हैं। इसके निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक 
नागरिक को आर्थिक उन्नति का स्व॒तन्त्र क्षेत्र मना चाहिए और आ्िक विकास 
की बाधाओं तथा उत्पादन के साधनों का अनुचित संग्रह रोकना चाहिए । छेकिन 
आर्थिक उन्नति का निर्बाध क्षेत्र देने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रत्येक 
नागरिक को मर्यादापर्ण स्थान सुरक्षित करना हैं, जिससे सभी वर्ग जाति, रंग, धर्म 
से प्रभावित न होकर स्वतन्त्र प्रगति का समान अवसर पा सकें। इसके अतिरिक्‍त 
परम्परागत प्रथाओं और जनुचित सामाजिक संस्थाओं के कारण जो लोग शक्तिहीन 
है अथवा जिनकी प्राय: अवहेलना होती रही है उन्हें आगे बढ़ाने और सम्मानपूर्ण 
जीवन व्यतीत करने के लिए विशेष अवसर दिया जाय। समाज के इस वर्ग में 
महिलाएँ, बच्चे, अछत और दलित जातियाँ, जन-जातियाँ और अपंग लोग आते 
हैं। परिस्थितियों अथवा स्वभाव से जो अपराधी मनोवृत्ति वाले हूँ उनमें सुधार 
लाकर उन्हें नेतिक जीवन बिताने के लिए क्षेत्र प्रस्तुत करना भी समाज को विका- 
सोन्मुख और पुनर्गठित करने के लिए आवश्यक है। श्भी व्यक्तियों को स्वतत्त्र, 
नैतिक और भर्यादापर्ण जीवन व्यतीत करने का क्षेत्र सुछझभ करने पर ही हमारा 
समाज कव्याण-राज्य के आद्शों को मिरूपित कर सकता हैं और तभी सच्ची 
प्रजातत्त्रात्मक. व्यवस्था' सम्भव हो सकती हैं। ः 
ज्ञान और व्यापक दृष्टिकोण का धीरे-धीरे छोप हो जाने से हमारे समाज में 
ऐसी' जड़ता और कुप्रथाएँ आ गयीं जिनमें सुविधापूर्ण स्थितिवाले अन्य वर्गों की 
स्वतन्जता का निजी स्वार्थों के किए. अपहरण करता और उनका शोषण करना 
अपना अधिकार समझसे छगे। जन्म ही विशिष्टता का आधार हो गया। कर्म 
की मर्यादा, समाप्त प्रायः थी। कर्मों के विभाजन का आधार सुविधा, योग्यता 
१५ द जी ह 
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और रूचि नहीं रही वल्कि परम्परागत वर्ग और जातियाँ हो गयीं। परिणामस्वरूप 
व्यक्ति को अपनी एच्छा और शक्ति के अनंसार उचित कार्य करने का अवसर 
नहीं मिलने छलगा। महिलाओं और निम्न जातियों को पुरुषों और उच्च 
जातियों का मुखापेक्षी' रहता पड़ता था। परिस्थितियोंबश बाध्य होकर अनेतिक 
मार्गों को अपनाने बाले नर-तारियों को सर्व-साधारण वर्ग से त्यकत रामझा जाता 
था। अपनी भर समझने और उसे सधारत के लिए तत्पर होने पर भी पथश्रप्टों 
के लिए समाज में मर्यावदापूर्ण स्थान पुनः प्राप्त करना प्रायः असंम8्भव था। इसी 
प्रकार कुष्ट और अन्य भयंकर कूआछत की बीमारियों से आकरान्त भिश्वमंग, 
गछियों और सड़कों में अपना दूःखसय बोझिल जीवन तो खींचते ही हैं साथ ही 
समाज के स्वस्थ नागरिकों में भी अपने रोग का विस्तार करते फिरते हैं। 
जब तक हमारे समाज की ये कुरीतियाँ दूर नहीं होतीं, राष्ट्र का उत्बान सम्भव 
हीं है और न तो इसके चाभरिक को स्वतन्त्र मर्यादापूर्ण जीवन बिताने का ही 
क्षेत्र सुलभ हो सकेगा। फिर कल्याण-राज्य की भावना कैसे साकार हो सकती है ? 
इसलिए देश की प्राकृतिक शक्तियों के उच्चतम' प्रयोग, उत्पादन की व्टि 
तथा वितरण की समानता लाने बाली आधिक क्रांतियों के साथ समाज की 
कुप्रथाओं को मिटाने, दलित और अवहेलित बर्गों को भर्यादापूर्ण स्थान देने तथा! 
वर्तमान परिस्थितियों से विषमता रखने दाछे नियमों और रीतियों में परिवर्तेन 
लाने के लिए सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता रही है। 


ऋत्ति के दो भागे 


यह कान्ति दो मार्गों का साथ अनुसरण करने से आ सकती हूँ। प्रथमतः 
प्रत्येक नागरिक को समाज के प्रस्तुत दोषों से परिचित कराकर तथा उंसकी मिटाने 
की आवश्यकता समझाकर आदर्श समाज - के तये दृष्टिकोण का जाने कराया 
जाय। द्विंतीयत: समाज को व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जो दोषपुृर्ण अथवा अनुपयुवत 
कानून है उनमें परिवर्तन छाकर उन्हें नयी' आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाय। 

इन दोनों विधियों का साथ प्रयोग किये बिना सामाजिक पुनर्गठन सम्भव नहीं 

है और न तो सामाजिक क्राच्ति ही पूर्ण हो सकती है। केवल दृष्टिकोण परिवर्तित 
करके तथा समाज बनाने में बहुत समय छग संकता है और बहुत से छोग फिर भी 
अपने पुराने ढरे पर चलते रह सकते हैं। जड़ मपोयृत्ति वाले कामून और दण्ड 
के भग से ही नयी व्यवस्था भानने को तेयार होते हैं।. इस प्रकार मयी ज्यवस्था 
 समझांसे और उसे अपनाने की मेरणा देने के साथ यदि पुरानी प्रथा के विरुद्ध विशेष. 
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कानून भी वना दिये जाय॑ तो परिवर्तन ओर पुनर्गठत की गति में काफी तीव्रता जा 
शाकती हू । 

इसी प्रकार केवऊ नये कानून बना देंगे मात्र से ही सामाजिक व्यजस्थाएँ नहीं 
बदल सकती। यदि सभी अथवा अधिकांश छोंग पुरानी रीतियों के प्रति श्रद्धा 
रखें और गये नियमों को अवहेलना की द्‌ प्टि से देखें तो कानून वनने पर भी पुरानी 
प्रथाएँ ज्यों की त्यों चछती रहती हैं। विवाह संबंधी शारदा एक्ट की प्रभावहीनता 
इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसलिए कानूव बनाने के साथ ही तयी व्यवस्था 
अपनाने की तत्परता भी समाज में उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए विशेष प्रचारों 
और प्रयोगों द्वारा जन-गत पर प्रभाव डॉलना आवश्यक हू। 


द्वितीय खण्ड 
नव-भारत में इम दोनों शागों का अनृश्षस्ण : प्राचर मार्ग 
हमारे यहां समाज की कुप्रथाओं और उसके प्रवाह की बाधाओं को दूर करने 
ली सामाजिक कास्तिरयाँ दोनों विधियों से लाथी जा रही हं। प्रचार-विधि 
का प्रयोग स्वतन्त्रता मिलने के पूर्व सेही हो रहा हँ। महात्मा गांधी के नेतृत्व 
में काग्रेंस कार्यकर्ताओं का अछतोद्धार और छञजाछत को भावना भिटाने के प्रय 
अपनी व्यापकता गऔर प्रभाव की दृष्टि से अपवे रहे है। इसके अतिरिक्त 
निशाधार महिलाओं, अभाथ बच्चों तथा अपाहिजों की व्यवस्था के लिए बवेयवितिक 
योगों पर अनेक संस्थाएँ चलायी जा रही हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में 
इन आश्रमों और संस्थाओं की कार्य-विधियों का अध्ययत्त करते और उन्हें अपने 
मार्ग पर और तेजी से अग्रसर कराने के लिए विशद्येष सहायता की' व्यवस्था 
की' गयी हैँ । केक्ीय समाज-कल्याण परिषद द्वारा (सेन्दट्रल सोशल बेल्फेयर बोर्ड) 
बच्चों और महिलाओं के कल्याण संबंधी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने के लिए 
४ करोड़ रुपये दिये जाने की व्यवस्था की गयी. । इस संबंध में बोर्ड ने २१७४ ऐच्छिक 
संस्थाओं को रूगभग ७५"४३ राख रुपये की सहायता दी। इन संस्थाओं में से 
५९२ बच्चों के कल्याण में लगी रहने बाली संस्थाएँ, ६६७ महिलाओं के कल्याण 
में, १५० अपाहिजों की व्यवस्था करने वाली और ७६५० सामान्य कल्याण-कार्ये 
में छुगी संस्थाएँ थीं। केन्रीय कल्याणमण्डल की सहायता के लिए राज्यों में भी 
कल्याण-मण्ड्छों को स्थापना की गयी है। 
.._ गांवों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण-कार्ये चलाने के लिए तथा स्थानीय 
संस्थाओं से इसमें सहयोग प्राप्त करने के लिए केद्धीय और राज्य के कल्याण-मण्डलों 
ने कल्याण-प्रसार योजनाएँ चलाना प्रारम्भ किया है। पंचवर्षीय प्रथम योजना- . 
काल में छगभग ३०० ऐसी योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। प्रत्येक योजना ऊगभग 
. २५ गांवों में कल्याण-कार्य प्रसारित करती' है। इस पर प्रथम आयोजना-काल में - 
 छगभग <५ लाख रुपये व्यय किये गये। महिला कार्याकर्ताओं की संख्या बढ़ाने. 
. के लिए कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीयरमारक-निधि का प्रयोग करके छगमग ५५०- 


साभाजक घुनगठनस : प्रयन्त हर 


ग्राम-सेविकाओं क प्रशिक्षण की व्यवस्था केद्वीय समाज-कत्याण-मण्डल ने 
की है । 
बविधाग-सार्ग 

कानून के क्षेत्र में समाजोत्थान के लिए किये गये प्रयल और भी महत्त्वपूर्ण 
हैं। देश की सभी व्यवस्थाओं के वैधानिक आधार संविधान में ही यह सिद्धात्त 
अपनाया गया हूँ कि प्रत्येक वागरिक को धर्म, जाति आदि के बिना विभेद के न्याय, 
स्वृतन्मता, समानता के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। राज्य-तीति के निर्देशक 
सिद्धान्त के रूप में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार प्रत्येक नागरिक-तर और 
नारी-को जीवनयापन के पर्याप्त साधन समाव रूप से सुरूभ करेगी और पुरुषों 
तथा स्त्रियों को समान्र कार्य के लिए सभान बेसन दिया जायगा। अमिकों-पुरुषों 
और स्थ्रियों-के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की कम आये का दुरुपयोग 
नहीं होगा। आर्थिक परिस्थितियों से बाध्य होकर कोई भी व्यवित अपनी' शक्ति 
अथवा अवस्था के विपरीत कार्य करने को बाध्य नहीं किया जाथगा। बचपन 
और यौवन को शोषण, विपज्नता और सेतिक पतन से बचाया जायगा। 

बागरिकों को शोषण से बचाने के छिए संविधान के अनुच्छेद २३ और २४ 
में यह व्यवस्था की गयी है कि अनेतिक कार्यो के लिए व्यक्तियों का एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर भेजना या उनसे बेगार लेना अवेध होगा। इसी प्रकार १४ वर्ष 
से कम आय वाले बच्चों को फैक्टरी था खानों या दूसरे किसी जोखिम वाले कार्यों 
में नहीं ऊमाया जा सकेगा। अनुच्छेद १५ के अनुसार राज्य द्वारा भागरिकों में 
धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर. किसी' प्रकार का भेद-भाव 
ने किया' जाथगा। सरकारी नौकरियों में भी धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान, 
सिवासस्थाव आदि के आधार पर किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं 5हराथी जायगी | 

छआछत को १७वें अनब्छेद के अनयार एकद्स वर्जित कर दिया गया हैं। 
इसको किंसी' प्रकार मानता निषिद्ध है। 

इस प्रकार संविधान में ही ज्ञामाजिक दोषों-विभिन्न नागरिकों में धर्म, जाति 
वंश, जन्मस्थान, लिंग को आधार पर किये जाने वाले भेद-भाव, छुआछूत आदि को 
मिठाने का प्रावधान दिया गया हैं। छेकिन केवल इनसे ही समाज का पूरा सुधार _ 
. सम्भव नहीं है। हमार अनेक ऐसे साभांजिदा विधान थे यो भेद-भाव पर आधारित 
थे। विवाह, उत्तराधिकारिता आदि के कानूम पयों और स्त्रियों के अधिकारों 

की असमानता .पर ही निर्भर थे। हिन्दू-विंधान के. अंनुसार स्त्रियों . को सदेव 
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पराश्षित ही माना जाता था। याशवल्वय स्मृति के अनुसार स्थियाँ बचपन में 
अपने पिता की देख-रेख में रहती हें, युवायस्था में पत्ति को देखरेख में तथा 
वृद्धावस्था में अपने पत्रों द्वारा संरक्षित होती हैं। 

महिलाओं के अनेतिक उपयोग पर अथवा अनेतिक कार्यों के निश्चित्त उनके 
कऋय-पिक्रग या छोभ और दक्ति के बल पर उन्हें वेश्यावत्ति अपनानें की बिवशता 
पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था। कुछ स्थानों में इसे रोकने के लिए कानूव 
बनाये गये थे छेकिन उनका पालन नाम-मात्र ही हो पाता था। बच्चों के छालन- 
पालन अथवा उन्हें शोषण से बचाने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था। 
भिखमंगी रोकने अथवा अपराधी ममोवृत्तियों को सुधारने के लिए भी उचित 
विधान का अभाव था। इन दोषों को दूर करने के लिए विशेष विधान बनाये 
बिला हमारे राष्ट्रीय जीवन को आधार प्रस्तुत करने वाली महिऊाओं तथा भविष्ण 
वनाने वाले बच्चों का सुधार ओर स्वतस्त् वातावरण में उनकी निर्बाध प्रगति 
सम्भव नहीं थी। राष्ठीय जीवन के अच्य दोषों जेसे भिखमंगी, अपराध करने की 
प्रवत्ति आदि का सुधार भी समाजोत्थान के लिए अनिवार्य था। 

भारत-सरकार इन सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर और अन्य प्रयत्नों द्रारा सुधार 
लाने का संगठित प्रयास कर रही है। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथत्तों और उनसे हुई 
प्रगतियों का विश्लेषण आगे दिया गया हू। 


तृतीय खण्ड 
मभाहिलाओं को स्थिपि का सुधार करने बाले विधान 


भारतीय महिलाएं विवाह और उत्तराधिकारिता संबंधी अधिकारों में पुरुषों 
की अपेक्षा बहुत कम स्थान रखती थीं। जीवन के इन मुख्य क्षेत्रों में उन्हें पर्णत 
पराधीन रहना पड़ता था। हिन्दू विधान के अनुसार स्त्रियों की यह स्थिति ही' उचित 
थी। संविधान के अनुरूप महिलाओं को पुझुषों के समान अधिकार और स्वतल्तता 
देने के लिए पुराने कानूनों में परिवर्तत छाने की आवश्यकता प्रतीत हुईं। स्वतस्त्रता 
के पश्चात से ही हमारी राष्ट्रीय सरकार इस और जागरूक है। चूँकि हिन्दू 
विधात का आधार ही' स्त्रियों की पराश्चिता और फराधीनता रही, इसलिए सर्वत्रथम 
इसी को बदलने के लिए हिन्दू कोड विल प्रस्तुत किया गया। छेकिन विशेष 
कारणों से यह बिल कानून का रूप नहीं ले सका। फिर भी महिलराओं के उत्थान 
के प्रयत्न चलते रहे और उन्हें विवाहु तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकारों 
की समानता ओर स्वतन्त्रता देने के लिए दो! अधिनियम बनाये गये । 





हिन्दू विवाह अधिनियम (१९५५) 

यह अधिनियम १८ मई, १९५५ से जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण 
भारत में राग है। हिन्दुओं में विवाह से सम्बन्धित विधान इसमें दिया गया है। हिन्दुओं 
में बिवाह के लिए इस अधिनियम के अनुसार निम्नांकित शर्तें पृ होनी चाहिए :--- 

१--कोई भी पक्ष अपना पहली विवाहिता या विवाहित न रखता हो। 

२---कोई भी' पक्ष पागल या अव्यवस्थित मस्तिष्क का न हो। 

३--बर १८ वर्ष का हो चुका हो और कन्या १५ वर्ष की हों चुकी हो। 

वर-कन्या आपस में ऐसा सम्बन्ध न रखती हों जिनमें वेबाहिक' सम्बन्ध 
होना अबिद्िित हो। गज 
 ५--वंर-कम्या एक दूसरे के सपिण्ड न हों। 

६---यदि क्या १८ वर्ष से केम हो तो उसके अभिभावक से विवाह की सम्मति 

प्राप्त कर ली' गयी हो। द 
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कछेकिन किसी भी परिस्थिति में १८ वर्ष से कम आयु वाली कन्या के विवाह 
को वर्जित करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष आदेश जारी किया जा सकता है। 

विवाह की विधि का कोई उल्लेख अधिनियम में नहीं है और न तो इसके 
पंजीयन को ही अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन विशेष परिस्थिति में पंजीयन 
न कराने पर २५ रुपये अर्थदण्ड रूगाया जा सदाता है। 

इस अधिनियम के बनने के पहले या बाद में स्थापित वेबाहिक सम्बन्ध परि- 
त्याज्य हो सकते हैँ और न्यायालय विशेष आधारों पर उन्हें रह कर सकता है। 

पति या पत्नी सहवासाधिकार की पुमराध्ति के छिए प्रार्थी हो सकते हैं यदि 
दसरा बिना किसी मान्य आधार के प्रार्थी के सहवास से बिग हो गया हो । 
न्यायाकृय सहवासाधिकार पवराप्ति के लिए आदेश भी जारी कर सकता है 


न्याधिक बिलगाव के आधार 


विवाह सम्बन्ध रखने वाला कोई भी पक्ष चाहे यह सम्बन्ध अधिनियम 
के पहले था बाद में स्थापित हुआ हो निम्नांकित में से. किसी भी आधार पर 
न्यायिक विछूगाव के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है:--- 
(१) प्रार्थना-पत्र देने के पहले लगातार दो वर्षों से दूसरे पक्ष द्वारा त्यक्त होने पर। 
(२) दूसरे पक्ष हारा इतना कूर व्यवहार किया गया हो कि प्रार्थी के मस्तिष्क 
से दूसरे पक्ष के साथ रहता हानिप्रद मालम होता हो। 
(१) दूसरा पक्ष प्रार्थना-यत्र देते के एक वर्ष पहले से भयंकर कुष्ट रोग से पीड़ित हो । 
(४) दूसरा पक्ष वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होने के पश्चात किसी दूसरे के साथ 
पति-पत्नी की तरह रहने ऊछूगा हो। 
इस अधिनियम में तबाहिक सम्बन्ध-विच्छेद के लिए जो भी प्रथाएँ अथवा 
वूसरे अधिनियम' के प्रावधान हों, सुरक्षित रखे गये हैं। इनके अतिरिक्‍त भिम्भांकित 
आधारों पर वैवाहिक सम्बन्ध-विच्छेद' का भी अधिकार दिया गया है। इस अधि- 
नियम के प्रारम्भ होने के १हले या बाद स्थापित वेवाहिक सम्बन्ध का कोई भी पक्ष 
सम्बन्ध-विच्छेद के लिए न्यायाऊय में प्रार्थना-पत्र दे सकता है। प्रार्थना-पत्र देते 
के निम्नाकित में से कोई भी आधार हो सकते हैं।--- 
(१) यदि दूसरा पक्ष किसी दूसरे के साथ अनेतिक सम्बन्ध रखने रूगा हो। 
(२) यदि उसने हिन्दू घर्म छोड़ दिया हो। 
. (३) यदि नह प्रार्थथा-पत्र देने के पिछेक्े तीने वर्षों से असाध्य मानसिक अस्व- 
स्‍्थता से पीड़ित हो। द 
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(४) यदि बह उपर्युक्त समय से भीषण अथवा असाध्य कुष्ट रोग से पीड़ित हो । 
(५) यदि बह उपर्यकत समय से संक्रामक धातुरोग से पीड़ित हो। 
(६) यदि उसने किसी धामिक स्थिति को प्राप्त कर संसार का त्याग कर दिया हो । 
(७) यदि बह पिछले सात वर्षों से जीवित रहता हुआ नहीं ज्ञात होता हो। आदि। 
वेबाहिक सम्बन्ध-विच्छेद के उपर्युक्त अधिकार पति और पत्ती दोनों को 
समानरूप से सुलभ हूँ। लेकिन इनके अतिरिवत पत्नियों को वेवाहिक सम्बन्ध- 
विच्छेद के लिए दो और अधिकार दिये गये हैं :--- 
(१) यदि विषाह इस अधिनियम के पूर्व हुआ हो और अधिनियम के पूर्व ही पति 
,... से दूसरा विवाह किया हो अथवा अधिनियम के पुर्व हुए बिवाह की पत्नी 
दूसरे विवाह के समय जीवित रहे। लेकिन यह अधिकार तभी व्यवहृत 
'हो सकता हैं यदि प्रार्थना-पत्र देते समय दूसरी पत्नी जीवित हो | 
(२) यदि विवाह-सम्बन्ध स्थापित होने पर पति बलात्कार या अनैसरगिक संगम 
का अपराधी घोषित किया गया हो। विवाह सम्बन्ध स्थापित होने 
के तीन वर्ष बाद ही विच्छेद के लछिए प्रार्थता-पत्र दिया जा सकता है। लेकिन 
यदि प्रार्थी विद्वेष कठियाई में हो अथवा प्रतिबादी अस्वाभाबिक ढंग से 
अनेतिक हो गया हो तो इस अवधि से पूर्त भी संबंध-विच्छेद का प्रार्थना- 
पत्र स्वीकार हो सकता है। 
बंबाहिक सम्बन्ध-विच्छेद के बाद दोनों व्यक्तित पुनः विवाह करने का अधिकार 
रखते हैँ । 
यदि कोई विवाह परित्याज्य घोषित हो गया हो लेकिन इस बीच में कोई 
सनन्‍्तान होती है तो उसे पर्ण बेधानिक मातेंगे। 
यदि कोई व्यक्ति अपने पहले बैवाहिक साथी के रहते हुए दूसरा विवाह करता 
है तो इस पर दो विवाह का अपराध लगाया जा सकता है। (आई० पी० सी० 
के अनुसार) । इसी प्रकार अल्प-बयस्कों के विवाह अथवा सपिण्डों और वर्जित 
सम्बन्धियों में वेवाहिक सम्बन्ध करने अथवा १८ वर्ष से कम वध के साथ उसके 
अभिभावक से बिता पूछ यदि विवाह होता है तो उसे भी दण्डतीय अपराध माना 
गया है। न्यायारुय इन कार्यवाहियों को प्रार्थी की इच्छानुसार अथवा अपनी ही 
इच्छा से गुप्त छूप ये कर सकता है.। बच्चों के भरण-पोषण की व्यवस्था भी न्याया- 
लथ निश्चित कर सकता है। 
क्‍ विवाह सम्बन्धी इस अधितियम के बन जाने से हिन्दू महिलाओं को अधिक 
. सुखमय दाम्पत्य-जीवेन व्यतीत करने की सुविधा मिली. है। वैवाहिक सम्वन 
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स्थिर करने में उनकी इच्छा भी देखी जाती हैं। यश्वपि १८ वर्ष से कम आय वाली 
महिलाओं के विवाह की अनुमति उनके अभिभावक से छी जाती है फिर भी विशज्येष 
परिस्थितियों में न्यायालय इस सम्बन्ध को अविहित घोषित कर सकता है। बहु- 
विवाह वर्जित होने से महिलाओं को सपत्नी-यातना से छुटकारा भिल गया है। 
यदि अनजान में विवाह हो भी गया हो तो दूसरे विवाह को जानकारी होते ही 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हैँ और पत्ती को क्षतिपूर्ति का अधिकार भी रहता है। 
पहुले, एक बार विवाह हो जाने पर पत्नी को पति के अतिरिक्त दूसरा आश्रय ही नहीं 
माना जाता था। चाहे पति का व्यवहार कितना ही ऋूर क्‍यों न हो, उसका कितना 
भी तेतिक पतन क्यों न हो गया हो, छेकिन पत्नी को उसकी अनुगामिनी बन कर 
रहता पड़ता था। इस अधिनियम ने इन सभी परिस्थितियों में पत्नी को बिवाह- 
सम्बन्ध से शुवित पाने और अपने जीवन का नया क्रम प्रारम्भ करने की सुविधा 
सुलभ की है । इतना ही नहीं, पत्ति को दीघकारू तक की अनुपस्थिति, उसके कुष्ट 
जैसे भयंकर रोगों से आक्रात्त होने और अन्य अस्वाभाविक परिस्थितियों सें भी 
पत्नी को सम्बन्ध-विच्छेद कराने का अधिकार दिया. गया है। अधिनियम के इन 
प्रावधानों से बबाहिक सम्बन्ध को पूर्व संस्कारों से उत्पन्न अपरिवर्तेनीय स्थिति न 
मानकर पारस्परिक सम्मान और प्रेम पर आधारित सुखमय दाम्पत्य-जीवन बिताने 
का वेधानिक सम्बन्ध माना जाने छगा हैँ। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होते ही जिसमें 
पारस्परिक सम्मान और प्रेम के साथ दाम्पत्य-जीवन बिता सकता सम्भव न हो, 
वैबाहिक सम्बन्ध का विच्छेद हो सकता है। इससे पुरानी विचार-धारा के लोगों 
को ठेस अवश्य लगी है लेकिन महिलाओं की विवशता बहुत कुछ कम' हो सकी 
है। पति के दराचारों और दुव्येवहारों के मध्य अभिच्छापूर्वक घुटने से उन्हें छट 
कारा देंने का प्रयास किया गया है । अधिनियम द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों के 
बलछू पर अब हिन्द महिलाएँ पराश्चिता या पराधीन बन' कर नहीं बल्कि समानपदी 
. के रूप में वैवाहिक जीवन बिता सकेंगी। 


उसराधिकार सम्बन्धी दहशिधियों 

वैवाहिक सम्बन्ध की. असमाचता के अतिश्क्‍त उत्तराधिकार के सम्बन्ध में 
भी स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा विलकुछ सीमित अधिकार थे। स्त्रियों को मिता- 
क्षरा नियम के अन्तर्गत जो अधिक व्यापक था उत्तराधिकार नहीं के बराबर थे। 
» विधवाएँ भी अन्य निकट पुरुष सम्बन्धी के रहते हुए अपने पति की सम्पत्ति की उत्तरा- 
घिकारिणी नहीं हो सकती थीं। इस दोषों को दूर करने के छिए १९५६ में हिस्दू 
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उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। उसके अन्तर्गत महिलाओं को उत्तरा- 
घिकार सम्बन्धी कुछ विशेष सुविधाएँ मिली हूं। 


हिन्दू उसराधिकार अजिशवयण १९५६ में टिच्ियों को प्राप्त ुविधाएँ 


इस अधिनियम के अनुसार अव पूत्रों और पूर्व मृतपुत्रों के साथ पुत्रियों, विधवा, 
पुत्र के एवमुत पुत्र के पुत्र, माता, पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, प्रवेभत पत्नी के पुत्र, प्वेमत 
गे विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वेभृत पृथ्र के पुत्र, पूर्वमृत पुथ्र के पूर्वमत्त पृत्र की 
नी, पवमत पृत्र के परवंभत पुत्र की विधवा को समान ऋूप से हिस्सा सिलेगा। 
पत्रियों, माताओों और विधवाओं को जो पहले उत्तराधिकार प्राप्त नहीं था', उसकी 
व्यवस्था कर दी गयी है (धारा ८) । इसके अतिरिक्त पुत्र की पृत्री, पृत्री की पूत्री 
की पत्री, भाई की पत्नी, बहिन की पत्नी, पिता की विधवा, पिता की बहन, माता 
को माता, माता की बहिन को भी किसी मृतक की' सम्पत्ति में हिस्सा छेगे का 
अधिकार मिला हूँ (धारा १०१३ तक) । 
गई भी हिन्दू सहिला इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले या बाद से. 
जो भी सम्पत्ति जिस भी प्रकार से अपने अधिकार में रखती है उसकी पूर्ण स्वामिभी 
होती है । लेकिन यहू नियम उसकी उस सम्पत्ति पर लाग नहीं होगा जो दान 
के जरिये, इच्छापत्र, या अन्य किसी लिखित के अधीन था कोर्द की आज्ञाप्ति 
या आदेश को अधीन या पंचाट के अधीन अजित हो और ये दाने, इच्छापत्र, था 
अन्य लिखित या आआाप्ति आदेश या पंचाट की शर्त ऐसी सम्पत्ति में निश्चित 
हक देती हों। (धारा. १४) 
किसी महिका की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के बाब प्रथमतः उसके पुत्रों, पुत्रियों 
और पति को, द्वितीयत: पति के दायादों को तृतीयत: माता और पिता को, चतुर्थत: 
पिता के दायादों को और अन्यतः माता के दायादों को सुरूम होती है। (बारा १६) 
उसकी सम्पत्ति का वह अंश जो माता या पिता से प्राप्त हो पुत्र और पुत्री के अभाव 
में उपयकक्‍त कम में दायादों को न मिलकर ससके पिता के दायादीं को मिलेगी और 
अयने पति या इवशर से मिला अंज्ष पून्नी और पत्र के अजाव में पति के दायादों 
- को ही स्षकभ होगा। 
द इस अधिनियम के अनसार किसी मृतक के उत्तरजीवी स्त्री-पुरुष दोनों प्रकार 
के दायाद हो सकते हैं। यदि मृतक की सम्पत्ति के अन्तर्गत उसके अपने परिवार 
के सदस्यों के पूर्णतः अधिकार में कोई निवासगृंह हैं तो तारी-दायाद उस निवास ... 
. प्ृह के विभाजन करने के दावे का अधिकार तव तक नहीं रखती. जब तक कि पुरुष. 


२३६ स्वतंन भारत की एक झलक 


दायाद उसमें अपने क्रमागत अंशों का विभाजन करना पसन्द ते करें। किन्तु नारी 
दायाद को उसमें निब|स करने का हक है। यदि नारी दायाद पुत्री है तो उसे निवास 
का अधिकार तभी प्राप्त होगा जबकि बह अविवाहिता हो अथवा अपने पति द्वारा 
अभित्यवता हो या उससे पृथक हो गयी हो, या विधवा ही। 
इस व्यवस्था से उन हिन्दू सहिलाओं को अपने पिता के घर रहने का अधिकार 
सुलभ हो गया है जो अपने पति के घर से निरादुत और वहिष्कृत कर दी गयी हों। 
लेकिन यदि नारी दायाद पृर्वमुत पुत्र की विथवा, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र 
की विधवा या भाई की विधवा के रूप में मृत्तक से नातेदारी रखती हैं और उत्तरा- 
धिकार का सूचपात होने की तारीख में पुनः विवाहित है तो निर्वेसीयत की सम्पत्ति . 
में ऐसी विधवा के रूप में उत्तराधिकार पाने के छिए हकदार न होगी। (अधिनियम 
की धारा र४ के अनुसार)। 
उत्तराधिकार अधिनियम के इन नये प्रावधानों से हिन्दू महिलाओं को 
उत्तराधिकार सम्बन्धी सुविधाएं पुरुषों के समाच ही सुक्ृभ हो गयी हैं। देश के 
संविधान में पृरुषों और स्त्रियों के अधिकारों की समानता की व्यवस्था मताधिकार, 
नौकरी, पारिश्रमिक, शिक्षा आदि में पहुले ही कर दी गयी' थी, विवाह और उत्तरा- 
धिकार के सम्बन्ध में पूर्व कानूनों की असमान व्यवस्थाएं और स्त्रियों की पराश्रिता 
को नये कानून हारा दूर कर महिलावर्ग की समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया 
है। इससे भारत' के समाज के एक बड़े भाग को आत्म-विकास का स्वतत्त क्षेत्र 
सुलभ हो सका है । 
अनेतिकता से सुरक्षा 
महिलावर्ग की हमारे समाज भें एक और प्रकार की विवशता रही है। परि- 
स्थितियों से बाध्य होकर अथवा कुचक्रियों के फन्दे में पड़कर उनमें से कुछ की अनै- . 
तिक जीवस बिताना पड़ता है। इसके लिए १९४२ में अरेतिक व्यवहार निरोधक 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रसभा (इन्टरनेशनल कान्‍्वेन्शत फार दि सप्रेशन आफ इम्मारलू 
ट्राफिक ) के बाद-से ही प्रयत्त प्रारम्भ कर दिया गया है। १९२४ में इण्डियन पेनल 
कोड के अन्तर्गत इस अनैतिकता के निवारणार्थ एक विशेष प्रावधान सम्मिलित 
किया गया जिसके अनुसार १८ वर्ष से कम अवस्था बाली लड़कियों को अवैधासिक 
. सहवास करने की राजी करते अथवा बाध्य करने के छिए प्राप्त करना अपराध 
_ घोषित कर दिया गया और बाहर से २१ वर्ष की कम्म अवस्या बाली लड़कियों 
को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मंगाना भी द/्डन्ीय. अपराध बना दिया गया। सभी. 
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प्रात्तों में भी इस अनेतिकता को रोकने, इसे फैलाने में योग देने वाले व्यक्तियों 
को दण्ड देने के छिए विशेष अधिनियम वता दिये गये। मद्रास और बम्बई में 
मन्दविरों और दंवताओं को स्त्रियां सेंट करता और देवदासी के रूप में उन्हें बेश्यावत्ति 
अपनाने को विवश करना समाप्त करने के लिए इसके विरुद्ध विशेष कानून बना 
दिये गये । देवदासियों को शादी करने और वेवाहिक जीवन व्यतीत करने की 
स्वतन्त्रता दे दी गयी । उत्तर प्रदेश में वायक जाति की लड़कियों को वेश्यावत्ति अप! 
नाने को वाध्य होने से बचाने और उन्हें विवाह करके सम्मानपूर्ण दाम्पत्य-जीवन 
बिताने के लिए विद्येप अधिनियम बनाया गया है। 

अन्य सभी राज्यों में भी इस अनेतिकता को रोकने के अधिनियम बनें है। 
उनके प्रावधानों को छागू करने और अनेतिक मार्गों से महिलाओं को उठाकर 
संम्भ्रान्त नागरिक जीवन बिताने का क्षेत्र सुलभ करने का प्रयास हो रहा है। 
केन्द्रीय समाज कल्साण परिषद ने इस समस्या पर विचार करने और उसे दर करने 
का सुझाव देने के लिए एक समिति की स्थापता की थी। समिति ने यह सुझाव 
दिया कि वेश्यावृत्ति की समस्या हमारे समाज में महिलाओं और छड़कियों के 
साथ किये जाने वाले उपेक्षापर्ण और क्र व्यवहार से सम्बद्ध है। बिता इसको 
सुधारे वेश्यावृत्ति रोकना सम्भव नहीं है। राष्ट्र की आथिक उन्नति, जीवन-स्तर 
की वद्धि तथा सामाजिक शिक्षा के प्रसार से इस दोप को धीरे-धीरे मिटाने का 
प्रयास हो रहा है । इसके साथ ही पहली पमस्या भी सुलझाश्ी जा रही है। आयोजना- 
आयोग द्वारा प्रकाशित “सामाजिक विधान” की पुस्तक में इसके. निवारणार्थ यह 
भी सुझाव दिया गया है कि महिलाओं के उद्घार के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं 
पर नियत्तण रखना आवश्यक है, क्योंकि ये भी विवाह आदि के ताम पर कझ 
अनेतिकता नहीं फैछाते । नृत्य और संगीत कछा-शिक्षण की ओट में भी बड़ी अनेति- 
'कता देखी गयी है। उन पर भी दृष्टि रखना और उन्हें सही मार्गों पर बढ़ाने के 
लिए उचित निरीक्षण करते रहना आवश्यक है।' 


१, सोशल जलेजिध्लेशम्ध--इदस रोल इन सोशल बेलफेपर, अध्या ३०, पण्ठ 
३2५, प्लॉनिय कभीक्षन पब्लिकेशानल १९५७६ । 


(" 
चतुर्थ खण्ड 
झन्द् |! थू। लेबल आर जुलूधथा। उस्याल 


समाज का दसरा वरगगे जिसके उत्थान और प्रगति पर राष्ट्र का भक्िष्य निर्भर 
है, बच्चे है । इनके सम्बन्ध में तीन विशेष तथ्यों पर ध्यान देसा आवश्यक है--- 
बच्चों का उचित छालन-पालन और उनकी शिक्षा--परिस्थितियों वश किये जाने 
वाल शोषण से उनका बचाव, कुवासत की कारण उत्पन्न अपराधी मनोबचियों की 
दूर कर उन्हें अच्छे नागरिक का जीवन बिताने की प्रेरणा देता 
बच्चों के अधिकार के सम्बन्ध में १५२४ में ही 'छीग आफ नेशन्‍्रा' के तत्याव- 
धाम में एक घोषणा की गयी थी। १९४६ में इसे संशोधित करके संयुक्त राष्ट्र 
संध ने मिम्ने रूप दिया--- सभी राष्ट्र के नर-नारी इस बात को मानते हुए कि मानव- 
समाज बच्चों के प्रति ही सबसे अधिक दायित्व रखता है, इसे अपने कंत्तेव्यरूप 
में स्वीकृत और घोषित करते है कि जाति, राष्ट्र या मल के सभी भेंदों के परे --- 
(१) बच्चों को सामान्य भौतिक और आध्यात्मिक विकास के छिए सचित प्षाघन 
मिलना जाहिए 
(२) भूखे बच्चों को खाना, बीमार बच्चों को चिकित्सा, पिछड़े बच्चों की सहायता 
और बिगड़े बच्चों को आश्रय और शधार मिलना चाहिए 
(३) आपत्ति कार में बच्चों को सबसे पहले सहायता मिल्लवी चाहिए। 
(४) बच्चों को अपनी जीविका उपाजित' करने योग्य बनाया जाना चाहिए 
और सभी शोषणों से सुरक्षित रखना चाहिए। 
(५) बच्चों का पालम-पोषण उन्हें गंड्ू समझाले हुए करना चाहिए कि उनकी 
प्रतिभा का प्रयोग अपने सहजीधियों की सेवा में छंगे। 
हमारे संविधान में इस्हीं तथ्यों के अनुरूप बच्चों के कत्याण को समाज-कल्याण 
के अन्तर्गत प्रमुख स्थान दिया गया है। ऐसी' व्यवस्था छात्रे का प्रयास हो रहा है 
जिसमें प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ, उत्तरदायी, आत्म-निर्भर नागरिक बनने का अवसर 
मिल सके और माता-पिता की साधनहीनता उसके घिकास में बाधक ने बने। 
संविधान में बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रबन्ध का प्रावधान है और १४ बं्षे 


साभाजिद पुरगठन : प्रथम २३९ 


से कम आयू वाले बच्चों को खानों, फैक्टरियों और दूसरे जोखिमपर्ण कामों में 
लगाना निर्षिद्ध हैं । इसके अतिश्वित १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतथमिक शिक्षा 
अनिवार्य बनाने की भी व्यवस्था है। राज्य भीति के निर्देशक सिद्धान्त के अनसार 
बच्चों की अल्पायु के दृर्पयोग, शोषण ओर उनके वेतिक अथवा आशिक पतन को 
रोकता भी सरकार का प्रमुख कर्तव्य हैं। 
बच्चों की सुरक्षा के लिए मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, 
बंगाल आदि राज्यों में विशेष अधितियम बनाये गये हैं। इसके अस्तर्गत दो प्रमुख 
बातों को ध्यान में रखा गया है--छोटी और बड़ी अवस्था के बच्चों की सुरक्षा तथा 
अपराधी बच्चों की जांच, सजा और सुव्यवस्था। अपराधी' बच्चों के मुकदमे 
सुनने और उनको दण्ड देने के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था हुई है, यद्यपि 
इसका प्रयोग व्यापक नहीं हो सका है। बच्चों के सुधार के लिए विशेष संस्थाएँ 
भी बनायी गयी हू । अपराधी बच्चों के सुधार और देख-रेख के लिए विशेष योग्यता 
प्राप्त अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं । जिन बच्चों को सुधार-शिक्षालयों में नहीं - 
रखा जाता, उन्हें इन अधिकारियों की देख-रेख में छोड़ दिया जाता है। बच्चों 
को अपराध का दण्ड सजा के रूप में नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें सधारने का प्रयास 
किया जाता हूं। सुधार-संस्थाओं में उन्हें दस्तकारियाँ और दसरी शिक्षा सम्बन्धी 
बाते बतलायी जाती हैं। १८ वष की अवस्था प्राप्त करने पर उन्हें स्वतस्त जीवन 
बिताने के लिए छोड़ दिया जाता है । 
पर्द्रह वर्ष से ऊपर और २१ बर्ष तक के अपराधी युवकों और युवतियों को 
सामान्य जेछों में, भ्रौढ़ अपराधियों के साथ नहीं रखा जाता। इनके लिए विशेष 
अधितियम' के अन्तर्गत उचित संस्थाओं की व्यवस्था विभिन्न राज्यों में की गयी 
है। इन संस्थाओं में उन्हें औद्योगिक और साधारण शिक्षा तथा कड़ें अनुशासन 
द्वारा सुधारने की व्यवस्था की जाती है। आत्तरिक प्रबन्ध इस प्रकार रखते हैँ. 
कि ये अपने आप ही व्यवस्थित जीवन बिताने की ओर अग्र॒ततर हों। अवधि * 
बीतने पर ऐसा ऋम आ जाता हैं कि जिससे बिगड़े बण्चे सुधर कर ईमानदारी से 
नागरिक जीवन व्यतीत कर श्षकें | क्‍ 
बच्चों को तम्बाकू और नशीली चीजों के सेवन से रोकने के लिए पंजाब, . 
बंगाछ, आसाम, मध्यप्रदेश, मैसूर, राजस्थान आदि राज्यों में विशेष अधिनियम 
बनाये गये है जिनके अनसोर १६ वर्ष से कम आयवाले बच्चों को इस पदार्थों 
का बेचना वर्जित हूँ और बच्चों से इन बीजों को छीनने की भी व्यवस्था की 
: गयी है। 


र्‌४० स्‍्वप्तंतश्न भारत की एक झलक 


बच्चों की शिक्षा और विकास का सर्वश्षेष्ठ स्थान परिवार है। माता-पिता 
बच्चों की आवश्यकताएँ समझें और उनके विकास के लिए समुचित क्षेत्र प्रस्तुत 
कर सके, इसके लछिए विशेष सझावीं, शिक्षा' और सछाह का प्रसार किया 
जा रहा है । सामुदायिक विकास यीजनाओं के अन्तर्गत बच्चों के सथार के 
लिए ग्राम-सेविकाओं द्वारा प्रयत्न कराया जा' रहा हैं और बच्चों के खेलने 
तथा शिक्षा पाने के छिए वाल-मण्डरू स्थापित करने की व्यवस्था हो रही ६ । 

बच्चों का शोषण रोकने के लिए यह प्रयास हो रहा है कि किसी भी फंक्टरी 
या कारोबार में उन्हें तब तक नियुक्त न किया जाय जब तक कि वे शिक्षा का प्रभाण- 
पत्र न दें । इससे उनकी अवस्था का प्रमाण मिलेगा और साथ ही शिक्षा संस्था में 
निश्चित समय तक पढ़ना अनिवार्य हो जायगा। विशेष उद्योगों जैसे दियासलाई 
बनाने, चास समान, अध्रक की खानों, बीडी बनाने के कारखानों में क्यों की 
नियकवित विशेष देखी जाती है। बीड़ी बनाने के कारोबार में तीन से पांच वर्ष के 
बच्चे भी संऊूग्न रहते ह ।' उन्हें छुटकारा विलाने और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराने 
की ओर सरकार का ध्यान गया है। 

सड़कों, स्टेशनों, भोजनारूयों और सिनेमाघरों के आसपास निरथेक घमने 
वाले अथवा भीख मांगने वाले बच्चों को सरकारी देख रेख में छाने के लिए एक विशेष 
विधेयक श्रीमती सुषमा सेन द्वारा संसद के सम्मुख लाया गया है जिसके अनुसार 
इन आश्रयह्दीन बच्चों की सुब्यवस्था ओर शिक्षा का भार राज्य-सरकारों द्वारा 
उठाये जाने की मांग की गयी है! । जो माता-पिता असावधानीवश अपने बच्चों की' 
देखरेख नहीं करते उनके विरुद्ध सरकारी कार्यवाही करने की भी मांग की गयी है। 

ऐसे विधानों से समाज के बच्चों की समस्या हल करने में बहुत कुछ सहायता 
मिलती है । संविधान के अनुच्छेद ३९ के अनुसार सरकार बच्चों के प्रति अपना 
कर्तव्य निभाने में पूर्ण सतर्क है। इस प्रकार राष्ट्र की भावी प्रगति के आधार- 
स्तम्भ को सुदृढ़ बनाने के संगठित प्रयत्न हो रहे हैं।... 


थे 
पोशल लेजिस्लेहन, इच्स शेल इस सोशल वेलफेयर, अध्याय २६, 


: पृष्ठ-३३९। .... 
. २: पू्बोक्‍्त पुस्तक देखिए--पुष्ठ 8३९॥ .. 


पृत्रोम खण्ड 


भिखमंगों ऑर अपाहिओं की व्यवस्था 


हमारे समाज पर एक बड़ा छांछन स्वस्थ और अपाहिज भिस्रमंगे हैँ। जनता 
की धामिक प्रवृत्ति और दानप्रियता का छाभ उठाने के छिए कार्य करने की योग्यता 
रखने वाले भी भीख मांगने का अपस्रानजनक कार्य अपनी जीविका-उपार्जन के 
लिए अपना लेते हँ। तरह-तरह के बहाने बनाकर अथवा अपनी दयनीय स्थिति 
प्रकट कर ये भीख मांगते है। स्वेच्छा से भ्रीख मांगने वालों के अतिरिक्त एक बड़ी 
संख्या ऐसे भिखमंगों की है जो विपन्चता अथवा कार्य करने की अशक्‍्तता से बाध्य 
होकर दूसरों की कृपा और दानशीलता पर जीवित रहते हैं। अपंग और अपाहिज 
भिखमंगों में लाखों भयंकर कुष्ट रोग से पीड़ित रहते है जो समाज के विविध क्षेत्रों में 
रहते हुए भिक्षाटल के साथ अपने भयंकर रोग का प्रसार करते रहते है। इन भिखमंगों 
और अपाहियों की व्यवस्था करता मानवता और राष्ट्रीयता की मर्यादा सुरक्षित रखने 
को लिए आवश्यक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद ४१ के अनुसार ऐसे अपाहिजों 
और अपंगों को संरक्षण देता राज्य-तीति के निर्देशक सिद्धान्त के अंतर्गत आ जाता है । 

जान-बुझ कर भीख मांगने वालों को रोकते और विवशता की स्थिति में भिख- 
गंगा बनने वालों की सुरक्षा के लिए स्वतन्व॒ता के पर्व से ही प्रथास हो रहे हैं। भीख 
मांगना निषिद्ध करने के लिए कानून रूगभग सभी राज्यों में बना दिये गये हैं। 
बंगारू में १९४३ में, बम्बई और मद्रास में' १९४५ में, बिहार में १९५२ में इसके 
लिए विशेष कानन बनाये गये, जिसमें भिलमंगों को पकड़ कर या तो कार्य- 
शालाओं में रखे जाने की व्यवस्था की गयी है या विशेष गहों में। बच्चों, स्त्रियों 
झुग्णों सभी प्रकार के भिख्वमंगों को सड़कों, गछियों और दूसरे सावेजनिक स्थानों से 
हटा कर इन दरिद्र-सुरक्षा-गुहों में रखे जाने की व्यवस्था है। छेकिन इस गहों 
की संख्या सीमित होने से अभी तक व्याप्रक प्रगति नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश, 
 सध्य प्रदेश, ठेषराबाद आदि में म्यनिसिपिलधियों को. भिश्षमंगी बन्द करते और 
दरिध्र-आश्रम कायम करने का भार सौंपा गया लेकिन आ्िक अंभाव के कारण इस 
. और विशेष प्रगति नहीं हो सकी 

के क्‍ 


१४२ स्वतंत्र भारत की एफ झलक 


कृष्ट रोग से पीड़ित भिखमंगों को समाज से अलग रखने और उनकी चिकित्सा 
का प्रवन्ध करने के लिए मद्रास, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और विहार भे विशेष प्रयत्न 
हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भिखमंगों की समस्या का हलछ निकालते का प्रारम्भ, कुष्ट- 
रोग-पीड़ितों की व्यवस्था से ही प्रारम्भ किया गया हे। 

इस ओर रेलवे प्रशासन की ओर से भी प्रयास हो रहे हैं और गाड़ियों, प्लेट- 
फार्मों तथा प्रतीक्षाल्यों में भिक्षा मांगना पूर्णव: वजित कर दिया गया हैं। इन 
प्रयत्तों से भिखमंगी का दोष धीरे-धीरे मिटाया जा रहा हैं। देश की आर्थिक 
उज्ति तथा रोजगार का क्षीत्र विस्तृत होने पर अखिल भारत में सभी प्रकार के 
भिखमंगों को आश्रय देने और उन्हें भिखरमंगी के अपमसानपूर्ण कार्स से बचाने 
की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी । 


अपराधी लोगों की सुब्यवध्था 


स्वतन्त्रता के पदचात से अपराधियों के साथ जेलों में किये जाने वाले व्यवहार 
में बहुत अन्तर आ गया है। अपराध के अनुरूप दण्ड देने और समाज को अपराधियों 
से सुरक्षित रखने के पुराने सिद्धान्तों को हुठा कर अपराधियों की मनोवृत्ति बदलने 
और उन्हें समाज में शान्ति और सहयोगपूर्ण जीवन बिताने की शिक्षा देने का क्रम 
जेंलों में अपनाया जा रहा हैं। सभी राज्यों के जेलों में सुधार छाने और पुराने 
कठोर दण्डीं को हटाने का प्रयास हो रहा है। सन्‌ १९१९-२० की जेल रिफार्स 
कमिटी के उन बहुत स॑ सुझावों को जिन्हें ब्रिटिश शासन काल में कार्यान्वित नहीं 
किया जा सका था, अब लगभग तीन दशक पश्चात क्रियात्मक रूप दिया जा 
रहा है। कीदियों के भोजन, चिकित्सा, सफाई, शिक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है। उनके मनोर॑जन और मिलने-जुलने को सूविधाएँ बढ़ायी जा रही हैं। 
संयुक्त राष्ट्र के अभियोग-विश्येषज्ञ डा० बाल्दर सी० रेकलेस को भारतीय जेलों 
के प्रशासन का अध्ययन करने और उसमे सुधार लाने के लिए सुझाव देने के लिए 
भारत-सरकार द्वारा आमन्त्रित क्रिया गया था। उनके प्रमुख सुझावों को कार्यान्विंत 
करने का प्रयास भी हो रहा है । उसके ये सुझाव कि जेलं-कर्मचारी बंदियों से प्रत्यक्ष 
पंम्बन्ध रखें, उन्हे नियमों की पावन्दियों को समझायें, उनकी मनोवृत्तियों को विशेष 
ज्यवद्ारों, प्रोत्ताइनों, थूगशावों तथा! उनके मित्रीं और सम्बन्धियों से बातचीत करें 
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+र सगय पर उनके छुडाने की व्यवस्था करें--व्यवहार में लाये जा रहे हे । 
.... विभिन्न राज्यों के जेझ-ज्षासम में सुधार छातने के लिए जेल सुधार समितियाँ 
. बनायी गयी हैँ। -बम्बई, परिचिरमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में कैदियों के रहन-सहन 
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और उनके प्रशासन में अभूतपूर्व परिवर्तेत लाये गये हें। कारागार में पूर्ण बच्दी 
रखना, कोड़े छगाना समाप्तप्राय हो चुके हें। रेडियो, जलपानगह, खेल और चित्र- 
दर्शन की विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कैदियों को अपनी व्यवस्था स्वयं 

देखने का स्वातंत्य पंचायत पद्धति के रूप में मिछा है। जेलों में कैदियों हारा 
किये जाने वाले कार्यों के छिए पारिश्रभिक भी दिया जाता है।' 

उत्तरप्रवेश में जेल-प्रशासन के अन्तर्गत अपूर्ब प्रयोग हो रहे हैं। रूखनऊ 
में एक आदर्श कारागार खोला गया हूँ। वहां के पहले के गृहमन्त्री माननीय 
डा० सम्पूर्णानन्द जी (अब मुख्य मन्त्री ) के प्रयास से कैदियों को जेल से बाहर छाकर 
समाज निर्माण-कार्य में प्रत्यक्ष भाग छेने का अवसर भी दिया जा रहा है। बनारस 
जिले में चकिया के पास चन्द्रप्रभा बांध बसाने के लिए केदियों का एक बड़ा जत्या' 
(लगभग २००० कादी) खुल तम्ब॒ओं में सामान्य जेल संरक्षकों की देखरेख में 
रखा गया हैं । ये कंदी पारस्परिक सहयोग से अपनी व्यवस्था स्वयं देखते हें और 
स्वतन्त्र श्रमिकों के साथ साथ निमाण-कार्य करते हैं। इसको साधारण श्रमिकों 
की भांति ही पारिश्रमिक दिया जाता हैं। कुछ हिस्सा उन्हें खाने-पीने को दे दिया 
जाता है और शेष उनकी बचत के रूप में रख लिया जाता हैँ जो मुक्त होने पर 
मिछता ह। क्‍ 

यह प्रयोग कंदियों में स्वतन्त्र नागरिक की कर््तव्य-भावता जगाने और उनकी 
मनोवृत्तियों को बदछने की विधियों में अपूव स्थान रखता हूं। दूसरे राज्यों और 
क्षेत्रों में भी कैदियों को समाज के निर्माण कार्यों में छगाने के इस कम का अनृकरण 
किया जायगा' इससे उन्हें बदछले और नथा समाज बनाने में पर्याप्त योग 
भिल सकेगा । क्‍ 

अपंराधियों को समाज से सदा के लिए बहिष्कृत ते करये और उसमें सुधार 
लाकर समाज की प्रगति में सहयोगी बनाने के हमारे प्रयास विदेव में अद्वितीय 
हैं। इन प्रयोगों और प्रयत्नों में हमारे चिरवन्य बापू की आत्मा झलकती है 
. जिनका यह मत था कि अपराध अपराध के आनन्द के लिए नहीं किया जाता बल्कि 
यह किसी मानसिक विक्ृति या असाध्य परिस्थिति का द्योतक है। इसके कारणों 
परिस्थितियों की विवशता और मानसिक विकास की पर्याप्त छानवीन होनी बाहिए। 
महात्मा गांधी के ही शब्दों में--हमारे जल अपराधियोँ के इंसाज और सुधार 
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के अस्पताल बना दिये जाने चाहिए। जेल के कर्मचारी चिकित्सक बनें और बन्दी' 
यह समझने लगें कि ने (कर्मचारी) उनके मित्र है । 

बापू के इन्हीं आदर्शों के आधार पर नवराष्ट्र निर्माण के अन्तर्गत वन्दियों 
की अपराधी मनोवृत्ति बदकने और उन्हें मर्यादापूर्ण सागरिक बनाने के अयास देश 
के विभिन्न राज्यों में प्रारम्भ किये गये है। 

अगल अध्याय में हमारे समाज के अन्य दछित और अविकसित वर्गों को समृन्नत 
बनाने के क्रमों का विश्लेषण किया गया है। 


््याश्ड्वा जब्याय 
गामाणिक घुतगंठन: छिंलीथ 
अक्षत्तो कार 
. राष्ट्रपिता महात्या गांधी छुआछूत को हिन्दू धर्ग और भारत ताज पर वलंक 
गिका सामतें थे। उसके अनुसार स्व॒राज्य का वास्तविक स्वरूप तव तक प्रकट 
ही सकता था जब तक कि समाज के मछ को स्वच्छ करने वाली करोड़ों जनता 
के प्रति होने बाले अभानषिक व्यवहार को बदला नहीं जाता और उच्धें समाज 
के अन्य बगों के रामाव जीवन बिताने का अवस्तर नहीं दिया जाता। महात्मा 
जी अपने जीवन काछ में लगातार अछत और दलित जातियों के उत्पान में लगें 
रहे। स्वतन्त्रता के पूर्व ही अछ्तोद्वार आच्दोलनों को वबलाकर और सरकार 
का ध्यान इस और आक्ृष्ट कर इन जातियों को आगे बढ़ते के विशेष प्रोत्साहन 
दिये जाने लगें थे। स्वतन्बता के पश्चात मे भारत-सरकार इन्हें भागे बढ़ाने का 
समचित प्रयास कर रही 4 
हमारे संविधान में इन ५ करोड़ अनुसूचित जातियों को विकसित बनाने 
और जअच्य ब्गों के समकक्ष होनो के छिए निम्नलिखित प्रमुख व्यवस्थाएँ की गंयी 


गधा ] 


>> । 


(१) अस्पश्यता का पूर्ण परित्याग; 
(२) दुकावों, भोजनालयों; सावजमिक शामोद-प्रमोद-धरक्तों, सार्वजनिक कुओं, 
.. तालावों, सड़कों आदि पर जतस्त भर्श ; 
(३) सरकारी नौकरियों में समानता--आरम्भिक दस वर्षों तक कुल तियुवितियों 
का निदिवत प्रतिशत इसके लिए सुरक्षित ; क्‍ 
४) कोई भी पेशा, व्यवशाय था. कार्य करने का अधिकार ; 
) सरकार द्वारा चलाये जाने बाछे अथवा संरकार से सहांयता प्राप्य संस्थाओं 
.. में इनके बच्चों की भी की स्वतस्वता;...*« 
. (६) संसब और राजपनीकाद गणउलों में इनके लिए किशेष प्रतिमिधित्व की .. 
... व्यवस्था ; ' द 
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(७) इनकी शिक्षा और आधिक उन्नति के लिए विशेष सहयोग । 

प्रथम' पंचवर्षीय आयोजन रिपोर्ट में भी यह स्पष्टत: व्यक्त किया गया 
था कि सम्पूर्ण राष्ट्र के छिए चलायी जाने बाली आर्थिक विकास योजनाएं इन बर्णों 
को विशेष लाभ नहीं पहुंचा सकती जब तक कि इन्हें समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष 
दीछा ही नहीं बना दिया जाता। इनके विकास के लिए ऐसे विशेष क्रम अपनाने 
है जिनसे इनका जीवनस्तर उठाया जा सके और इन्हे शिक्षा और नयो विधियों को 
सीखने का विशेष शवसर मिल सके। 

इन दलित और पिछड़ी जातियों को अस्पृश्य समझता रोकने के लिए भारत 
सरकार ने दो मार्ग अपनाये है :--बवैधानिक नियम और प्रयार। 





अध्यश्यवा अधिनियम ॥ १0०३ ) 


इस अधिनियम को बबाकर भारत भर में अस्पश्यता को दण्डनीय अपराध 
घोषित कर दिया गया है। पहली जूब १९५५ को इसे लागू किया गया। इसके 
अनुसार यदि कोई भी व्यक्षित किसी को अस्पृश्यता के आधार पर किसी सार्वजनिक 
पूजा के स्थान पर जाने या वहाँ पूजा करने या किसी कुएँ, तालाब, या झरने से जल 
लेने से रोकता हैं तो उसे दण्ड का भागी होता पड़ेगा। इसी' प्रकार सार्वजनिक 
सिकित्सालय, भोजनालाय, शिक्षा-संस्था, सार्वजनिक आमोद-प्रमोद-स्थछ, दकान में 
जाना निषिद्ध करना अथवा किसी' सार्वजनिक सड़क, नदी, कुझों, तालाब, नछ 
स्नामघाट, शबसंस्कार-स्थछ, सार्वजनिक विश्वामगृह अथवा उनमें रखे गये 
बर्तनों का प्रयोग वर्जित करना दण्डनीय अपराध हूँ। किसी व्यवसाय पर छुआछूत 
के आधार पर प्रतिवन्‍्ध रूगना अथवा किसी धर्माथे ट्रस्ट से मिलने बाली सुविधा 
के उपयोग करने, किसी निवासगुह को बनाने अथवा उसमें रहने या किसी धामिक 
या सामाजिक प्रथा को मातने से रोकना अधिनियम द्वारा निषिद्ध है। 

अधिनियभ के अनुसार वह व्यक्ति भी दण्डमीय हैँ जो कि किसी को हरिजस 
के माते सामान बेचने अथषा किसी प्रकार की सेचा करने से इलकार कर देता है। 
अस्पृश्यता-निवारण के पश्चात मिलने बाले अधिकार का यदि कोई व्यक्षित उपयोग 
करता हैं और उसे इसके छिए जो भी व्यक्षित कष्ट देता हैँ अथवा हानि पहुँचाता 
 हैथा जाति से बहिष्कृत करने में हिस्सा लेता है तो बह दण्डनीय है । 
. अधिनियम में अेस्पृश्यता सम्बन्धी उपर्युक्त अपराधों को करने बाले ही दण्ड 
' भीय नहीं है अपित जो लोग ऐसा करने का बढ़ावा देते हैं उन्हें भी दण्ड का भागी 
होता पड़ता. है। इसे अधिनियम' के बन जाने से दलित जातियों को अन्य उच्च 
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जातियों के समन बनने का वेधातिक अधिकार सुलभ हो सका है। इससे अस्प- 
श्यता के कटूटरपन्थियों को छआछूत के भेद-भाव बढ़ाने से रोका जा सकेगा। 


ग़वार-कार्य 


लेकिन अधिनियम के साथ ही जन-साधारण की इस ओर मनोवत्ति बदलने 
का भी प्रयास किया जा रहा हूँ। सन्‌ १९५४ से जअस्पृश्यता निवारण आन्दोलन 
देश भर में संगठित रूप में चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकारी और गैर- 
सरकारी दोनों साथनों का प्रयोग किया जाता है। हर राज्य की सरकारों ने अपने 
जिछा कर्मचारियों को यह आदेश दिया है कि वे जनता में से अस्पश्यता की भावना 
मिटाने का यत्न करें। हिस्बू समाज से इस दोष को मिटाने के लिए लगभग सभी 
राज्यों में “हरिजन-दिवस और हरिजनस-सप्ताह मनाने का आयोजन समय- 
समय पर किया जाता है। अनसचित जातियों और अन्य जातियों में सहयोग रखने 
के लिए जिछा सलाहकारिणी समितियाँ बनायी गयी हैं। इसके लिए नाना प्रकार 
के साहित्य, हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में तेयार कर प्रसारित 
और वितरित किये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस विचार को प्रसारित करते के 
लिए चित्र, आदि भी प्रदर्शित किये जाते हैं | 

अस्पश्यता निवारण के लिए विशेष जन-संस्था से भी सहयोग छिया जा रहा 
है। इनमें हरिजनसेबक-संघ, भारतीय डिप्रेस्ड बल्ासेज कीग, हरिजन आश्रम के 
योग उत्लेख्य हें। इन संस्थाओं को अस्पृश्यता-निवारण के लिए प्रथम' आयोजन 
काल में ६१,५०,७४६ रुपये आर्थिक सहयोग' दिया गया था। दूसरे आयोजन: 
काल में इस कार्य के लिए ७२ छाख रुपये की' व्यवस्था की गयी है। इसमें से २५ 
लाख रुपये फिल्मों, रेडियो और समाचार पत्रों द्वारा प्रचार पर व्यय किया जायभा। 

अस्पृष्यता के अतिरिक्त पिछड़ी और दलित जातियों के आर्थिक उत्थान के 
. लिए भी विशेष प्रभास किये जा रहे हैं। उनमें शिक्षात्रसार के लिए प्रोढ़ पाठशादढाएं, 
. उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ और अन्य शिक्षा सम्बन्धी सहायता दी जा रही 
 है। प्रथम आमोजन काल में अनुसचित जातियों की शिक्षा! के. छिए ९ करोड़ २० 
लाख ८१ हजार रुपये व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त ३६९५५ हरिजव विद्या- 
थियों और २७५७५ अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियीं को छाकवृत्तियाँ दी गयीं।. 
इनके निवासस्थान की व्यवस्था के लिए इस अवधि में ३१००० घरों को बनाया 
5 शया। शुद्ध पाती की' सुविधा देने के छिए अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में ४,५०० 
- कुए भी बनाये गये। 


श४८ स्ववत्र भारत की एफ लक 


द्ितीय पंचवर्षीय आयोजन काल में अनुसुचित जातियों के कल्याण के लिए 
२७'५ करोड़ रुपये और पिछड़ी जातियों के लिए ९९ ७ करोड़ झुपये व्यय करने 
का मिरचय किया गया है। कल्याण-कार्यो में शिक्ष/ और संस्कृति का विकास, 
आयिक उन्नति, स्वास्थ्य-रक्षा तथा गृह और कूप-निर्माण पर विशज्ेष ध्याव दिया 
जायगा। इनके छिए' छगभग ६००० पाठ्शालाएं और छात्रावास बनाये जाय॑ंगे 
तथा ३० लाख विद्याथियों को छात्रवुत्तियाँ दी जाय॑ंगी। 
इन विकास कार्यों ओर वेधानिक प्रयत्नों द्वारा भारत-सरकार हरारे समाज 
वे एक बड़े खण्ड को सानवोलित जीदग बिताये का ग़अवसर दे रही रशांकी्ण 
पर अमान पिक प्रथाओं के ढुःखद जाल से इन्हे मुंबच कराकर स्वतन्त्र वेश में रततस्त्र 
जीवन बिताने का शोेत्र सुछभ किया जा रहा है। इन परिवर्ततों से महात्मा गांधी 
के आदर्श हिन्द-सभाज का निर्माण धीरे-वीरे समग्शव हो रहा है । 


द्वितीय खण्ड 


६6 7 पी 6! का ६ 2 ४) जझलिश किक 
अुशपदत अब-जा।ततथा। 


हमारे देश भें अनसूचित जातियों के अतिरिदत एक और वहुत पिछड़ा बर्म 
अनुसूचित जन-जातियों का है जो आधनिक विकप्तित समाज से दर देश के जंगली 
ओर जविकसित क्षेत्रों में रहता है। इनकी संख्या छंगशग २१ करोड़ आंकी जाती 
। अब्य क्षेत्रों में क्िकास छाकर इन्हें विल्म आअ्-विकणित अवस्था में छोड़वा 
यीचित नहीं है। जता कि प्रथम क्षथ्याय में बताया गया है इनका पूर्ण छोपष 
करना भी हमारी संस्कृति और आदशों फे अनुरूप नहीं है। उनका आर्थिक और 
मानसिक विकास करके उन्हें समृन्नत समाज में मिलाना हमारी सरकार का मुख्य 
उद्देश्य है। हमारे संविधान में भी उनके विकास और उन्नति के छिए अनुसूचित 
जातियों वाले प्राविधान छाग होते हैं और साथ ही' उनके प्रशासन के लिए विशेष 
मियम भी दिये गये है। इसकी पांचवीं अनसची के अनसार जन-जातिन्क्षेत्र रखने 
बाल राज्यों में तथा राष्ट्रपति के निदेश के अनुसार जन-जातियाँ रखने वाले राज्यों 
में “जन-जाति सलाहुकारिणी प्ररिषद्धें! स्थापित करते की व्यवस्था भी हुई है। 
ये परिषदें जन-जातियों के कल्याण के' सम्बन्ध में राज्यपाल को सलाह देती हैं.। 
आंध्रप्रदेश, थिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और 
पश्चिमी बंगाल में ये परिष्दें बनायी गयी ह। आासाम' में जत-जातियों के प्रवन्ध 
लिए क्षेत्रीय: परिषद और ५ जिला परिषदें बनायी गयी हैं। प्रत्येक जिला 
परिषद में अधिक से अधिक २४ सदस्य होते हूँ जिनमें तीव चौथाई वाछिन 
मताधिकार से चने जाते है। इनका संक्षिप्त विवरण हित्तीय अध्याय में दिया जा 
तकी है । । 
.. आसाम के उत्तरी-पूर्वी खण्ड में देश की सीमा के पास रहने वाली ८ छास्र . 
जन-जातियों की प्रशासन के छिए एक अछग क्षेत्र ही. बता लिया गया है। इसमे 
बालीपारा, सरहद्दी हिस्सा, तिरफ्सरहट्टी हिस्सा, अबोर पहाड़ियों . का जिला 
और मिप्तमिमी पहाड़ियों का जिला सम्मिकित हैं। इसमें संगक्नि एश्ासन छाते 
: के लिए भारतीय सरहदी प्रशासन सेवा का प्रतष्म्भ दिया गया है। 


२५० स्वत भारत को एक झलक 


जन-जातियों के विकास के क्रम में शिक्षा-प्रसार और आर्थिक उन्नति के साथ 
परिवहन के साथनों में वृद्धि को भी प्रमुख स्थान दिया भया हैं। इससे जन-जातियों 
ओर साधारण सरामाज में घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ाने में पर्याप्त शृ विधा हो क्षकेगी। 


ग्रथणश आधोजन-क्षाल में विधास-कांर्य 


प्रथम आयोजन-काल में अनुसूचित जन-जातियों में शिक्षा-सम्बन्धी' विकास 
लाने के छिए ४००० पाठशालाएं खोली गयी हैं। इनमें १००० आश्रम और सेवा- 
श्रम थे। कुल ऊगभग ४४ लाख बच्चों को पुस्तकें खरीदनें, फीस देने के लिए गौर 
वजीफ के रूप में भी आथिक सहायता दी गयी। सन्‌ १९५५-५६ में ही १२८ 
करोड़ रुपये इनकी शिक्षा पर व्यय हुए थे। जन-जातियों को उनकी शिक्षा स्थानीय 
मातशाषा मे देने का प्रयास किया जा रहा है। इसको छिए आपाम, विहार, हेदरा- 
बाद और उत्तरी-पर्वी सरहदी क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों तेयार 
करायी गयी है । 

जन-जाति क्षेत्रों में परिवहन के साथनों को फंलानें के लिए पढ्चाड़ी रास्ते 

और सड़के भी बनवा'बी' जा रही हैं। प्रथम आयोजन-कालछ में इसके लिए छूगभग 
६ करोड़ रुपये व्यय हुए और २३४० भील छम्बी' सड़कें और मार्ग तैयार किये गये। 
सन्‌ १९५५-५६ वर्ष में ही' १४५७ मील लम्बी सड़के इन क्षेत्रों में तैयार हुई । 

जन-जाति क्षेत्रों के अविकसित आ्थिक साधनों को, समुज्नत बनाने पर भी 
ध्यान दिया जा रहा है । जंगलों से बाहरी ठीकेदारों और मध्यवर्ती छोगों को हटाने 
वा प्रयास हो रहा हैं| जंगली शमिक समितियाँ बम्बई, आर्भ्र, सध्यप्रदेश, दावन- 
कोर-कोचीन ( केरल ) में बनायी गयी हैं। प्रथम आयोजन-काल में इनकी संख्या रूग- 
भंग ६५१ रही। जंगली प्रदेशों में स्थायी खेती का प्रचार कपम्र हैं। आसाम, मध्य- 
प्रदेश, उड़ीसा और जांक्ष में चछताऊ खेती (शिफ्टिग कल्ट्विशन ) विशेष प्रचलित 
है। इस क्रम को मिटाने और स्थायी खेती का प्रचार बढ़ाने का प्रधास' हो रहा 
जन-जातियों में खेती की मयो विधियों का प्रंचार करने और उन्हें अपनी' छपज बढ़ाने 
. का प्रोत्साहन देने के लिए आसाम, भध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में कृषि-ग्रदशन 
केस्द और अन्य परियोजनाएं (पाइलट प्रोजेक्ट) चलायी जा रही हैं। सन्‌ १९५५- 
५६ में ४८ ऐसे केन् पहाड़ी' इछ्ाकों की जन-जातियों में कृषि के विकसित साधनी 
का प्रचार करते के लिए खोले गये। प्रथम आयोजन-काल में अनेक पहाड़ी क्षेत्रों 
में जन-जातियों को स्थायी रूप झे मिवास की सुविधा दी गयी। इससे रूगभग 
८००० प्रिवार लाभान्वित हुए। जड़ीता बिहार और मध्यप्रदेश के जत-जातिं 


सामाजिक पु्नाठव : हिवीय २५१ 


क्षेत्रों में इसी अवधि में लगभग ३५० अच्न-कोप और ३१० बहु-उपयोगी सहकारी 
समितियाँ खोली गयीं। बम्बई, हैदराबाद, आन्श्य बिहार, और मध्यप्रदेश की 
स्थायी लेती करने वाली जन-जातियों में उपज बढ़ाने के छिए नये कृषि-औजारों, 
अच्छे बीजों और सुधरें नस्ल के पशुओं को भी विवरित किया गया है। 

जन-जातियों को आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें जाय के नये साधन प्रस्तुत 
करने के लिए नये कुूटीर-उद्योगों की शिक्षा दी जा रही है। प्रमुखतः: भधुमक्खी 
पालने, भेड़ पालने, रेशम के कीड़े पालने, ताड़-गुड़ बनाने और बुनाई करने के काम 
सिखाये जा रहे हैं। सन्‌ १९५५-५६ में 2०० जन-जाति के शदस्यों को थे नये 
कारोबार सिखाये गये। उनमे से ७५० की कारोबार प्रारम्भ करने के लिए 
आश्िक सहायता भी दी गयी। कुटीर-उद्योग का प्रचार करने के लिए इन क्षेत्रों 
में ११५० कुटीर-उश्योग-केद्ध बनाये गये तथा घृम-धुम कर जन-जातियों को दिक्षा 
देने के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन बेल भी नियुक्त किये गये हूँ । 

स्वास्थ्य की दृष्टि से जन-जातियाँ प्रायः बहुत अविकसित हैं। महामारियों 
के प्रकोप से वे निराधार की मुत्यू मरते हे। उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा देने 
के लिए प्रथम आयोजन-काल में ३२०० चिकित्सालय और चल-स्वास्थ्य केन्द्र, 
२५ मलेरिया निरोबक केन्द्र और २६ मातृ-शिशु-कल्याण केन्द्र इन क्षेत्रों में खोले 
गये। पीचें के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए नये कुएँ बनवाये जा' रहे हैं 
और उनके पुराने कुओं की मरम्मत हो रही है। सन्‌ १९५५-५६ में ही ११०० 
नये कुएँ बने और १३४० कुओं की' मरम्मत हुईं। 

जन-जातियों का क्र्वबतोंगसी विकास लाते के साधनों का अनस्न्धान करने 
के लिए विभिन्न राज्यों में अनसच्धानंशालाएं खोल़ी गयी हैँ। विहार, उड़ीसा 
मध्यप्रदेश और पश्चिमी बंगाल में शिसर्च इन्ह्टीव्यूट और राजस्थान तथा मध्य- 

व में द्राइबल ब्यूरों खुले हैं। ये संस्थाएं जन-जातियों के सांस्कृतिक उत्सवों 

को भी प्रोत्शाहित करती हैं और उनमें चलचित्रों, स्छाइडों 8/रा नयी बातों का प्रचार 
करती है। दाज्यों में स्थापित कल्याण विभाग भी जब-जातियों के सधार सम्बन्धी 
व्यवस्थाओं पर राज्य-सरकार को सब्यह देते हें । 


दितीय पंशवर्षीय घोजना में व्यवस्था 


दितीय पंचवर्षीय आयोजत-काल में जन-जातियों के. विकास के लिए ४७. 
वारोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय है। इसे जन-जाति क्षेत्रों में पशश्विहुत का साधन 
. बढ़ाने, उनकी शिक्षा-पंस्कृति का प्रभार करने झौर उनका श्ारथिक और स्वास्थ्य. 


श्५२ स्वतंत्न भारत की एक शलक 


सम्बन्धी विकास छामे के कार्यक्रों पर खर्चे किया जायगा। छगभग ३१८७ 
पाठ्शालाओं और छात्रावासों तथा २०० सामुदायिक और रास्क्षितिक केर्द्रीं को 
इस आयोीजन-काल माँ खोले जाने का प्रवन्ध है। ३ लाख जन-जाति विश्ञा्ियों 
को छात्रवति और अन्य आशिक सहयोग दिये जाय॑गे। जन-णाति क्षेत्रों में छझगभग 
१०,७०० भीछ छम्बी सड़कें और ४५० पुर राज्य सरकार हारा बनाये जायंगे। 
इसवो अतिश्वित केन्द्रीय राशकार मोटर चलछमे योग्य ४५० मीढू ऊम्बी सड़कें ओर 
७७० सीछ लण्ये पहाड़ी गाग छगभग ४ कशोड सपये के व्यय से' बनायेगी। लिकित्सा 
के साधनों में भी प्रसार ढाया जायगा और पोन के पावी' की व्यवस्था दे लिए 
४१,००० कए और २ जलाशय बनाने का मिश्यय है। इसने शतिशिित छगभग 
१२००० जन-गाति परिवारों को १८६ क्षेत्रों थीं बप्ताया जायगा। इसके लिए 
४५,८०० घरों का निर्माण होगा। 

ने आंकंड़ी से स्पष्ट हैँ कि द्वितीय आयोजब-काल में प्रथम शायोजन के ढांचे 
पर ही अधिवा व्यापक ढंग ये विकास कार्य दिया जायगा। 


६) 


तृतीय खण्ड 
अपराधषशील जन-जातियाँ 

भारत की थपराधशीक जब-जातियों को सन्‌ १९५२ के पूर्व अनेक कानूनी! 
प्रतिबन्धों और दंजरेख में रखा जाता था ताकि वे सामात्य समाज में कम से कम 
अहितकर ही कषयों। सन्‌ १९५२ में उन्हें उन प्रतिबन्धों और स्लीमाओं से स्वतन्न 
कर दिया गया। छेकित इतने मात्र से इनका विकास और स्वृतन्त्र जीवन चछ सकना 
सम्भव नहीं था। लगभग ४० लाख ऐसी जन-जातियों को जीविका के उचित 
साधनों के साथ पु]रर्वासित करता था तथा उनके बच्चों में उचित शिक्षा की व्यवस्था 
करनी थी जिससे व॑ चोरी और दूसरे अपराधपूर्ण कुक्ृत्यों से बचाये जा सकें। 

प्रथम आयोजन-काल में रगभग १ करोड़ रुपये इनकी आश्िक व्यवस्था 
में सुधार (क्रषि कुटीर उद्योग का साधव सुकृृभ कर ), शिक्षा, चिकित्सा और पुन- 
बॉस आदि में व्यय किये गये। १७ बन्दोवस्तों और ३० पुनर्वास क्षेत्रों में इनके 
२६०० से अधिक परिवारों को स्थायी जीविका दी गयी | उनकी सहायत। के लिए 
११२ सहकारी समितियाँ और ने कारवार सिखाने के छिए ३३७ औद्योगिक 
केन्द्र खोले गये। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए २९० शिक्षा संस्थाएं और महि- 
लाओं के कल्याण के लिए ४४ महिला कल्याण केन्द्र खोले गये । 

द्वितीय आयोजन-काल में इनके सर्वतोमुखी विकास के लिए ४ करीड़ रंपये 
व्यय करने की व्यवस्था है। इस अवधि में इसके १५२४६ परिवारों के पुनर्वास 
का प्रवस्ध होगा । 


इन कल्याण-कार्यों के प्रशासत सम्सन्धी प्रयत्न 


इन पत्तों से भारत-सरकार समाज के पिछड़े और देय वर्गों को आगे बढ़ने 
और मर्यादापूर्ण जीवन बिता सकते का क्षेत्र सुछभ कर रही है। इन वर्गों के छिए 
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकाश हारा संचालित विकास योजनाओं की प्रगति 
का अध्ययन करने के लिए एक घिशेष संगठन बनाने पर विचार किया जा रहा 
है। इसमें एक प्रमुख अधिकारी और १६ सहायक आयुक्त रहेंगे। प्रत्येक राज्य 
में एक सह्यायक आयुक्त होगा। यह संगठन सरकार को विभिन्न राज्यों में चलने 


ए्‌पुड स्वतन्न सारत का एफ़ सरुक 


वाल कल्याण वारयों की प्रगति की सुचना देगा और उनके सम्मख आने बाली बाधाओं 
को दूर करने का सुझाव बतलायेगा। 
इसके अतिश्वित संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक 
विशेष अधिकारी ऐसा नियूकक्‍त किया गया हैं जो दंश के विभिन्न हिस्सों में पिछडे 
बगों के लिए संविधान में दी गयी सुरक्षाओं जऔौर शबिकारों की छानबीन करता 
रहता है और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रगति की सचना राष्ट्रपति को देता है। गत 
वर्थ तक इस सम्बन्ध की पांच रिपोर्ट इस अधिकारी हारा प्रस्तुत की जा चुकी हैं 
इसकी सहायता के छिए शात सहायक आयुक्त नियुक्त किये गये है। इनका क्षेत्र 
भमिभ्नांकित है :--- 
(१) आसाम, मतीपुर और जिपुरा ; 
) बिहार और पश्चिमी बंगाल ; 
) बम्बई और राजस्थान ; 
) मध्यप्रदेश 
(५) मद्रास, मंसूर, केरल ; 
) आन्शप्रदेश, उदड्धीसा ; 
) पंजाब, उत्तर प्रदेश, हि्माचछ प्रदेश और दिल्‍ली । 
संसद के सदस्यों और जनकार्यकर्ताओं को जन-जाति क्षेत्रों के विकास से 
परिचित कराने और जन-जाति और अनश्वचित जातियों की स्थिति बसछाने के 
लिए केन्द्र में दो ग़छाहकारी मण्डल बनाये गये हँ---एक जब-जातियों के कल्याण 
के लिए और दूसरा हरशिजनों के कल्याण के लिए। ये मण्डछ सरकार को इन बर्गों 
से सम्बन्धित कल्याण कार्यों पर सलाह दिया करते है। इसके अतिरित उस वर्गों 
की आवश्यकताएं समझते रहना, उनके कल्याण के लिए बयी बोजमाएं बनाना 
तथा चलती हुई योजनाओं का इन बर्गों पर पड़ने बाले प्रभाव को आंकते रहना 
भी इन्हीं मण्डलों का कार्य है। 
केन्द्र में इन भण्डलों को स्थापित करने का सुझाव पिछड़ी जातियों से सम्ब- 
_स्मित आयोग ने १९५८ में प्रकाशित रिपोर्ट में दिया था। इस आयीग की नियक्त 
. भारत-सरकार हारा तिम्नांकित उहेसयों की पूर्ति के लिए १९५२ में हुई थी । काका 
'कालिलकर इसके. अध्यक्ष थे। 
(१) पिछंड़े वर्गी की कठिनाइयाँ और उन्हें दए करने के उपाय 
(२) किसी वर्ग को सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ समझने 
के समुचित आधार का भिंधचय ; है द 
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(३) पिछड़े वर्गों की नयी सूची का निश्चय ;- प्रत्येक वर्ग की अनुमानित संख्या 
और उनके क्षेत्र। 
आयोग ने इन सभी उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर निम्नांकित सुझाव दिये थे :--- 
(१) किसी भी वर्ग को पिछड़ा या विकसित समझने के छिए उसमें शिक्षा की प्रगति 
और नोकरियों में उनके स्थान पर दृष्टि रखनी बाहिए। किसी वर्ग का 
मनप्य अपनी जाति के आधार पर समाज में जिस स्तर में रखा जाय वही 
उसके पिछड़ेपन या प्रगति का सापदण्ड है। 
उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार आयोग ने २३९९ जातियों की सूची तैयार की 
थी जिसमें से केवल ९१३ की संख्या ११९५१ करोड़ के लगभग आती है। 
(२) पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए एक मंभभालय बनाया जाय और केन्द्र 
तंथा राज्यों में सलाहकारी भण्डल स्थापित किये जाय॑। 
(३) इन बंगों को नौकरियों में विशेष स्थान सूरक्षित रहें तथा उनके सामाजिक, 
आथिक और शिक्षा सभ्यन्धी विकास के लिए विशेष प्रयत्म किये जाय॑। 
(४) उनके स्वास्थ्य-सुधार और आवासों की समुचित व्यवस्था पर भी विशेष 
ध्यात्त दिया' जाय। पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों से मिलाने के लिए 
परिवहन के साधनों में पर्याप्त वद्धि हो। 
(५) प्रस्तुत अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की सूची में संशोधन किया जाय । 
था कि विभिन्न पिछड़े बर्गों के सम्बन्ध में किये गये पिछले विकास सम्बन्धी 
 प्रयत्नों और द्विंतीय आयोजन-काछे के निर्धारित कर्मों को देखने से स्पष्ट हैं 
भारत-सरकार आयोग के अधिकांश सुझावों को कार्यान्वित कर रही है। केवछ 
पिछड़े वर्ग निश्चित करने का सिद्धान्त सरकार को व्याव्रह्मरिक नहीं जान पड़ा। 
इसके लिए प्रत्येक राज्य को इस सम्बन्ध में पुत: छानबीन करने का भार सौंपा 
गया है। लेकिन इस छानबीन से प्रस्तुत कार्यक्रमों में किसी अकार का व्यतित्रम 
नहीं आधे दिया गया है| -प्रानी सूची के अनुसार सहायता और विकास के कार्य 
चलाये जा रहे है। संविधान के १६४ अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्यप्रदेश और 
उड़ीसा में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक भन्‍्त्री के अन्तर्गत कल्याण विभाग. 
तो कार्य कर ही रहा है, आंध्रप्रदेश, बम्बई, केरल, मंद्रास, मेसूर, पंजाब, राज- . 
स्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हिर्माचलप्रदेश, मनीपुर. और तिपुरा 
- में भी इस विभाग की व्यवस्था की गयी है। इससे पिछड़े वर्गों की समस्याओं और 
सनके समाधान को सभी प्रकार की प्रमुखता दी जा रही है। 2 
.  शझारत-सरकार की यह सतर्कता और सर्वतोमुखी विकास के ये प्रयत्त हमारे... 


२५६ स्वचंत्र भारत की एक झलक 


समाज के परण्परागत प्रतिरोधों को दूर करने और सभी नागरिकों को इसमें पूर्ण 
स्वातन्त्य का अनुभव कराने में अपूर्व योग दे रहे हं। दोषपूर्ण प्रथाएं और छरूढ़ियाँ 
जिनके भार से विशेष वर्ग शोपित होते जाते थे, विधानों और शिक्षा प्रसार द्वारा 
मिदायी जा रही है। अब भारत समाज में किसी वर्ग-विशेष अथवा स्थान-विशेष 
में जन्म लेने मात्र से ही किसी तागरिक को अपने मौलिक अधिकारों से बंचित नहीं 
रखा जा सकता। कल्याण-राज्य में वर्गंच्रिह्ीत समाज की जो कहपना हमारे नेता 
वर्षों से करते आ रहे थे उसी का व्यावहारिक रूप बड़ी शान्ति और दुढ़ता से प्रकट 
होता आ रहा है। भारत के इतिहास में हिच्दू समाज की जड़ता के छोग का यह 
क्रम हजारों वर्ष बाद धम्मय हो सका हैं। इसी का प्रादुर्भाव ही स्वतस्त् नव- 
भारत की आधार-शिला हू जिस पर बढ़ता हुआ हगारा देश अपने प्राचीन गौरव 


सिह 


का पुनः प्रष्ति कर शर्कगा । 


बारहबां अध्याप 


* 
चर्षसहार 

पिछले अध्यायों में दिये विवरणों से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के परचात 
वाले प्रथम दस बष भारत के इतिहास में अपूर्व महत्त्व का स्थान रखते है । देश 
के राजनतिक, आधिक और पाम्राजिक क्षेत्रों में ऋत्तिपर्ण परिवर्तनों का ऐसा 
संगठित झूप अन्य किसी सब-राष्ट्र के सम्बन्ध में मिलना दुर्लभ है। नवराष्टू- 
निर्माण के प्रयत्न तीन साबलू आधार-स्तम्भों--जनता, जननेता और राज्य-कर्मचारी 
पर प्रसारित हो रहे हैं। इनका प्रभाव ऋन्तिपूर्ण हिसात्मक पद्धतियों की तुलना 
में किसी भी प्रकार कम गम्भीर अथवा कम व्यापक नहीं रहा है। 

राजन तिक क्षेत्र की प्रगतियों में शीघक्रातिशीक संविधान की रचना और 
उसका सफल प्रयोग, स्वतन्त्रता के प्रथम दस वर्षों के भीतर ही घबालिग मताधिकार 
के आधार पर सामास्य निर्वाचन का दो बार सफल संपादन उल्लेखनीय कृतियां 
रही हैं। भारत के साथ ही स्वततन्त्र हुए कुछ अन्य देशों में न तो संविधान की उपयुक्त 
रचना ही हो सकी और न बालिंग मताधिकार के आधार पर शासन-निर्माण में 
अपना मत प्रकट करने का अवसर ही उत्तकी जनता को प्राप्त हो सका है। लेकिन 
हेंगारे देश के जननेताओं के प्रयास तथा राज्य-कर्मचारियीं के सहयोग से विशिष्ट 
संविधान की रचना स्वतत्वते के प्रथम तीन वर्षों में ही सम्भव हो' सकी। 

विश्व के सभी प्रमुख संविधानों के उत्कृष्ट सिद्धाल्तों का सार्मजस्य इसमें 
हुआ है। इसकी गठन संघात्मक, पर प्रकृति केन्धात्मक है। इससे पूरे देश की 
एकता संगठित रखने में बड़ी सरलता हो रही' है। संविधान के अन्तर्गत वागरिकों 
के मौछिक अधिकारों की' स्पष्ठ व्याख्या सफल कोकतंन्‍्च्र का आधार भ्रस्तुत करती 
हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धास्तों का क्रमबद्ध विवरण और उनके प्रयोग के . 
सम्बन्ध में किये गये भारत-सरकार के प्रयास छीकतन्न के सफल व्यवहार के साक्षी' 
है। केत्र और राज्य के प्रशासन-कम की व्याख्या, उत्तके पारस्परिक संम्बस्धों 
का विष्लेषण और सम्पूर्ण भारतीय समाज को अ्रगंतिं के पथ पर स्थिर रखने मे. 
- योग देने वाले विविध प्रावधात जिनकी व्याश्या संसिधाने में हुई ह--भारतीय . 

७ रे क्‍ 5 


श्ण्ट ध्वसंत्र भारत को एक झलक 


नागरिकों को लोकतंत्र का व्यावहारिक रूप समझने और उसका अनुसरण करने 
का अपूर्व अवसर प्रदान करते ह। 
भारतीय जनता को देश के शासन में आत्मीयता का अनुभव कराने वाले 

चुनाव, लोकतन्त्र का व्यावहारिक रूप प्रस्तुत करते हूं। इन चुनाव को सफलतापूर्वक 
चलाने में यहां की जनता की सहयोग-भावना ती प्रमुख रही ही है, यहां के विविध 
राजन तिक दलों के नेताओं का सहयोग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उग्र साम्यवादी' 
दलों का सहिंष्णुतापूर्ण व्यवहार और उनके द्वारा चुनाव की मर्यादा की सुरक्षा 
इस सम्बन्ध में विशेषतः उल्लेखनीय हैं । चुनाव को राफछ संचालन में राज्य-कर्म- 
चारियों का भी कम योग नहीं रहा है। इसको निष्पक्ष रखने और शात्तिपूर्ण 
ढंग से चलाने में राज्य-कर्मबारियों की सतर्कता बिशेष सराहनीय हैं। देश में 
प्रजातत्व्रात्मक पद्धतियों का प्रसार संबिधान और उसके व्यावहारिक रूप---बूनाव 
के व्यापक प्रयोग से सम्भव हैँ, छेकिन उनकी स्थिरता सम्पृ्ण राष्ट्र को सुसंगठित 
रखे बिना कठिन है । स्वतन्वता-प्राप्ति के समय देश पाकिस्तान ऑर भारत दो 
भागों में विभक्‍त होने बाला तो था ही लेकिन इसके साथ ही दंशी रियासतों की ऐसी" 
विषम स्थिति थी जिसमें देश भर में फैली छोटी-बड़ी ५६५ रियासतों के पूर्ण 
स्वतन्त्र होने की भी सम्भावना थी। सम्पूर्ण राष्ट्र का अवैज्ञानिक आधार पर अनेक 
छोटे-बड़े खण्डों में विभत होना, आथिक और साभाजिक प्रगति को असम्भव 
बना देता। हमारे प्रमख नंताओों, विशेषतः लोह-पुरुष सरदार पटल के विवेक 
और साहस से स्वतत्त्रता मिलन के साथ ही देशी शियासतों को भारत में सम्मिलित 
किया जा सका। इस विषम परिस्थिति को संभालने में राज्य-कर्मचारियों, देशी 
शासकों और रियासतों की जनता से भी अपूब सहयोग प्राप्त हुआ। छस्‍्हों के 
सामृहिक प्रयास से नवजात भारत को छिन्न-भिन्न करने वाली रियासतों की विधग 
समस्या का सरल हल सुरूभ हो सका। रियासतों का सफल विलूयन ही स्वतत्त! 

भारत के सुदृढ़ राजनैतिक पक्‍ित्ति का अडिंग आधार बन गया। 

' लेकिन रियासतों के विलयन ने भारत के राजनंतिक ढाँबे को बहुत ही असच्तु- 
लित बना दिया था। ब्रिटिश भारत के प्रान्‍्तों का रूप पहले से ही असंगठित था। 
प्रशासनिक सुविधा को ही' उनके मिर्माण में विशेष महत्त्व दिया गया था। विशिन्न 
क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी एकवा को ध्यान में नहीं रखा गया था। 
प्रशासनिक सुविधा के साथ इन तथ्यों पर हृष्टि' रखता उपयुक्त प्रशासनिक इका- 
बूथों के तिर्माण के लिए आवश्यक: था । हक कक और उस 
कागकर्ता बहुत पहले से ही समझते भा «7 ::? 7:५5 5 # फचात इसकों 
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सक्रिय रूप देना अनिवार्य था। लेकिन राष्ट्र की एकता, उसकी आशिक प्रगत्ति 
और सामाजिक सुब्यवस्था को भी किसी ओर से आंच नहीं आगे देनी थी। स्वतन्त् 
भारत की राश्कार ने इस कठिन कार्य को जितनी शान्ति और संगमता से परा किया 
बह विश्व के इतिहास में अपूर्व है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में नासमझी के कारण संघ 
उठे, लेकिन जन-तंताओं की कुशलता, राज्य-कर्मचारियों की सतर्कता और भारतीय 
जनता की सहिष्णुता से, परिस्थितियाँ बिगड़ने नहीं पायीं। यह विशद कार्य जिसके 
सम्पादनम के विषय में ब्रिटिश सरकार सोचती ही रह गयी, स्वंतन्ज्ञता मिलने के 
नो बषे बाद ही सम्पूर्ण हो गया। इससे देशी रियासतें, जिनके विछूथन से भारत 
संघ के विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूपता आयी थी और राजनैतिक अधिकारों की 
असमानता उत्तन्न हुई थी, पूर्ण संवैधानिक रूप से भारत-संघ में सदैव के लिए विलीन 
हो गयी। देश के राजनंतिक मानचित्र बदलने वाला यह कात्तिपर्ण प्रयास यहां 
की आशिक प्रगति को अवरुद्ध नहीं कर सका। आशिक प्रगति अपने निश्चित 
क्रम से होती रही और देश के सम्पर्ण चित्र को बदलने वाली राजनंतिक क्रान्ति भी 
पू्ण हो गयी। यह अद्भुत कृति भारतीय प्रशासन को संभालने और चलाने वाले 
जन-अतिनिधियों और राज्य-कर्मचारियों की कुशलता का द्योतक है। 

छोकतत्न की सफलता के लिए संविधान, चुनावों की शुव्यवस्था और राज- 
[तिक सुदृढ़ता ही आवश्यक वहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वगों की आशिक्ष 
असमानता सिठाना और सभी को सम्पन्नता बढ़ाना भी अनिवार्य है। इसके. लिए 
निश्चित समय में देश के सभी क्षेत्रों को विकसित बसाना एकमात्र मार्ग है। संग- 
ठित आर्थिक आंयोजनों के क्रम से उसको भी उचित व्यवस्था भारत-सरकार द्वारा 
की जा रही है। इसके अन्तर्गत देश की प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों का उच्चतम 


प्रयोग करने तथा उत्पादन और शोजनारी बढ़ाये के लिए संतुछ्तित औद्योगीकरण 
को विशिष्ट स्थान दिया गया है। परमश्मणानत प्रभाजों को मिटा कर आधुनिक 


. ढंग के प्राविधिक ज्ञान के प्रसार को भी उचित प्रश्य दिया जा रहा है, ताकि विदव 
के समज्नत राष्ट्रीं के समकक्ष भारतीय भी हो सकें ; उनका जीवन-इतर उठाया. 
जा सके ; संमाज के विभिन्न वर्गों की आधिक असमानता मिटाती जा सके; और 

श्‌ को सभी दृष्टि से समृद्ध बनाया जा सके। आर्थिक विकास-सम्बन्धी इन योज- 

ताओं को पंचवर्षीय खण्डों के ऋम' में छोकतंस्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसख्य बकाया. 
जा रहा है। उन क्षेत्रों में जहां निजी दिविमोग' अथरा प्रयत्न सम्भव नहीं है--+ 
सरकार, स्वयं सक्रिय भांग लेती है। ोंप क्षेत्रों को जखिल राष्ट्रीय योजना की 
अनुरूप गतिशील रखने के छिए उपयुक्त प्रशुल्क-मीति, पत्यक्ष प्रोह्माहन और अच्यें... 
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सम्बलों का आश्रय लिया जाता है। सम्पूर्ण राष्ट्र को सुसंगठित योजनाओं के 
आधार पर प्रगतिशीढ बनाने के ये छोकतंत्रीय प्रयास विश्व के इतिहास में अद्वि- 
तीय हैं। एथश्चिया और अफ्रीका के अन्य पिछड़े देश भारत को आधिक योजनाओं 
के सफल प्रयोगों की ओर दृष्टि लगाये हैं। वे भी अपने यहां की स्थिति सुधारने 
के लिए आथिक योजनाओं के क्रमबद्ध प्रयोग करने की' ओर प्रयत्नशील है 
रहे हैँ। 

स्ववन्त्र भारत में सर्वतोधुखी आशथिक विकास के प्रयत्नों के साथ भूमि-व्यवस्था 
पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। क्ृषिप्रधान देश होने के कारण यहां के आ्थिक- 
सामाजिक विकास में भूमि-स्वामित्व और कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राभीण 
सभाज के विभिन्न वर्गों कौ स्थिति जौर अवशध्तर-राम्बन्धी समानता देने के लिए 
भूमि-व्यवस्था में समुचित संशोवन आवश्यक रहा हैं। भूमि-सुधार के इस महत्व 
की समझते हुए ही स्वतस्त् भारत-सरकार ने उपयुक्त भूमि-ब्यवस्था को आश्थिक 
विकास योजना के निर्देशक सिद्धान्त के रूप में अपनाथा है । स्वतन्‍्बता के पश्चात 
से ही उसे प्राप्त करने के छिए सफल प्रयास भी हुए हैं। इस सम्बन्ध में भू-स्वामी' 
मध्यस्थों को समाप्त करने की ओर सबसे पहले प्रयास हुआ और जमींदारी-उन्मूछन 
अधितियमों हारा भारत संघ को विभिन्न राज्यों में कृषकों भौर धरकार के बीच 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करा दिये गये। भुम्ति सम्बन्धी अच्य दोषों की भिटाने के 
भी प्रयत्न किये गये हैं। छोटे-छोटे भूमि-खण्डों को मिला कर बड़े कृषि-श्षेत्र वत्ताने 
के लिए चकबन्दी और सहकारी खेती का प्रसार किया जा रहा है। भूमिहीन 
कृषक अ्षमिकों की समस्या सुरक्षानें तथा भूमि का अनुचित केस्द्रीकरण सिदाने 
के छिए विभिन्न राज्यों में जोत पर सीमाएँ छगायी जा रही' हैं| आचार्य बिनभोबा 
भावे द्वारा संचालित भूवान और ग्रामदान आस्दोलनों ने भी भूमि-सम्भम्धी उप- 
युक्त प्रमुख सुधारों के प्रसार में पर्याप्त योग दिया है। 

भारत की आशिक कात्ति देश की ग्रामीण जनता के सहयोग और प्रयत्न के 
अभाव में सफल नहीं हो सकती थी.। देश के साढ़े पच' ऊाख गांवों में रहने वाली 
-८२*७ प्रतिशत जनता को सर्वतोमुखी विकास के लिए ऐसा क्रम प्रारम्भ करना 
आवश्यक था, जिसमें ग्रामीण अपनी विपन्चता, अज्ञान और शिधिलता दूर करने. 
का प्रयास स्वयं कर सकें। इसकी लिए भारत सरकार द्वारा सामुदासिक विकास 
_पोजनाएँ और राष्ट्रीय प्रसार-सेवाएं चलायी जा रही हैं। उनसे ग्रामीणों में अपनी 
पैदावार बढ़ाने, नये कारोबार सीखने, अपने घरों को ठीक ढंग से बनाने, सफाई क्‍ 
. रज़ये और गमोरंजन के साधनों को इूँढ़ने तथा उनका व्यवहार करने का उत्साह 
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भरा जा रहा हैं। इनके अन्तगंत शिक्षा और चिकित्सा के साधनों को सरकारी 
विभागों और राज्य-कर्मचारियों द्वारा प्रसारित कराया जाता है। 

प्रथम आयोजन के अन्त तक भारत के लगभग एक छाख चालीस हजार गांव 
और छगभग आठ करोड़ ग्रामीण-जनता इनसे प्रभावित हुई। ह्ितीय आयोजन 
के अन्त तक सम्पूर्ण देंश के ग्रामीण क्षेत्रों को इनके अन्तर्गत छा देना है। इनसे 
भारतीय ग्रामीणों में नथी चेतना उत्पन्न हुई है। एक-एक व्यक्ति और परिवार 
अपनी समस्याभोों को विवेकपूर्ण ढंग से समझते और उनका सुलझाव अपने प्रयत्नों 

करके अपना जीवन-स्तर उठाने की विधि सीख रहे हैं। भारत की सामदागिक 

विकास योजनाएं गपने आकार और संगठित प्रशासन की दृष्टि से विश्व के इतिहास 
में अपूर्न हैँ। क्‍ 

किसी भी राष्त की सतत प्रगति उम्चके नागरिकों के त्याग और श्रम पर आधारित 
होती है। यह तभी सम्भव है जब अधिकांश लोग अपने वेयवितक हितों को राष्ट्रीय 
हितों से जात्मसात कर लें। नवजात स्वतंत्र भारत-राष्ट्र का भविष्य निद्दिचत और 
प्रगतिमय बताने के छिए भारतीयों की भनोवत्तियों में परियर्तेत लाकर उनमें राष्ट्र 
के लिए निजी स्थार्थों और स्वत्वों को त्याग की भावना बढ़ाना अनिवारय रहा है। 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भिय शिष्य आचार्य विनावा भावे अपने भूदान, सम्पत्ति 
दान, जीवनदान' और ग्रामदान आन्दोक्षतों से चदराष्ट्र की इसी माधारशिला का 
मिर्भाण कर रहे है । इस आन्दोलनों का प्रारम्भ आथिक दुर्व्यवस्था निवारण के क्रम 
में होते हुए भी इवका प्रभाव प्तामाजिक पुनर्गठन के रूप में प्रकट हुआ है। यही 
कारण है कि इनकों प्रस्तुत रचना में आथिक ऋत्तियों और सामाजिक क्रान्तियों 
का संयोजक माना गया है। स्त विनोबा के कुंडल नेतृत्व में संचालित ये आन्दोलन 
विश्व को यह नया प्रकाश दे रहे हैँ कि अहिंसा पद्धति द्वारा भी कितनी सुगमता 
से स्थामित्व की भावना समाप्त हो सकती है। इनसे विश्व के इतिहास में समाज- 
बादी समाज स्थापित करने का एक नया मार्ग सुक्षम हो सका है। सम १९५६ के 
. अन्त तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों से छगभग- वयालीस छाख एकड़ भूमि भूदान के 
डुप में प्राप्त हुई जिसके वितरण से लगभग दो छाख परिवार लाभान्वित हुए। 

भारत-सरवार का उद्देश्य केवल प्रजातस्व्रात्मक व्यवस्था कायम रखना ही 
नहीं हैँ बल्कि एक कल्याणमंय राज्य की स्थापना करनी है। इसके लिए देश के 
प्रत्येक नागरिक को आधिक उन्नति का निर्वाण्ष क्षेत्र देते के साथ ही उसके छिए. 
समाज में मर्याद्ापूर्ण स्थान सुरक्षित करना अपरिहाय॑े है। बर्ग, जाति, रंग, धर्म 
आदि से प्रभावित न होकर स्वतत्त प्रगति का समान अवसर प्रत्येक तामरिक को . 
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देना आवश्यक रहा है। परम्परागत प्रथाओं और अनुचित सामाजिक संस्थाओं 
के कारण जिसकी समाज में जवहेऊना' होती रही है, भववा जिनका शोषण 
किया जाता रहा हैं, उन्हें नंतिक और मर्यादापर्ण जीवन बिताने के लिए संरक्षित 
क्षेत्र देगा समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक है। भारत-शारकार ने 
इन्हीं सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए ऐस नियम बनाये हैं, जिससे प्रत्येक सागरिक 
गे सभी सीमाओं से मक्‍त कर विकास का उन्मकत क्षंत्र विया जा सका है। देश 
की प्राकृतिक शक्तियों के उच्चतम प्रयोग वाठी आशथिक कातन्तियों के साथ समाज 
की कुप्रथाओं को मिटाने तथा दलित और उपेक्षित वर्गों को मर्यादापूर्ण स्थान देने 
की लिए ज्ान्तियूर्ण रीति से सामाजिक कान्तियाँ हो रही हैं। ये कऋात्तियाँ विधान 
ओर प्रचार दोनों मार्गों का सस्वरू लेती रही हैं। 
विधानों के अन्तर्गत हिन्द महिताओं को विवाहु और उत्तराधिकार सम्बन्धी' 
विशेष अधिकार देने, उन्हें अनेतिकता से बचाने, बच्चों को शोपण और अनेतिक 
संदर्भों से सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये अधिनियम विशेषतः उत्लेखनीय 
है। अपाहिणों और भिक्षकों की भी उचित आश्रय दिये जाने की' व्यवस्था स्वतन्त्र 
भारत-सरकार द्वारा की जा रही है । अपराधी मनोवत्ति वाढों को सधारन और 
उन्हें समाज में मिलाने के लिए महात्मा गांधी के विचारों को सक्रिय रूप दिया 
जा रहा हैं। जेलों की अपराधियों की चिकित्सा ओर उनके सघार के केर्द्रों के 
रूप में परिवर्तित किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश प्रकार की इस सम्बन्ध के प्रयत्न 
विशेष उल्लेखनीय है 
समाज के कलंक---छुआछूत की भावता' को समाप्ल करने के लिए संविधान के 
अनुच्छेद १७ के आधार पर सन्‌ १९५५ में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया 
ताकि दलित जातियों के प्रति' उच्च वर्गों हरा किये जानें वाले अन्यायों को वैधानिक 
रीति से समाप्त किया जा सके। उसको आगे बढ़ने के लिए विशेष सुविधाएं और 
सहायता दी गयी है । देश के आदिवासी क्षेत्रों की समृज्नत बनाने के छिए भी विशिष्ट 
प्रयास हुए हूँ, ताकि आदिवासी विकसित होकर श्मन्नत समाज में घूमिल सकें । 
पाश्चात्य देशों की तरह उन्हें रामाज से बह्विष्कृत नहीं किया जाता, बल्कि उनके 
स्तर को उठाकर उन्‍हें विकशित समाज में सम्मिलित कर लेने के छिए भ्रंगठित 
. अ्रयास हो रहे है। स्वतस्त्र भारत में इस प्रकार सामाजिक पुत्गेंठन छातने की प्रयास, 
भारतीय संस्कृति और आदरशों के अनछप ही' रहे 
इन विविध क्षेत्रीय प्रयत्यों के समक्ष भी जन-साधारण का बढ़ता हुआ भप्तन्तोष 


.. कभी-कभी यह अम उत्पन्न कर देता है कि क्या भारत सचमच प्रगति के पथ पर 
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है ” इस पर गम्भीर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि यह असन्तोष हमारी 
प्रगति का ही द्योतक है। जनता की जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति उसकी' 
सतकंता और सरकार द्वारा किये जान वाल प्रयत्नों के प्रति उसकी स्चंप्टता ही 
इस तथ्य की प्रमाणित करती हे कि आज का भारत स्वतन्त्रता के पूर्व वाले भारत 
से बहुत कुछ बदल चुका है। छेंकिन विकास के क्रम में पड़ने वाछी वबाधाएं जो 
समय-समय पर क्षेत्रीय भवित के रूप में प्रकट होती हैँ उग्र रूप. धारण कर सकती 
हं। उनके प्रति सतक होना आवश्यक हूँ। कहीं ऐसा न हो जाय कि राष्ट्रीय भावना 
क्षेत्रीय भावनाओं को उम्रता में विलीन हो जाय और सम्पूर्ण भारत में मध्यकालीन 
स्थिति पुनः छौट आगे। अच्तर्राष्ट्रीय प्रगतियों के अंतर्गत बबराष्ट्र-निर्माण में 
संलग्न शक्तियों--जनता, जननेता और राज्य-कर्मचारियों की राष्ट्रीय एकता 
और प्रगति सम्बन्धी सतकंता को देखते हुए इस प्रकार का अवरोब अब उपस्थित 
होना असम्भव सा प्रतीत होता है। 


